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 लोक  सभा  11  बजे  म०पृ०  हर  समयेत  हुई  ।

 लिध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 निधन  सम्बन्धो  उल्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सभा  को  अपने  एक  भूतपूर्व  सहयोगी  श्री  टी०एस०
 अविनाशीलिंगम  नबेट्टियार  के  दुःखद  निधन  की  सूचना  देनी  है  ।

 श्री  टी०एस०  अविनाशीलिंगम  चेट्टियार  1935  तथा  1945  के  बीच  लेजिस्लेटिबव
 असेम्बलीਂ  के  सदस्थ  रहे  और  तत्पश्चात्‌  उन्होंने  भूतपूर्व  मद्रास  राज्य  के  तिरूप्पूर  निर्वाचन  क्षेत्र  का
 1952-57  के  दौरान  पहली  लोक  सभा  में  प्रतिनिधित्व  किया  ।  वे  1958-64  के  दौरान  राज्य  समा
 के  भी  सदस्य  उससे  पहले  1946-51  के  दौरान  वे  तत्कालीन  मद्रास  विधान  समा  के  सदस्य

 रहे  और  उन्होंने  राज्य  की  मन्त्रिपरिषद्‌  में  शिक्षा  मंत्री  के  रूप  में  भी  कार्य  किया  ।

 बहुमुखी  प्रतिमा  के  घनी  श्री  चेट्टियार  वरि्ष्ठि  स्वतन्त्रता  लेखक  तथा

 सुधारक  उन्होंने  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  सक्रिय  रूप  से  माग  लिया  तथा  कई  वषं  तक  जेन  में  रहे  ।
 शिक्षा  के  विस्तार  में  उन्होंने  विशेष  रुचि  ली  तथा  अनेक  शैक्षिक  संस्थानों  की  स्थापना  की  ।  श्री

 चेट्टियार  ने  कई  पुरतकें  मी  लिखी

 श्री  चेट्टिगार  का  निघन  88  वर्ष  की  आयु  में  2।  1991  को  कोयम्बटूर  में  हुआ  ।

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  तथा  मुझे  विध्वास  है  कि

 यह  समा  शोक  संतप्त  परिवार  को  अपनी  संवेदनाएं  व्यक्त  करने  में  मेरे  साथ  है|

 समा  श्रब  दिवंगत  प्रात्मा  के  सम्मान  में  थोड़ी  देर  मौन  खड़ी  रहेगी  ।

 तत्पश्चात्‌  सदस्यगण  थोड़ी  देर  मोन  खड़े  रहे  ।

 )

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  ने  क्वश्चन  आवर  सस्पेंड
 करने  के  लिए  आपको  नोटिस  दिया  हुआ  भाज  पूरे  देश  के  मजदूर  हड़ताल  पर  इसी  बात  पर
 सदन  में  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  )
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 हो  प्रोष्वा३  उतने  +  आज  भारत  के  कामगार  हड़ताल  पर  हम
 प्रश्श  काल  नहीं  होने  हमने  प्रश्न  काल  को  निलम्बित  करने  के  लिए  आपको  एक  नोटिस
 दिया  हुआ  है  ।

 श्री  सेफुदीन  चोधरो  :  हम  उस  नीति  को  वापस  लेने  की  मांग  कर  रहे  हैं  जो
 श्रमिक  वर्ग  के  हितों  को  हानि  पहुंचाती  यह  एक  नुकसानवेह  नीति

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हम  इसे  स्थीकार  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  इस  सरकार  की  आर्थिक  नीति  क्‍या  है  ?

 थ्री  सफुद्दीन  चौधरी  :  हमते  प्रघत्त  काल  निलम्वित  करने  के  लिए  एक  नोटिस  दिया
 उसका  क्या  हुआ

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  सरकार  ने  इस  देश  के  मजदूरों  के  खिलाफ  युद्ध  छेड़  दिया  उन्होंने
 अपने  दोस्त  चुने  केवल  मारतीय  जनता  पार्टी  ही  उनका  समर्थन  कर  रही  है  और  अन्य  कोई  भी
 उनका  समर्थन  नहीं  कर  रहा  है  |

 थी  स्रज  मंडल  :  अध्यक्ष  पूरे  देश  के  मजदूर  आज  हड़ताल  पर  इस
 बात  पर  सदन  में  अभी  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आज  श्रमिक  वर्ग  और  केन्द्रीय  मजदूर  संगठन  हृड़ताल  पर  हैं  ।
 आज  हमारे  देश  पर  प्रधान  मंत्री  या  वित  मंत्री  का  शासन  नहीं  है  बल्कि  अन्तराष्ट्रोय

 मुद्रा  कोष  का  शासन  वह  हमारी  नीति  का  निर्ग्र  कर  रहे  लाखों

 लोग  अपनी  नोकरी  से  हाथ  थो  रहे  सरकारी  उपक्रमों  को  बर्बाद  किया  जा  रहा  उनका
 निजीक रण  किया  जा  रहा  है  ।  इस  देश  में  क्या  हो  रहा  है  ?  वित्त  मंत्री  कहते  हैं  तीन  वर्षों  के  बाद

 हमें  कुछ  हासिख  हो  जायेगा  ।  जब  वह  यह  कहते  हैं  तो  सूचकांक  क्‍या  है  ?  लोगों  का  क्या

 होगा  ?  हमें  कोई  आइवासन  नहीं  मिला  प्रधान  मन्त्री  ने  कहा  है--चर्चा  हों  सकती  परन्तु
 सरकारी  क्षेत्र  की  इकाईयों  को  छंटनी  करने  के  नोटिस  पहले  ही  दिये  जा  चुके  है  ।

 रू

 उन्होंने  पहले  ही  ओद्योगिक  नीति  अपनाने  का  फैसता  कर  लिया  है  जिसका  मतलब
 है  कि  मजदूर  वर्ग  को  बहुत  परेशानियां  झ्राएगी  ।  उन्होंने  निणंय  लिया  है  कि  सरऊारी  क्षेत्र  के  एककों
 को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाय  ।  रस  देश  में  क्या  हो  है  ?  महोदग  हम  चाहते  हैं  कि
 यह  तीति  तुरन्त  बदली  जाय  ।

 श्री  विग्विजय  सिह  :  यह  बहुत  आपत्तिजनक  है  |  श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 नियमों  के  परे  जा  रहे  यह  सहनीय  नहीं  आए  पहले  ही  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  रूण  एककी
 पर  चर्चा  की  बात  रूवीकार  कर  चुके  हैं  ।

 ओऔ  सेकुदीन  चौधरो  :  महोदय  आज  प्रश्तकाल  निलम्बित  होना
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 श्री  सोमनाय  चटर्जी  :  वह  आज  हड़ताल  पर

 श्री  वििजय  सिंह  :  अब  इस  चर्चा  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  प्रश्त  काल  होना
 वह  हमारे  प्रइन  पूछने  के  अधिकार  का  अतिक्रमण  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  आपस  में  बात  नहीं  कीजिए  ।

 हम  श्रापकी  चिता  के  बारे  में  जानते  हैं  कि  आप  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  चाहते  हैं
 क्योंकि  हमारे  कामगार  जो  कि  भिन्‍न-भिन्‍न  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कायंरत  ने  हड़ताल
 करने  का  निर्णय  लिया

 )
 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी  :  हम  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों

 को  अपनी  प्रभुसत्ता  का  हनन  नहीं  करने  लोगों  ने  निर्णय  लिया  है  कि  वे  अंतराष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  द्वारा  निर्देश  नहीं  लेने  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बंठ  जाइए  ।  पहले  मेरी  बात  सुनिए  फिर  श्रवनी  बात

 श्रो  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  हम  चाहते  हैं  कि  आप  हमारा  पक्ष  लें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  ऐसा  कहते  हैं  तो  हर  कोई  चाहता  है  मैं  उनका  पक्ष  लूँ  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  हम  चाहते  हैं  कि  प्राप  मारतीयों  के  लिए  बोलें  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  जवाहरलाल  नेहरू  के  बारे  में  बोलते  जवाहरलाल  नेहरू
 की  नीति  क्‍या  है  ?  क्या  आप  उनकी  नीति  का  पालन  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  ऐसा  लगता  है  कि  समा  में  ही  आप  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करना

 चाहते  हैं  ।

 )

 श्री  बसुदेव  आचाये  इससे  पहले  सरकार  को  अपनी  जन-बिरोधी  नीति  न  कि

 चर्चा  वापिस  लेनी  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इससे  आपको  क्‍या  लाम  होगा  ?  श्री  बसुदेव  आचार्य  इसमें  आपको  क्या

 लाभ  होगा  ?  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  तब  आप  खड़े  हो  जाते  कृपया  श्राप  मुझे  बताइए  कि  यह
 आपको  कंसे  सहायता  करता  यदि  ऐसा  करने  से  आपको  कुछ  लाभ  होत्ता  है  तब  मैं  बैठ  जाता

 हूं  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  आप  हमारी  सहायता  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  ऐसा  ही  करने  का  प्रयास  कर  रहा  यदि  आप  बात  नहीं
 समभते  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 3
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 थ  क्युरब  आचार्य  :  आप  सरकार  को  जन-विरोधी  नौति  वाविस  लेने  का  निर्देश  देकर

 हमारी  सहायता  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  बसुदेव  आप  चुप  हो  जाइए  ओर  यही  बेहतर  होगा  ।

 ओ  मोहन  सिह  :  कल  मैंनें  सुकाव  दिया  था  कि  आप  जीरो  आॉँबर
 को  टेलीवाइज  कर  दीजिए  लेकिन  शभ्रब  वह  अपने  आप  टेलीवाइज  हो

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  अब  आप  चर्चा  का  रूख  बदल  रहे  हैं  कृपया  इसका
 बदले रूख  न  बदले  ।

 भी  ए०  चाल्से  :  **'  वे  स्थिति  स ेसमझौता  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 जध्यक्ष  महोदथ  :  कुृपगा  बेंठ  जाइए  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  कहना  था  कि  ऐसा  लगता  है  कि  सदस्य-सबसे  पहले  इस  विषय  पर
 चर्चा  करना  चाहते  यह  निर्णय  लिया  जाना  है  कि  यह  कंसे  किया  जा  सकता  है  ।  प्रश्न  काल  रह
 करने  के  लिए  भुझ्े  सूचनाएं  दी  गई  यह  एक  बात  है  और  स्थगन  प्रस्ताव  की  भी  सूचनाएं  दी
 गई  यह  नियमित  रूप  से  कार्य  कर  सकते  हैं  और  साथ  ही  साथ  हम  जल्द  ही  इस  पर  चर्चा  कर
 सकते  हैं  |  मैं  इन  विकल्पों  के  बारे  आपके  विचार  जानना  चाहता  हूं  ।

 )

 श्रो  रामविसास  पासवान  :  अध्यक्ष  नियम  388  के  तहत  आए  क्वेश्चन  आवर  सर््पंड
 करके  इसको  टेकअप  कीजिए

 “

 झो  सूरज  मंडल  :  अध्यक्ष  पूरे  देश  में  मजदूर  हड़ताल  पर  इसलिए  उस  पर
 पहले  डिशफ्रणशन  कीजिए

 इस्पात  संत्रालम  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  अध्यक्ष  दुर्गापुर  इस्पात
 संयंत्र  को  छोड़कर  शेष  सभी  संयंत्र  ठीक  प्रकार  से  कार्य  कर  रहे  लेकिन  वे  वह  रहे  कि  ये
 संयंत्र  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  समस्या  यही  है  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  अध्यक्ष  हमने  यूं  ही  प्रश्न  काल  समाप्त  करने  की  सूचना
 नहीं  दी  है  क्‍योंकि  इस  देश  की  आम  जनता  का  यहां  प्रतिनिधित्व  हम  इस  देश  की
 सेतों  में  काम  करने  वाले  जो  देश  की  संपदा  अजित  करते  हैं  और  हमारी  परिवहन
 व्यवस्था  चलाते  उनके  विचार  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  ।

 4.
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 श्रष्पल  महोकय  :  तावंजनिक  क्षेत्र  के  मजटुर  हड़ताब  पर  शर्ते  बरात्रा  है  कि  आए

 उनकी  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  क रेगे  ।

 )
 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  महोदय  सरकारी  त्तंत्र  के  दुरुपयोग  तथा  भारत  सरकार  के

 कांग्रेस  तथा  मारतीय  जनता  पार्टी  की  ओर  से  राजनीतिक  करने  के  बाबजूद
 भी  कार्यकारी  वर्ग  के  विशाल  वर्ग  ने  इस  हड़ताल  में  हिस्सा  लिया

 मुझे  इस  बात  पर  मारी  आपत्ति  है  कि  इलेक्ट्रोनिक  मीडिया  का  दुरुपयोग  किया
 गया  है  ओर  केवल  एक  ही  पक्ष  दिखाने  के  लिए  दूरदर्शन  और  रेडियो  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा

 कल  संसदीय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  सभा  में  जो  कहा  था  उसे  बहुतਂ  भहृत्व  दिया  गया
 लेकिन  अन्य  सदस्यों  ने  जो  कहा  था  उसका  एक  शब्द  भी  नहीं  दिखाया  गया  तथा  जानबूझकर  यह
 प्रचार  किया  गया  जा  रहा  है  कि  हड़ताल  सफल  नहीं  हुई  यदि  सरकार  सरकारी  मीडिया  का
 इस  प्रकार  उपयोग  करना  चाहती  है  तब  मैं  मी  आपको  यह  बताना  चाहना  हूं  कि  विपक्ष  भी  दूरदक्ष॑त
 पर  दिखाई  जा  रही  सभा  की  कार्यवाही  में  भाग  नहीं  लेगा  क्योंकि  सता  पक्ष  को  दिखाने  के  लिए
 जानबूककर  इसका  उपयोग  किया  जा  रहा

 हम  इस  नीति  का  विरोध  क्‍यों  कर  रहे  हैं  और  कार्यकारी  बय॑  ने  हड़ताल  क्यों
 की

 थ्री  विग्विजय  सिह  :  आपने  केवल  विकल्प  के  विषय  में  पूछा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  बात  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  कि  क्या  हम  प्रबनकान  को  निलम्बित
 कर  दें  ।  है

 झी  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसोलिए  आप  यह  देखिये  कि  क्‍या  यह  जरूरी  हमें  इस  बात
 का  पता  लगाना  है  कि  प्रष्नकाल  को  क्‍यों  किया  जब  राष्ट्र  उद्वेलित  हो  तो
 अधिकारिक  कार्यों  को  चलाना  इसका  उत्तर  नहीं  औद्योगिक  नीति  को  संसद  के  परामर्ण  बिना
 स्वीकार  किया  गया  व्यापार  नीति  को  संसद  के  परामछां  के  बिना  स्वीकार  किया  गया  ।  संसद
 की  अनुमति  लिए  वर्गर  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  सहायता

 भरी  सुकुल  वासकृष्ण  बासनिक  :  भापने  विशेष  तौर  से  उनसे  अध्यक्ष  पीठ  के
 पास  उपलब्ध  बिकल्पों  के  बारे  में  उनकी  राय  मांगी  वे  व्यापार  नीति  पर  बोर  श्रौद्योगिक  नीति
 पर  भाषण  दे  रहे  वे  सभी  विषयों  पर  माषण  दे  रहे  आपने  उनसे  उनकी  राय  मांगी

 यहु  नहीं  हो  सकता  ।  भ्रन्यथा  सभी  प्रकार  से  प्रश्नकाल  निलम्बित  हो  बया  पहले  ही  प्रदन  काल
 का  एक  चौथाई  भाग  पूरा  हो  चुका  ।

 शी  लोलनाथ  चटर्जो  :  इस  समय  मेँ  राष्ट्र  विरोधी  नीतियों  के  विस्तार  में  नहों  जाना

 चाहता  ।  हमें  विश्वास  है  कि  राष्ट्र  की  आर्थिक  स्वतन्त्रता  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 विव्व  बंक  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  भागे  पूर्णतया  बेच  दिया  गया  हम  अपने  ऊपर

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विह्व  ठेंक  का  शासन  चलने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  दिल्ली  के

 होटलों  को  वित्त  मंत्रालय  नहीं  बनने  दिया  जा  सकता  ।  हम  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  और  यह
 एक  गंभीर  माम्ला  है  ।  जब  राष्ट्र  सबसे  गंभीर  समस्थाओं  का  सामना  कर  रहा  हो  तव  हम  चुप
 नहीं  रह  सकते  ।  एक  भी  नये  पद  का  सृजन  नहीं  किया  गया  है  बल्कि  लोगों  को  नौकरो  से  हटाया

 ऊँ
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 जा  रहा  कीमतें  बढ़  रही  देश  में  वेतव  भोगी  वर्ग  के  हितों  कौ  कौन  देख  रहा  है  ?  अतः

 हम  चाहते  हैं  कि  प्रश्न  काल  निलम्बित  किया  जाये  तथा  सरकार  अविलम्ब  पहल  करके  अमी  तक
 द्वारा  स्वीकार  की  गई  अपनी  राष्ट्र  विरोधी  नीतियों  को  वापस  ले  |

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  प्रश्न  नहीं  कर  सकते  |  मैं  ब्यवस्था  बनाये  रखने  का  प्रयास
 कर  रहा  है  ।  क्या  आप  चाहेंगे  कि  सदन  में  हल्ला-गुल्ला  होता  रहे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  ऐसा  लगता  है  कि  कुछ  गलतफहमी  महोदय  यह
 आपको  भी  है

 मुझे  मालूम  है  ओर  हम  सबको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नियमों  के  अभ्तर्गत  आप
 इस  मसलों  पर  चर्चा  के  लिए  दुछ  समय  हमने  सत्र  के  दौराम  उचित  समय  पर  चर्चा  के

 लिए  कहा  है  ।

 लेकिन  आज  हम  अपने  विरोध  को  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  क्‍योंकि  राष्ट्र  में  बड़े  पैमाने  पर
 विरोथ  व्यक्त  किया  जा  रहा  यदि  भारतीय  राष्ट्रीय  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  और  मारतीय

 मजदूर  संघ  इसमें  भाग  नहीं  ले  रहे  हैं  तो  इसका  यह  अर्थ  महीं  है  कि  हड़ताल  नहीं  कई  श्रन्य
 श्रमिक  संघों  के  संगठन  हम  इस  वास्तविकता  के  विरुद्ध  विरोध  व्यक्त  करना  चाहते
 हैं  कि  इस  सरकार  ने  अभी  सक  राष्ट्र  को  यह  नहीं  बताया  है  कि  इन्होंने  अंतर्राष्ट्रीय  घुदा  कोष  के
 साथ  क्‍या  करार  किया  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  उनके  पत्र  व्यवहार  को  अभी  तक  हमें
 नहीं  बताया  गया  इस  दौरान  उन्होंने  सभी  तरह  की  निजीकरण  और  छुटनी  की  नीति  की
 घोषणाएं  कर  दी  मुख्य  बात  जो  आज  श्रमिकों  क्गे  उद्वेलित  किए  हुए  है  वह  है  छटनी
 जिसके  वारे  में  बताया  गया  है  कि  इस  पर  बातचौत  होगा  ।  लेकिन  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  के
 साथ  कोई  बातचीत  नहीं  की  गई  में  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  यह  हड़ताल  की  कार्यषाही
 सार्वजनिक  क्षेत्र  कक  ही  सीमित  नहीं  आपने  शुरू  में  यह  कहा  था  कि  सार्वजनिक  क्षैत्र  के  लोग

 ही  हड़ताल  कर  रहे  ऐसा  नहीं  यह  हड़ताल  साबंजनिक  क्षेत्र  तक  ही  सीमित  नहीं  है  क्योंकि

 यह  उन  आधिक  नीतियों  के  विरुद्ध  विरोध  है  जिसके  कारण  देश  में  बेतहाशा  मुंद्रा  स्फीति  बढ़ती
 हुई  कीमतें  देश  में  हरेक  पर  असर  डाल  रही  हैं  यहाँ  तक  की  कई  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मी  आाज  हड़ताल
 होगी  ।  बोजार  हर  चौज  बन्द  होगी  ।  यह  लोगों  का  पूर्ण  विरोध

 अतएव  हम  बाहर  जनता  के  विरोध  को  सदन  में  बंतलॉने  का  प्रेथौश्ष  केर  रहे  हैं  ओर  यह
 मांग  कर  रहे  हैं  कि  प्रशेन  काल  निलम्बित  कर  दिया  जाये  और  सरकार  को  यह  बतायें  कि  तबाह
 करने  वाली  उन  नीतियों  को  बदला  वापिस  लिया  जाये  जिससे  देश  की  आह्मनिमेरता  की
 समाप्त  हीने  से बचाया  जा  संरकोर  को  इसके  विरुद्ध  उठने  वांली  विरोध  की  ऑवाज  को

 सुनना  चाहिए  इन  नीतियों  से  बेरोजगारी  भी  इससे  मुद्रास्फीति  भी  बढ़ेगी  और

 अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कीष  की  सहायता  लेनी  पड़ेगी  ।  इसौ  के  घिरुद्ध  हम  आज  विरोध  व्यक्त  कर  रहे
 हैं॥  इसी  कारण  हमने  इस  तरीके  को  अपनाया  ऐसा  आपके  प्रति  सम्मान  की  कमी  के  कारण

 नहीं  किया  गया  है  |  हँम  चाहते  हैं  कि इस  मामले  पर  आप  हमारे  साथ  सहयोग  करें  ।

 श्री  निमेल  कान्ति  श्टर्जों  :  प्रारम्म  में  यह  वायंदा  किया  गया  था  कि  100  दिन  के  अन्दर
 कीमतों  मैं  कमी  कर  दी  जायेगी  ।  बाद  में  वित्त  मंत्री  ने  इसमें  संशोधन  करते  हुए  कहा  कि  जून  माह
 में  कीमतें  कम  हो  जायेंगी  ।  अब  हम  शीत  ऋतु  के  मध्य  में  कीमतों  के  गिरने  के  कोई  आसार
 नहीं  हैं  और  उन्हें  इस  पर  शर्म  भी  नहीं  है  ।

 ध
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 अध्यक्ष  महोदग्र  ;  अमी  म्रामका  नाम  वहीं  पुकारा  है  ।

 क्री  जिमंलर  कर्शन्त  चढजों  :  लोग  हतने  गुस्से  में  हैं  कि  वे  देश  की  सड़कों  और  बाजारों  में

 इसके  विरुद्ध  भरा  जायेंगे  ।  इसी  कारण  हमने  यह  रास्ता  चुना

 भ्रध्यक्ष  महोदव  :  मैं  जाबसे  यह  समभना  चाहता  हूं  कि  आप  इस  पर  किस  तरह  चर्चा
 करना  चाहते

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  देश  के  लोग  इस  विशिष्द  तरीके
 अप्रना  विरोध  व्यक्त  करना  चाहते  वह  सीधे  यहां  पहुंच  जायेंगे  ।

 ली  राज  धिलास  पासचाम  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  ने  पालियामेंट  के  रूलस  एण्ड  प्रोसेजर  के
 मियम  388  कै  तहब्र  कवेश्वत-आबर  सस्पेंड  करमे  का  निवेदन  किया  इस  अति  लोक-महत्व  के
 विथय  की  ओर  सश्कार  और  इस  सदन  का  ध्यान  आक्ृध्ट  करने  के  लिए  हम  लोगों  ने  नियम  388
 के  तहल  नोटिस  दिया  है  और  हम  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  आज  जिस  इशू  पर  हम  लोग  खड़े
 झ्राज  की  तारीख  में  इस  देज्ष  में  इससे  ज्यादा  कोई  महृत्वपूर्ण  इशू  नहीं  हो  सकता  है  और  जैसा  कि
 सौमनाथ  चटर्जों  साहब  ने  और  इन्द्रजीत  गुष्ता  जी  ने  कहाਂ  कि  सरकारी  मीडिया  के  प्रपोगंडा  के

 बावजूव  कल  इस  सचन  में  स्टारवेशन  डैथ्स  पर  चर्चा  हुई  ओर  मैं  चेयर  को  और  लीडर  आफ  दी

 हाउस  को  घस्मवाद  देवा  चाहता  कि  आपने  कल  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  कर्सेट  जाहिर  की  भौर
 इसको  बहुल  गम्गीरता  से  लिया  |  लेकिन  सरकार  के  पास  जो  मीडिया  इलेक्ट्रानिक  मीडिया
 टौ०्बी०  उसके  पास  इस  बात  के  लिए  आने  न्यूज  बुलेटिन  में  एक  भी  शब्द  नहीं  था  ।

 श्री  ए०  चछाल्स  :  क्‍या  प्रइन  काल  को  इस  प्रकार  से  निदम्ब्ित  कियःजा  सकता  है  ?  इस
 सम्बन्ध  में  विनिर्णय  दिया  जाये  |

 अध्यक्ष  महोद्यय  :  मेरा  बिमिर्णय  यह  है  कि  आएको  कृपया  बेठ  जाता

 जो  ए०  चास्क  :  बुके  अनुमति  दी  आधी  चाहिमे  ।

 अध्यक्ष  महोदक  :  में  आपको  अनुजति  दूंगा  ।

 श्री  ए०  चार्ल्स  :  यह  हड़ताल  राष्ट्र  विरोधी  इस  माननीय  सभा  को  स्पष्ट  रूप  से  यह
 आइवाश्नम  दिया  गए  था  कि  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  की  जायेगी  और  किसो  भी  सार्वजनिक
 ऋरम  को  बन्द  नहीं  किया  जाएगा  |  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  वस्तु  स्थिति  स्पष्ट  करने  हेतु  मुझे  समय
 दिया  जाये  ।

 |
 श्रौ  रामविलास  पासवाच  :  इसके  लिए  प्रापके  मीडिया  के  पास  जगह  नहीं  लेकिद

 जो  हड़ताल  पब्लिक  इंपारटेंस  को  जिसको  जड़  आपकी  इकनामिक  पालिसी  और  इंडस्दिफ्ल
 पालिसी  जिसको  आपने  अडाप्ट  किया  है  और  जिसके  काःण  महंगाई  बढ़  रही  एक  तरफ  आपने
 कहा  कि  एक  करोड़  लोगों  को  कार  देंगे  और  दूसरी  तरफ  लोग  जाबलैस  होने  जा  रहे  यह  एस
 हडताल  गो  जड़

 मध्यक्ष  जंसे  आज  सारी  चेजें  हो  रही  हैं  इसके  बावजूद  और  बावजूद  मीडिया
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 प्रपोगंडा  के  ब्राज  पूरी  की  पूरी  इंडस्ट्री  बंद  वाजार  बंद  मैं  समझता  हूं  कि  आज  इससे  ज्यादा

 लोक  महत्व  का  कोई  इश्ुु  नहीं  हो  सव॒ ता  इसलिए  हम  लोगों  ने  नियम  383  के  तहत  नोटिस
 दिया  हूँ  आर  आपसे  हमारा  श्राप्रह  है  कि  क्‍्तश्चन  आवर  को  सस्पेंड  कीजिए  |  हम  सरकार  से  भांग

 करते  हैँ।हि  वह  इस  इंडस्ट्रियल  पालिवी  को  वापस  ले  और  जो  इकनामिक  पालिसी  उसको  रिव्यू
 करने  का  काम  इसके  लिए  हम  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहते

 शो  लालकृष्ण  शाडवाणों  :  अध्यक्ष  वर्तमान  सरकार  के  रबये  से

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  श्रमिकों  में  आह्ंका  उत्पन्न  होने  का  कारण  बिल्कुल  जायज  बेंकॉंक  में  एक
 वक्तव्य  दिया  गया  था  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उन  एककों  को  बन्द  कर  जाएगा  जिससे  लाभ

 नहीं  हो  रहा  है  ओर  शीघ्र  ही  उसके  बाद  जब  संसद  की  हुई  तत्रे  इस  मुद्दे  पर  एक  प्रश्न  था
 जिसका  बिल्कुल  हो  प्रतिकूल  उत्तर  दिया  एक  प्रकार  से  बंकॉक  में  दिये  गये  वक्तव्य  को

 छिपाने  का  प्रयास  किया  गया  ।  शुरू  से  विगत  चार  माह  मैं  और  मेरा  दल  इस  बात  पर
 जोर  डाल  रहे  थे  कि  औद्योगिक  नीति  में  व्यापक  परिवर्तन  करने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  इस
 सम्बन्ध  में  वक्‍तथ्य  जारी  किये  जा  रहे  लेकिन  आवदयकता  पूरी  स्थिति  का  चित्र  प्रस्तुत  करने
 की  इसलिये  कृपया  इस  सम्बन्ध  में  एक  श्वेत-पत्र  यह  दर्क्षाते  हुये  जारी  जाये  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  वी  दर्तें  ब्या  हैं  और  हम  क्या-क्या  स्वीकार  कर  रहे  इस  प्रकार  का

 कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  निजीकरण  लाभ  नहीं  पहुँचाने  वाले  सावंजनिक  एककों  ओर
 निर्गंम  नीति  के  सम्बन्ध  में  विजित्र  वक्तव्य  दिये  जा  रहे  अब  ये  सब  बातें  महत्वपूर्ण  हैं  ।  मैं  ऐसा
 समझता  हूं  कि  देश  में  वर्तमान  आर्थिक  जड़ता  का  कारण  विगत  चार  दशकों  से  अपनाई  जा  रही
 गलत  नीतियां  हैं  जिससे  यहां  उपस्थित  अनेक  व्यक्त  अमी  भी  सहमत  इससे  मैं  और  मेरा  दल

 सहमत  नहीं  इस  बार  जब  सरकार  और  नये  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  वे  नये  कदम  उठाने
 ओर  नये  ढंग  से  कार्य  करने  के  लिये  दृढ़  संकल्प  हैं  तब  मैंने  समा  था  कि  वे  व्यापक  कार्य  योजना

 प्रस्तुत  न  कि  इस  प्रकार  की  स्व्रिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  जिससे  कि  मैं  ढहूंगा  कि  यद्धपि
 बी०एम०एस०  इससे  सहमत  नहीं  मी  हो  सकता  साबंजतिक  क्षेत्र  में  अधिकांश  ट्रेड  यूनियन
 मान  नीति  का  कड़ा  विरोध  करते  यदि  उचित  रूप  में  इसर्दी  व्याख्या  की  छझारे  टो  शायद  उन्हें
 भी  समझाया  जा  सकता

 ह

 ie  इ a

 आज  बी०एम०एस०  हड़ताल  में  भाग  नहीं  ले  रहा  लेकित  बी०युम०एस०
 हड़ताल  का  विरोध  भी  नहीं  कर  रहा  है  क्योंकि  जायज  अझंता  पर  आधारित  हडपाल  का  विरोध
 करने  में  मुझे  कोई  कारण  नजर  नहीं  आता  है  यद्यवि  मैं  नहीं  समभतता  हूं  कि  इस  मामले  में  हड़ताल
 उचित  है  क्‍योंकि  वास्तव  में  हड़ताल  औधोगिक  विवाद  से  सन्वन्धित  होनी  चाहिए  और  इस  श्रमय
 कोई  भौद्योगिक  विवाद  नही  है  लेकिन  यह  नीति  का  प्रदन  है  नीति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के

 पूर्ण  रवये  के  कारण  यह  स्थिति  उत्तन्न  हो  गयी  है  ।  जिस  व्यापक  दिकज्षा  में  सरकार  ने  जाने  का
 प्रयास  किया  मेरा  दल  उसका  समर्थन  करता  है  क्योंकि  यह  विगत  की  नीतियों  से  हटने  की  बात

 है  और  वह  विगत  एक  विरासत  है  मैं  अन्य  विपक्षी  दलों  से  यह  अनुरोध  करूग्रा  कि  इसे
 अलंघनीय  नहीं  समभें  ।  यह  एक  अलंघनीय  विचार  था  कि  अर्थ  व्यवस्था  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  उच्च
 स्थान  देना  एक  अलंध्य  अवधारणा  थी  मैं  हनुरोध  ६रूगा  कि  उन्हें  पवित्र  गा०  के  समान  न  समझा
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 थी  नि्ंल  कान्ति  चटर्जो  :  जब  तक  कि  यह  तक  संगत  न  हो  ।

 थी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  जी  मैं  किसी  भी  चीज  को  पवित्र  गाय  नहीं  समझता  हूं  ।

 श्री विग्विजय सिंह : गाय वो भी नहीं । थी लाल कृष्ण आडवाणी : जी गाय को पवित्र समका जाता अध्यक्ष इसलिए सरकार से और अपने विपक्षी सहयोगियों से भी यह अनुरोध करूँगा कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हमें बहस का मुह्दा बनाकर लाभ उठाने का प्रयात नहीं श्रमिकों की दशा के बारे में चिन्ता व्यक्त करता बिल्कूस उचित श्रइन काल के सम्बन्ध में समा मंतदान द्वारा निर्भय कर सकती है जिसमें मेरे दल की स्थिति यह होगी कि हम ने तो हड़ंतोल का समर्थन करते है भोर न ही हड़ताल का विरोघ करते भ्री निर्मल कान्ति चटर्जो : वे हर कदम पर नहीं बल्कि सिर्फ पहले कदम पर ही उसका साथ देने के लिए तैयार आपकी स्थिति क्‍या है ? थओो लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है | मु्े मेरी बात कहने दीजिए । निदिचत रूप से में सरकार से यह अनु रोध करूगा कि वह आर्थिक स्थिसि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दार्तों पर और इस सम्बन्ध में हमारे जवाब पर और विशेष रूप से मविध्य में सावंजनिक क्षेत्र की भूमिका के में श्वेत पत्र जारी एक दित जब इस सम्बन्ध में प्रथ)्न उठाया गया था तो मैंने कहा था कि यह मामला स्पष्टट रूप से श्वेत पत्र जारी कर उस पर करने का मुक्के विश्वास है कि यदि उचित रूप में इसे प्रस्तुत किया जाए तो सावंजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को भी इस में किये जा रहे नीति गत परिवतंनों के सम्बन्ध में छह संतोष हो जाता कि कम से कम यह परीवतंन ठीक दिक्षा में किया जा रहे अध्यक्ष महोदय : श्री चाल्स मैं आपको अनुमति आप सत्तापक्ष में अन्तिम भाषण आपको कबन्ना थ्लो निर्मल कान्ति चट्जो : ये बेचने वाले के पक्ष में वे हमारी प्रभुसत्त को बेच रहे श्र रवि राय अध्यक्ष आप हमारे अधिकारों के संरक्षक इसीलिए हमारे संसद सदस्यों ने जो क्वश्चन ओवर को स्थगित करने के लिए जो नोटिस दिया मैं आपसे विनती करूगा कि आथ इससे सहमत हो करके क्वइचन आँवर को सर्पेंड करने के लिए सम्मति इसलिए कि एक एक्स्ट्रा आडिनरी सिच्चुएशन पंदा हो गयी मैं हिन्दुस्तान के सारे श्रमिक वर्गो को घन्यवाद देता हूं कि वे कोई मंहगाई के लिए डियरनैस एलाऊंस के लिए अपने आदर्श सिद्धान्त के लिएं कर रहे अध्यक्ष यह सब क्‍यों हुआ आज दोनों आशिक मंत्रालय के मन्त्री श्री मनमोहन सिंह और चिदम्वरम्‌ बैठे हुए श्री अजुंन सिह जी भी बेठं हुए आज ऐसी चीज देश के समक्ष रखना चाहता हूं कि आज राप्ट्र के लिए शर्म की बात यह एक डॉकु्ेंटेडश्रूफ है जिससे श्राप को लग जायेगा कि । इस सरकार ने जानबूककर कर हमारी आशिक प्रभुसत्ता को बेच दिया
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 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  श्रीमति  .  कारला  हिल्‍्स  जो  युनाईटेड  स्टेटस  की  ट्रेड
 रिप्रजंटेटिव  आयी  उन्होंने  आज  बयांन  दिया  है  जो  केवल  एक  अखबार  में  आया  सब  अखबारों
 में  नहों  आया  मैं  संसद  के  आपके  माध्यम  से  सारे  राष्ट्र  के  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  जिसे

 मनमोहन  सिंह  जी  और  चिदम्बरम्‌  जी  ध्यान  से  सुने  :

 |.

 स्पेशल  301  के  सम्बन्ध  में  मिस  कार्ला  हिल्‍्स  ने  कहा  भारत  के  लिए  समय

 सीमा  बढ़ा  दी  है  क्‍योंकि  मुझे  विध्वास  है  कि  श्री  नरप्तिह  राव  की  सरकार के  नेतृत्व  में  सुधार  की
 प्रक्रिया  चल  रही  है  ।

 यह  क्विड  प्रो  को  हुआ  श्री  मनमोहन  सिंह  जी  ने  बैंकाक  में  बबान  दिया  है  कि  सिक
 पब्लिक  सैक्टर  को  डिस्मेंटल  करेंगे  और  बाद  आप  देख  रहे  हैं  कि  कारला  हिल्‍्स  से  अंडरटेकिंग
 मांगे  हैं  कि  आप  हमारे  पेटेट'लॉ  के  बारे  में  हम  लोगों  को  संरक्षण  वह  आपकी  डेडलाईन
 बढ़ायेंगे  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपसे  विनती  करंता  हूं  कि  आपने  मुझे  समय  दिया  है  ।  मैं  बहुत  -

 क्या  यह  क्विड  प्रो०  को  है  कि  नहीं  ?  इसलिए  कि  हम  तीन  महीना  डेड  लाईन  रहे  हैं  ।
 अगर  भारत  सरकार  हमारे  साथ  राजी  हो  जायेगी  मैं  इसे  उदघृत  इसके
 लिए  मैं  आपकी  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  बड़े  आदर  के  साथ  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  हंम
 पत्रों  से  यहां  उहरण  नहीं  देते  आप  इसका  सार  दे  सकते

 श्री  रणि  राय  :  क्योटेशन  की  व्यवस्था  नहीं  मैं  राय  के  बारे  में  कह  रहा
 कारला  हिल्स  ने  अमेरिका  में  प्रैस  पसंन्‍्स  से  एक  भेट  वार्त्ता  में  कहा  है  कि  हमने  तीन  महीने  बढ़ाया

 इसलिए  कि  भारत  सरकार  हमारी  राय  को  मानकर  आर्थिक  संस्कार  कर  रही  मेरा  कहना
 है  कि  जो  आ्थिक  सुधार  कर  रही  यह  अमेरिका  के  कहने  कारला  हिल्‍्त  के;,कहने  पर  हो  रहा
 है  ।  यह  आपके  समक्ष  लाना  चाहता  इसलिए  कि  इसका  भी  न॑क्‍्सज  बैंकाक  में  संसद
 के  राष्ट्र  क ेबाहर  जाकर  बयान  दें  जो  प्रोबिटी  के  चलते  उनको  नहीं  कहना  एक
 तरफ  यह  है  और  दूसरी  तरफ  कारला  हिल्स  बता  रही  हैं  कि  हम  बढ़ा  रहे  क्या  गांधी  का
 स्वदेशी  और  सेल्फ  रिलायंस  नहीं  है  ?  क्या  गांधी  जी  का  स्वदेशी  और  सेल्फ  रिलायंस  नहीं  भुला
 दिया  है  ?  इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  स्थिति  बहुत  ही  असाधारण  है  और  हमारे
 राष्ट्रीय  सम्मान  को  ठेस  पहुंची  मैं  हिन्दुस्तान  के  श्रमिक  वर्ग  को  नमस्क्रार  करता  हूं  और  सरकार
 का  ध्यान  इस  ओर  दिलाता  हूं  कि  इस  काम  से  जो  अनएम्प्लायमेंट  होने  वाला  करोड़ों  लोग
 अनएम्प्लायड  हो  जायेंगे  और  आगे  चलकर  जो  बैन  लगा  हुआ  है  कि  कोई  नौकरी  में  नहीं  लिया

 इसलिए  मैं  आपसे  विनती  करता  हूं  कि  क्वश्चन  आऑवर  को  सस्पेंड  कर  दिया  जाये  ।
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 श्री  पी०जी०  नारायणन  :  माननीय  अध्यक्ष  दूसरी  ओर  से  वरिष्ठ  सदस्यों  ने

 गहरी  चिन्ता  और  प्रकट  की  है

 भ्रो  बसुदेव  आचार्य  :  आप  पहले  उनको  बुलाइये  जिन्होंने  प्रशनकाल  के  निलम्बन  के  लिए
 नोटिस  दिए  हैं  हमने  प्रशनकाल  के  निलंबन  के  लिए  सूचनायें  दी  आप  कृपया  पहले  इस.बात्त  का
 निर्णय  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचार्य  मुझे  दूसरे  दलों  के  नेताओं  की  बात  भी  सुनने  दीजिये  ।

 झो  पी०जी०  नारायणन  :  सरकार  को  तथा  हम  सभी  को  कमंचारियों  के  हितों
 की  रक्षा  करनी  उन्हें  भय  है  कि  बदली  हुई  श्रौद्योगिक  नीति  से  कमंचारी  व॑ंगं  के  हितों  पर

 कूल  प्रभाव  भब  सरकार  का  यह  कतंव्य  है  कि  उनकी  शंकाओं  को  दूर  इसलिए
 सरकार  से  मैं  यह  अनुरोध  करू गए  कि  इस  बारे  में  अपना  वक्तव्य  दे  और  यह  सुनिष्चित  करे  कि
 बदली  हुई  औद्योगिक  नीति  से  कर्मचारी  वर्ग  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रमाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 श्री  सरज  मंडल  :  आज  जो  अति  लोक  महत्व  के  विषय  पर  कायें  स्थगन  प्रस्ताव

 दिया  गया  है  उसको  स्वीकार  करना  हम  लोग  जहाँ  से  आते  हैं  वह  मजदूर  क्षेत्र  है  और

 वहां  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  खनिज  वहां  अधिकतम  संख्या  में  कल  कारखाने  और  मजदूर
 बोकारो  एच०ई०सी०  है  और  सी०सी०एल०  सरकार  हमें  बताये  कि  उसकी  मजदूरों  के

 प्रति  क्या  नीति  राष्ट्रीयकरण  की  क्‍या  नीति  क्योंकि  मजदूर  शंका  में  जिस  तरह
 से  वित्त  मंत्री  विदेशों  में  जाकर  बयान  देते  हैं  उसमें  छुपा  है  कि  एच०ई०सी०  को  बन्द  करने  के  लिए

 दूसरे  स्थान  पर  रखा  हम  लोग  भी  मजदूर  यूनियन  में  काम  करते  हैं  और  उसको  चलाते

 पुरे  देश  के  स्तर  पर  क्षेत्रीय  आधार  पर  मजदूरों  के  बीच  में  काम  करते  आज  सरकार  जो
 कर  रही  है  वह  मजदूरों  के  हित  में  काम  न  होकर  पू  जीपतियों  के  हित  में  काम  करू  रही  है  और

 उन्हीं  के  हित  में  देश  जा  रहा  इसलिए  अध्यक्ष  जिस  तरह  से  कहते  हैँ  कि  खेत  खा
 गया  गधा  और  मार  खाये  जुलाहा  ।  ऐसी  ही  बात  केन्द्रीय  सरकार  कर  रही  बड़े-बड़े  अफसर
 लोग  ऐसा  काम  करते  हैं  और  पब्लिक  सेक्टर  को  नुकसान  पहुंचा  रहे  हैं  और  घाटे  में  ले  जा  रहे  हैं  तथा
 दोष  मजदूरों  पर  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  क्‍या  कहना  है  उस  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दूसरे  दलों  के  नेताओं  की  राय  जानने  की  कोशिश  कर  रहा
 श्री  पोयूष  तीरकी  :  यह  सरकार  अल्पमत  की  सरकार  इसने  जो  नई

 भौद्योगिक  नीति  पेश  की  है  उसके  चलते  रुपये  का  मीं  दाम  घट  गया  ओर  सारे  देश  में  अकाल  पड़
 इसीलिए  आज  वकिग  क्लास  और  अन्य  लोगों  ने  इस  सरकार  क़े  खिलाफ  अपना  रोष  प्रकट

 किया  देश  में  इतनी  सारी  समस्‍यायें  हैं  कमी  सरकार  कहती  है  कि  हम  रीप्राइवेटाइजेशन  करेंगे  .
 पब्लिक  सेक्टर  का  और  इधर  उधर  करेंगे  इसलिए  ये  लोग  सरकार  चलाने  के  ल्म॒यक  नहीं  हैं  ।
 मंत्री  जी  जो  पालिसी  लाये  हैं  ये  कहते  हैं  कि  पब्लिक  सेक्टर  रुइन  हो  रहा  कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा
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 है  इसलिए  इसका  निजीकरण  चाहे  विदेशी  लोगों  को  दे  दें  रुपया  ये  चाहते  हैं  कि
 विदेशी  लोगों  को  यहां  लगाकर  भ्र्थ  व्यवस्था  ठीक  कर  लेंगे  तो  यह  बात  सही  नहीं  हो  पायेगी  ।

 हमारे  यहां  भ्रष्टाचार  है  पंजाब  कवमीर  में  और  असम  जब  सरकार  वहां  पर  ला  एण्ड
 आड्र  भी  नहीं  रख  सकती  तो  क्‍या  यह  सरकार  किसी  विदेशी  को  बुलाकर  सरकार  में

 बेंठाएबमी  ?  जब  यह  अपनी  इकनॉमी  नहीं  संमाल  सकती  है  ओर  उसके  लिए  विदेशों  से  सहायता
 तो  क्या  यहां  करप्शन  को  रोकने  के  लिए  और  लॉ  एंड  आडंर  को  ठीक  करने  के  लिए

 विदेशी  सरकार  को  यहाँ  बुलाएगी  ?  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  बिल्कुल  ही
 नालायक  सरकार  है  म्ौौर  किसी  का  काम  नहीं  करती

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 शी  खिस  बसु  :  आपने  कहा  है  कि  सरकार  की  औद्योगिक  तथा  आध्िक  नीति
 पर  विचार  विभश  का  अवसर  यह  स्वागत  योग्य  बात  इस  नीति  संबंधी
 निर्णय  पर  सभा  में  विचार-विमर्श  पर  कोई  झ्ापत्ति  नहीं  होनी  किन्तु  आज  तथ्य  यह  है
 कि  इस  देश  के  विद्ञाल  कड़ी  मेहनत  करने  वाले  खेत्तीहर  मजदू  समाज  का  शोषित

 लाखों  मेहवतकश  सरकार  की  ओद्योगिक  तथा  आधिक  नीति  से  प्रमावित  हुए  इस  आथिक
 नीति  तथा  ओद्योगिक  नीति  से  मजबूरन  कौमतें  बढ़ेंगी  मुद्रा-स्फीती  बढ़ेगी  और  अत्यधिक  बे  रोजगारी
 पत्रपेगी  ।

 ह

 मध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम:नीति  पर  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
 घिस  श्रसु  :  इसलिए  समा  के  इधर  के  सदस्य  आर्थिक  तथा  औद्योगिक  नीति  का  विशेष

 कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  इसके  विरोध  का  समय  नहीं  है  ।

 ओ  चित्त  लसु  :  फिर  इस  नोटिस  को  देने  का  क्‍या  लाभ  है  ?  प्रश्न-काल  को  निलम्बित
 किए  जाने  का  क्‍या  उद्देश्य  है  ?  हम  यहां  पर  जनता  के  प्रतिनिधि  बनकर  आये  किसी  की  दया

 |  पर  नहीं  आये  |  लोगों  ने  हमें  मत  दिया  है  और  लोग  बाहर  यह  भी  कह  रहे  हैं  कि  ऐसी  कोई
 गिक  नीति  आथिक  नीति  नहीं  होनी-चाहिए  जो  कि  कमंचारियों  के  हितों  के  प्रति  कूल
 लिए  यह  कतंव्य  है  कि  सरकार  की  राष्ट्रविरोधी  तथा  जन-विेधी  नीतियों  के  विरुद्ध  एक  जुट
 होकर  आवाज  उठाये  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  ग्रहण  बरन्‌  कारंवाई  नियमित  करना
 कठिन  हो

 थी  शोमनाद्रीह्बर  राव  वाड़डे  :  हम  आपसे  अनुरोध  करते  हैं  कि  प्रइन-काल
 के  निलंबन  के  हमारे  अनुरोध  को  स्वीकार  किया  जाए  तथा  ज्वलन्त  मुद्दों  पर  विचार  विमर्श

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बिल्कुल  सही  आपने  बड़े  सुन्दर  ढंग  एक  ही  वाक्य  में  इसे
 कह  डाला

 भी  झोभनाडरीएवर  राय  बाड्डे  :  कमंत्रारी  मले  ही  कुषि  क्षेत्र  के  हों  अथवा  औद्योगिक
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 क्षेत्र  के  ।  इस  नई  ओद्योगिक  तथा  आर्थिक  नीति  के  कारण  अपने  भविष्य  के  बारे  में  बहुत  अधिक
 चिन्तित  हैं  ।  लाखों  लोग  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।  30  मीलियन  लोग  ऐसे  हैं  जो  अपने  भविथ्य  के  बारे

 में-बहुत  संदिग्ध  बेरोजगार  लोगों  के  लिए  रोजगार  पाने  की  संभावना  भी  घुमिल  है  ।
 सरकार  को  इस  बात  को  खासतौर  पर  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  इस  नीति  से  रोजमार  में  लमे
 भारियों  और  कामगरों  के  हितो  पर  प्रतिकूलः  प्रमाव  तो  नहीं  पड़ेगा  और  साथ-साथ  बेसेजगार  लोगों

 सी  कोई  भविष्य  होगा  ।  इसलिए  इस्र  देश  के  लोगों  की  शंकाओं  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार
 कसतोर  पर  यह  बात  स्पप्ट  करनी

 मानव  संसल्क्य  जिकास  मंजो  अरजुन  :  महोदय  मैं  समझता  हूं  कि  प्रत्येक  दल  ने

 अपनी  बात  कह  ली  है  ।  आपकी  अनुमति  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  जहां  तक  मैं  समभता

 इस  संमय  जिस  बात  पर  निर्णय  लेना  है  वह  यह  है  कि  क्‍या  माननीय  सदस्य  द्वारा  रखा  गया

 स्थगन  प्रस्ताव
 शी  सोमनाथ  चटर्जों  :  यह  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं  यह  प्रइन-काल  के  निलंबन  का  प्रस्ताव

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्थान  प्रस्ताव  का  निर्णय  मैं  करू गा  झोर  प्रहनकाल  केਂ  निलम्बन  का

 निर्णय  सभा

 थी  अअ्ज न  सिंह  :  मैं  वह  समभता  हूं  परन्तु  उस  प्रक्रिया  ही  इस  भुह्ें पर  पहुंचे
 है  कि  इस  समब  समा  में  चलन  रही  कार्यवाही  अर्थात्‌  प्रश्नकाल  को  स्थनित  करके  स्थगर्न  प्रस्ताव  पर

 विभार  किया  जाना  उसके  लिए  कौन  सी  प्रक्रिया  अपनाई  जानी  चाहिए  यह  आप  जानते
 उस  प्रक्रिया  की  सहायता  लेना  पूरी  तरह  आप  पर  निर्मेर  मै  उस  सम्बन्ध  में  आपको  कुछ

 नहीं  कहूँगा  क्योंकि  आप  स्वयं  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  अच्छी  तरह  जानते  हर  एक  सदस्य  को

 बोलने  को  अनुमति  देने  के  पीछे  आपका  उद्देश्य  सदस्यों  से  उनके  विचार  ज्ञात  करने  का

 काल  निलम्बित  करने  के  लिए  तक  दिये  जा  रहे  हमने  सभी  भाषणों  को  सुना  मैंनें

 ठीक  से  नहीं  सुना  अथवा  शायद  किसी  ने  इस  बात  के  लिए  कोई  अकाट्य  तकें  नहीं  दिया  कि

 काल  निलम्बित  किया  सारे  तक  श्रौद्योगिक  नीति  नामंजूर  करने  या  उसे  वाफ्स

 सेने  के  लिए  दिये  गये  जितने  भी  भाषण  दिये  गये  थे  उन  समी  का  यही  उद्देश्य  किन्तु
 इन  सारे  मामलों  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  इस  समा  में  एक  प्रक्रिया

 भरी  सोजमाय  करर्ज़ी  :  परन्तु  आपने  समा  की  राय  नहीं

 भरी  धल व  सिंह  :  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कहने  सभी  माननीय  सदस्यों  की

 कारी  के  लिए  ही.मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  यह  औद्योगिक  नीति  सभा  की  जानकारी  के  बिना  नहीं
 बनाई  गई  इसे  बनाकर  संसद  में  प्रस्तुत  किया  गया  इस  पर  सभी  में  चर्चा  की  गई  थी
 ओर  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  उद्योग  मंत्रालय  का  कार्यमार  संमाल  रहें

 यहां  पर  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  अमुदान  मांगों  पर  चर्चा  की  गईथी  ओर  उन  अनुदान
 मांगों  में  सम्पूर्ण  औद्योगिक  नीति  पर  चर्चा  की  नई  तत्पश्चात्‌  इस  समा  ने  अनुदान  मांगों  को
 पारित  किया  था  ।  इस  समय  कोई  भी  सदस्य  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  ओऔद्योगिक
 नीति  इस  संसद  की  सहमति  के  बिना  बनाई  गई  थी  कृपया  मेरी  बात  ध्यान  से  सुनिए

 मैंने  आपके  विचारों  को  शांतिपूर्वक  सुना  था  ।  अतः  आप  मेरी  बात  भी  ध्यान  से
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 बजट  और  उद्यौग  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  को  तमा  में  हिया  कब  का  /  छत

 मौद्योगिक  नीति  ही  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  इस  पर  काफी  विस्तार  से  चर्चा  की  गई  और
 प्रधानमंत्री  जी  ने  उत्तर  दिया  उन्होंने  सरकार  की  श्रौद्योगिक  नीति  के  सभी  पक्षों  का  उल्लेख
 किया  मैं  केवल  उन  बातों  को  दोहरा  रहा  हूं  मैं  अपनी  तरफ  से  कुछ  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 प्रधानमंत्री  जी  ने  संसद  में  यह  कहा  और  उनका  वक्तव्य  कार्यवाही-वृतान्त  में  भी  शामिल

 कि  हर  उस  मु  पर  जिसमें  किसी  भी  तरह  से  यदि  मंजदूर  प्रमावित  होंगे  तो  कोई  भी  निर्णय
 सर्वंसम्मति  द्वारा  लिया  जिसमें  आप  सभी  सम्मिलिति  होंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बसुदेव  आचाय॑  कंपया  बैठ  वह  नहीं  बंठ  रहे  हैं  ।

 श्री  ग्रजू  न  सिह  :  मैंने  आपके  विचारों  को  काफी  देर  तक  सुना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  ऐसा  नहीं  करना  श्री  बसुदेव  आचाय॑े  का  बकतव्य

 कायंवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  गहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 )  *

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्थवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।।  श्री

 बसुदेव  कृपया  बेठ  जाईये  |  आपको  ऐसे  नहीं  करना  चाहिए  ।  अब  बहुत  हो  चुका  ।

 |*

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।

 थ्रो  प्र्जुन  सिह  :  मैं  समा  को  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  आश्वासनों  का  स्मरण  कराना
 मैं  उन्हें  दोहराना  यह  सरकार  भी  परिस्थितियों  में  कोई  भी  ऐसा  कदम

 नहीं  उठायेगी  जिससे  देश  की  प्रभुसत्ता  को  क्षति  पहुंचे  ।  हम  किसी  चर्चा  के  खिलाफ  नहीं
 हैं  ।  किसी  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  लिए  कुछ  प्रक्रियाएं  निदिचत  हैं  ।  उन  प्रत्रियाप्रों
 का  अनुपालन  किया  जाना  उस  पर  चर्चा  की  जा  सकती  हम  उस  चर्चा  का  स्वागत
 करते

 जहां  तक  इस  प्रइन  का  सवाल  विचार  से  आपको  झमा-में  ऋतद्ाव॒  करा  लेना

 चाहिए  कि  क्‍या  सभा  के  दौरान  इस  प्रकार  का  भ्रभियान  चाहती  मैं
 विप्रक्ष  के  माननीय  नेता  के  हस्तक्षेप  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहूंगा  क्‍योंकि  मैं  उनकी  असमंजस
 की  स्थिति  समझता  हूं  ।  उनके  लिए  तथा  उनके  दल  के  लिए  कठिन  स्थितियां  में  स ेएक  का  चयन
 करना  काफी  कठिन

 अध्यक्ष  महोदय  :  लोकनाथ  चोघरी  कृपया  बैठ  जाईये  ।

 )
 ध्ष्यक्ष  महोदय  :  मैं  खड़ा  हुआ  हू  ।

 _

 *  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।  र्ह्ड्  का
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 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  निर्मल  कास्ति  चटर्जी  जी  आपको  इस  सभा  में  श्ब  कुछ  निर्मल  रखना
 चाहिए  +

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  सभी  सदस्यों  तथा  सभी  दलों  के  सभी  नेताओं  की  व्यग्रता  और

 उत्सुकता  समझते  चाहे  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रम  हड़ताल  पर  हो  अथवा  चाहे
 उन्होंने  समर्थन  किया  है  अथवा  नहीं  ।  चाहे  कोई  गलत  धारण  बनी  हो  या  मैं  समभता  हूं
 कि  इस  मामले  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  यदि  कुछ  आाशंकायें  हैं  तो  समा  में  उन्हें  स्पष्ट
 किग्रा  आना

 -:.  अगर  कुछ-अशंकाये  के  उन्हें  समा  में  बतक्या  जाना  सरकार  कोई  बात
 कहना  चाहती  है  तो  सरकार  को  उसे  बताने  और  आन्ति  दूर  करने  का  अवसर  होना  उस्त
 पर  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 मैंने  आपको  निर्णय  करने  के  लिए  क।फी  लम्बा  समय  दिया  और  आपने  ऐसे  श्रामले  उठाये
 जो  उसके  अनुरूप  बिल्कुल  नहीं  है  जो  बात  मैंने  आपके  सामने  रखी  समा  के  नेता  ने  उनका

 योग्यतापूर्वक  जवाब  भी  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहाँ  तक  उस  बात  पर  चर्चा  करने  का  सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  में  पूरी
 हो  चुकी  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  निर्मल  कान्ति  सभा  में  प्रत्येक  चीज  निर्मल

 सध्यक्ष  महोदय  :  मैं  स्थगन-प्रस्ताव  लाने  की  अनुमति  दे  रहा  लेकिन  उसे  कुछ
 समय  बाद  लिया  जायेगा  क्‍योंकि  आप  सभी  स्थगन-प्रस्ताव  पर  चर्चा  का  अवसर  चाहते  हैं  ,  मैं  प्रइन
 काल  को  निलंबित  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुहिकल  से  5  मिनट  शेष  रहते  हैं  औद  आप  समय  चाहते  यह  एक

 बुरी  मिसाल  होगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण
 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आपने  अपने  ठिवेव  से  प्रश्न  काल  के  निलंबन  की  अन्ुमति

 नहीं  सभा  के  नेता  ने  जो  उसे  हमने  घैय॑  के  साथ  सुना  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार
 श्रमिक  विरोधी  एवं  जन-विरोघी  नीतियों  पर  डटे  रहना  चाहती  हम-आज  सभा  की  कार्यवाही
 में  माग  नहीं  लेता  चाहते  और  विरोध  के  तौर  पर  हम  सभा  से  बहिगगन  करते  है  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  आज  हम  सरकारी-प्रार्य  में  भाग  नहीं

 इस  समय  आओ  सोमनाथ  चटर्जो  तथा  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा-मवन  से  बाहर  चले  गये  ।
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 को  शरपर॑ऋून  भबत  :  हमें  एक  संदेश  उस  अमिकों  को

 भेजना  चाहिये  जी  आज  कार्य  में  तगे  हुए  एक  वदेश  ककरव ही  हह  तक  हे  जैज  जाता  आहिये  ।

 मैं  एक  संकल्प  पेश  करता  हूं  कि  यह  सभा  श्रमिक  वर्ग  के उन  सभी  वर्गों  की  सराहना

 और  प्रशंसा  करती  है  जो  सारे  देश  में  राष्ट्रीय  हितों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  कार  कर  रहे

 श्री  पी०एम०  सईद  :  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 करी  योगे्र  का  :  अध्यक्ष  देश  की  हड़ताल  के  साथ  पूरा  बिहार  बंद

 बिहार  में  दुकानें  समी  बन्द

 आजय  श्रो  योवेद्  का  भोर  कुछ  अन्य  सावनोव  सदस्य  ससा-सवन  से  बाहर  चले

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  संख्या  121

 भरी  मनो  रंजन  भक्त  :  मेरे  संकल्प  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 11,58  भ०पु०

 मौखिक  प्रइनों  के

 गुणवत्ता  प्रमाण-वत्र  प्रणाली  आरंम  करना

 +122  श्रो  धर्मण्णा  सोंडय्या  सादुल  :  क्‍या  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विकसित  देशों  विशेष  रूप  से  यूरोपीय  देशों  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  को  अवरुद्ध
 करने  वाली  गैर-व्यापारिक  बाधाओं  को  हटाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  नई  औद्योगिक  नीति
 के  अन्तगंत  निर्यात  संवर्धत  अभियान  के  अग  के  रूप  में  गूणवत्ता  प्रमाण-पत्र  प्रणाली  आरंभ  करने

 यदि  तो  तत्संबंधी  बप्रौरा  क्‍या  और

 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  आकलन  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  के  २7ज्य  संत्री  पी०  से  एक  विवरण-पत्र
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  सरकार  का  यह  निरंतर  अभ्यास  रहा  है  कि  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय
 सहित  विकसित  देझ्ञों  को  निर्यातों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  मानकों  और  विनियमों  के

 अनुरूप  उत्पादों  के  विनिर्माण  को  प्रोत्साहन  दिया  वर्ष  1992  में  यूरोपीय  एकल  बाजार  प्राप्त
 SN  5.7. करने  के  संदर्भ  में  भारत  ने  पांच  निर्घारित  क्षेप्रे  जंगे  इलॉक्ट्रेनिक  झॉटोमोटिव  घरेलू
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 8  1913  मौलिक  उत्तर

 विद्युतीय  संसाथित  खाद्य  तथा  मशीनी  मभौजारों  में  मानदंड  से  संबंधित  सहयोग  कार्यक्रम
 धुरू  किया  नई  औद्योगिक  नीति  के  तहत  आवश्यक  गुणवत्ता  प्रमाण-पत्र  प्रणाली  शुरू

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उद्योग  को  उन  मानदंडों  तथा  गुशावत्ता  आइहवासन  आवश्यकताओं  को
 समभने  में  सक्षम  होना  चाहिए  जिसे  उन्हें  एकल  यूरोपीय  बाजार  तक  पहुंचने  के  लिए  पूरा  करना
 है  ।  भारतीय  परीक्षण  और  प्रमाणन  निकायों  को  अद्यतन  उपकरण  और  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  के
 रूप  में  स्वयं  को  उन्‍नत  करने  की  आवद्यकतो  है  ।  परीक्षण  और  प्रमाणन  निकायों  को  अपने  यूरोपीय
 समुदाय  के  प्रतिपक्षों  के  साथ  परस्पर  पहचान  समभौता  करारों  को  अंतिम  रूप
 देना  ताकि  उनके  परीक्षण  संबंधी  परिणाम  और  प्रमाण-पत्र  यूरोपीय  समुदाय  में  स्वीकाय॑

 इम  संदर्भ  में  मारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  यूरोपीय  समुदाय  आयोग  तथा  नीदरलेंड  झोर  थू०के०
 की  गुणवत्ता  प्रणाली  के  स्बीकृत  निकायों  के  साथ  बातचीत्र  पहले  से  ही  शुरू  की  जा  चुकी  है  जिसका
 अच्छा  परिणाम  रहा  इसके  अनुवर्ती  कारंवाई  के  रूप  में  बी०  आई०  एस०  ने  भी  गुणवत्ता
 प्रणाली  प्रभाणीकरण  योजना  शुरू  की  इन  सभी  उपायों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदंडों  की  वस्तुओं  का
 विनिर्माण  सुनिदिच्चत  होने  की  आशा  जिससे  निर्यात  अधिक  होने  में  सहाथता  मिलेगी  ।

 श्री  धर्गण्णा  सोडय्या  सादुल  :  मारत  सरकार  ने  निर्यात  के  क्षेत्र  में  गुणवता  प्रमाण-पत्र
 प्रणाली  शुरू  कर  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  में  बहुत  अच्छा  योगदान  शुरू  किया  इसके
 लिए  मैं  सरकार  रे  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मंत्री  जी  के  जवाब  में  सिर्फ  पांच  उद्योगों  को  इसमें  समावेश
 किया  गया  मैं  एछता  चाहता  हूं  कि  इसके  श्रलावा  वस्त्र  जो  वहुत  बड़े  पैमाने  पर  निर्यात
 किया  जाता  है  क्‍या  उस  उद्योग  को  इसमें  समावेश  करने  वाले  हैं  ?

 ]

 श्री  पी०  चित्म्बरम  :  वर्ष  1992  में  यूरोपियन  एकल  बाजार  की  स्थापना  के  सम्बमं
 मान्त  ने  पांच  सुप्रसिद्ध  क्षेत्रों  जैसे  इलेक्ट्रॉनिक  स्वचालित  घरेलू  विद्युत
 संसाधित  भोजन  झ्ौर  मशीन  ओऔजारों  में  मानदण्दों  से  संबंधित  सहयोग  कार्यक्रम  शुरू  किया
 विवरण  में  इसका  उल्लेख  किया  गया  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  भारत  अन्य  उत्पादों  के  लिए
 उन  मानदण्ठों  को  नहीं  श्रपनाएगा  जिसकी  विश्व  हमसे  अपेक्षा  करता  यह  एक  सरकारी  कार्यक्रम
 के  अंतर्गत  लेकिन  हमने  मानकों  और  गुणवता  को  बहुत-अधिक  महत्व  दिया

 वास्तव  अगर  भारत  यूरोप  को  निर्यात  करने  की  इच्छा  रखता  है  तो  हमें  व  1992  में

 शुरू  हो  रहे  आई०  एस०  को  पूरा  करना  होगा  ।  मैं  इस  ग्रवसर  पर  बताना  चाहता  हूँ
 कि  पांच  मारतीय  के  आई०एस०ओ०  9000  पर  पहले  ही  प्रमाणन  ले  चुकी  मुझे  जानकारों
 मिली  है  कि  75  कंपनियों  ने  आई०  एस०  ओ०  पर  प्रम्माण  प्राप्त  करने  के  लिए  आवेदन  दिया
 इससे  भारतीय  उत्टद  अतंर्राष्ट्रीय  म्भनदष्डों  के  अनुरूप  सिद्ध  होंगे  इसके  लिए  सरकार  इस  दिशा  में
 हर  संमव  प्रयास  करेगी  ।

 श्री  धमंण्डरा  मोडय्या  सादुल  :  ग्रध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से जानना  चाहता
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 लिखित  उत्तर  29  1991

 हूं  कि  क्‍या  एक  वार  प्रमाण-पत्र  देने  के  बाद  समय-समय  पर  क्वालिटी  की  जाँच  करने  की  व्यवस्था

 है  ?

 थरो  पी०  चिदस्वरस  :  गुणवतत  की  जांच  की  एक  प्रणाली  निर्यात  किए  जाने  वाले  माल
 की  जाँच  हेतु  निरीक्षण  एजेंसियां  है  कुछ  प्राईवेट  एजेंसियों  को  मी  जाँच  के  प्राधिकृत  किया  फिर

 कुछ  सरकारो  निरीक्षण  एजेंसियाँ  भी  इन  एजेंसियों  को  गुणवता  और  यह  सुनिश्चित  करना

 होता  है  कि  उनमें  अपेक्षित  मुणजता  अधिनियम के  आंतर्गत  हमने  कुछ  श्रेणियों  को  निर्यात
 प्रमाणन  से  मुकत  रखा  है  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 निर्यात  प्रोलेसिंग  जोन

 *112,  श्री  श्रनादि  चरण

 डा०  कातिकेदवर  पात्र  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  निर्याते  प्रोसेसिग  जोन  स्थापित  किये  हैं  ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 .  उड़ीस  में  ऐसे  एक  जोन  की  स्थापना  हेतु  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  १

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 सरकार  द्वारा  स्थापित  निर्यात  संसाधन  जोनों  का  ब्यौरा  निम्तदत

 1,  कांडला  मुक्त  व्यापार  गुजरात

 2.  सान्ताकुृज  इलेक्ट्रानिक्स  निर्यात  संसाधन  जोन  बम्बई  ;

 3,  मद्रास  निर्यात  संसाधन  मद्रास

 4.  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  फाल्टा

 5,  नोएडा  निर्यात  संसाधन  नोएडा

 6.  कोचीन  निर्यात  संसाघन  कोचीन

 7.  विशाखापट्टनम  निर्यात  संसाधन  विशाखापट्टनम  समय  विचा
 इस  समय  उड़ीसा  में  निर्यात  संसाघन  जोन  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अनुसचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्ग  को  वित्तीय  सहायता
 *123,  श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 कया  सरकार  ने  गरीबी  हटाने  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में
 अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  और  पिछड़े  क्यों  को  सहायता  अबया  बैक  ऋण  देने  की
 कोई  योजना  बनाथी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इस  योजना  पर  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों
 को  सरकार  तथा  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  ये  हिंदायते  दी  गयी  हैं  कि  वे  समाज  के  कमजोर  वर्गों
 ओर  मनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  से  लामाथियाँ  को  निरन्तर  आधार  पर
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करें  स्वरोजगार  से  संबंधित  धंधों  को  बढ़ावा  देने  के लिए  सरकार  की
 विभिन्‍न  योजनाओं/कार्य  क्रमों  के  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  ऋण  देने  के  मामले
 समाज  के  कमजोर  वर्गो  और  अनुसूचित  जाति/अनुधु चित  जनजाति  के  लाभार्थियों  के  लिए  निम्नलिखित
 लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  :

 कमजोर  वर्गों  को  दिये  वाने  वाले  ऋण  निवल  बेंक  ऋण
 का  10%  अनुसूचित  जातियां/गनुस्ूचित
 जातियां  कमजोर  वर्गों  का  ही  एक  भाग

 पिछले  वर्ष  के  अग्रिमों  के  निवल  बेंक  ऋण  का
 1  जिसमें  से  40  प्रतिशत  अनुम्ूूच्चित
 अनुसूचित  जनजाति  का  हिस्सा  होना  चाहिए  |

 1,  कमजोर  बगगं

 2,  बिभेदी  ब्याज
 ब्याज  दर

 पर

 3.  समन्वित  प्राप्नीण  रकम  का  50  प्रतिशत  और  खाते  अनुसूक्षित
 विकास  कार्यक्रम  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  होने  चाहिए  ।

 4.  शहरी  गरीबों  के  रकम  का  30  प्रतिशत  और  खाते  बअनुर्ुति
 लिए  स्वरोजगार  भनुसूचित  जनजाति  के  लिए  होने
 कार्यक्रम

 5,  शिक्षित  बेरोजगार  30  प्रतिशत  लक्ष्मार्थी  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 युवकों  को  स्वरोजगार  जनजाति  संबंधित  होने  चाहिए  ।
 योजना

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लक्ष्यगत  समूहों  के  तहत  आने  वाले

 छुनिदा  परिवारों  को  स्वरोजगार  संबंधी  धंधे  गरीबी  कौ  रेखा  को  पार  करने  में  मदद
 करने  के  लिए  सरकार  का  प्रमुख  कार्यक्रम  वर्ष  1991-92  के  सरकार  के  ग्रामीण
 विकास  विभाग  ने  जो  समन्बित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  पर  नियंत्रण  रखता  अलग्र-अलग  राज्यों
 को  22,51,519  .  परिवारों  का  लक्ष्य  श्राबंटित  किया  है  तथा  703.61  करोड़  का  बजट
 आबंटन  किया  है  और  यह  रकम  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  बराबर-बराबर  वहून  की
 राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया
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 लिखित  उंत्तरे

 आई०आर०  ढी०पी०  के  प्ंतगंत  जाबंटन  भौर  वास्तविक  लक्ष्य  1991-92

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 20

 1

 आन्ध्र  प्रदेश

 अरूणा चल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर
 मेघालय

 मिजोरम
 नागालैण्ड

 उड़ीसा
 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश

 2588.762

 केन्द्र  का

 हिस्सा

 2

 234-720

 707.028

 5180.900 |

 48.900
 1066.054

 255.097

 91.331

 127.540

 1620,339

 880.242

 3432,787

 2772,999

 20.471

 61,412

 97.800
 102.690

 1695.923  23

 560

 2324,  217

 72.435

 6928,561

 राज्य  का

 हिस्पता

 3

 2588.762

 234.720

 707.028

 48,900

 255.097

 1620.339

 880.242  .339

 880.  2772.999

 20.471

 2772.999

 97,800

 102.690  2

 97,800

 [653.407

 29  1991

 भाबंटन

 4

 5177,524

 469,440

 1414,056

 1036  .800

 97.800

 2132,  108

 510.194

 182,662

 255,096

 3240,678

 1760,  484

 6865.,$574

 5545.998

 40.942

 122.824

 195.660

 205.380
 3391.846

 431.460

 3306.8  1८

 39.120
 4648.434

 144.870

 13857,122

 झनुबंध

 बास्तविक
 लक्ष्य

 5

 165680

 15022

 45249

 331578

 3129

 68227

 16326

 5845

 8163

 103701

 56335

 219698

 177472

 1310

 3930

 6259

 6572

 108539 9

 4635

 443427



 $  1913  लिखित  एत्तिरे

 1  2  3  4  5

 पश्चिम  बंगाल  2895,824.  2895,824  5791.6438  185335
 झंडमान  और  45,900  48,900  1564
 निकोबार  दीप  समूह
 दादर  और  नागर  हवेली  9.780  —  9.780  312

 दमन  ओर  द्वीप  19.560  —  19,560  625

 दिल्ली  48,900  न  48,900  1564

 लक्षद्वीप  5.000  —  5.000  150

 पाण्डिचेरी  39.120  —  39.120  1251

 जोड़  35265.997  35094.737  70460.734  2251519
 ___  |  ल्‍$खऊछआ  ््ए8फऊ्ऊ्ामाम  ्ू्ूऋ्ऋऊऋऊऋऊ>ऊ>ऊञऊ_ऋऋ

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  घाटा

 +]24,  भ्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  विछ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  घाटे  में  चल  रहे  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  कार्यकारण  संबंधी  रिपोर्ट  सरकार  के
 विचाराधीन

 क्या  रिपोर्ट  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  बताया  गया  है  कि  घाटा  किन  कारणों  से  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  घाटे  में  जा  रहे  राष्ट्रीयकृत
 बैंकों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  रेपोट  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 से  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रइन  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  हृथकरधा  बुनकरों  को  सूख  से  मृत्यु

 $125,  भरी  दत्तजेय  बंडार  :

 भी  झोमनाट्रोदबर  राव  बड़े  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  देश  आंध्र  प्रदेश  अनेक  हयकरधा  बुनकरों  को  मूख  से  मृत्यु

 होने  के  समाचार  मिले

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  राज्य-बार  कितने  बुनकर  भूख  से
 आंध्र  प्रदेश  में  हथरूरघा  बुनकरों  के  मुख  से  मरने  के  क्‍या  कारण
 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  मृत  बुनकरों  के  परिवार  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी
 यदि  हां  तो  और



 लिखित  शत्तरें  29  1944

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  आप्रि  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने

 जानकारी  दी  है  पिछले  कुछ  महीनों  में  76  लोगों  की  मृत्यु  हुई  है और  बताया  है  कि  ये  मृत्यु
 वृदावस्था  और  लंबी  बीमारी  के  कारण  हुई

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  पहले  भी  यह  जानकारी  दी  थी  कि  नवम्बर  1988  से
 फरवरी  1989  के  बीच  33  लोगों  की  मृत्यु  हुई  थी  लेकिन  इसका  काश्ण  सी

 आत्महत्या  और  दुघंधना  ही  बताया  किसी  और  राज्य  से  किसी  प्रकार  कौ  विशेषकर

 बुबकर्यें  की  मृत्यु  का  सघाचार  नहीं  मिला

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  भूख  से  मरने  की  प्रत्येक  रिपोर्ट  की  जांच  करबाई  है  और  यह
 रिपोर्ट  दी  है  कि  ये  मृत्यु  वास्तव  में  मूख  के  कारण  नहीं  बल्कि  विभिन्‍न  अन्य
 कारणों  से  हुई  है  जैसे  लम्बी  शराब  पारिवारिक
 मानसिक  तनाव

 जी  नहीं  ।  र

 (2)  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 प्राकृतिक  दंगों  आदि  से  प्रमावित  लोगों  को  ही  वित्तीय  सहायता  दी  जाती
 है  ।  किसी  और  प्रकार  की  घटना  से  प्रभावित  लोगों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  कोई
 नहीं  हैं  वतंमान  योजना  के  अनुसार  राज्य  सरकारें  केवल  महामारी  और  इसी  प्रकार  की
 अन्य  दुघेटनाओों  के  दौरान  हुई  सीधी  मृत्यु  के  मामलों  में  ही  वित्तीय  सहायता  देती  तथापि
 आंध्र  प्रदेश  के  तीन  प्रभावित  जिला  प्रकासम  और  गुंटूर  में  प्रभावित  बुनकरों  को  सहायता
 देने  के  लिए  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  ने  कई  कदम  उठाये  आंध्र  प्रदेश  सरकार  इस  बात  हे
 सहमत  हो  गई  है  कि  प्रभावित  बुनकरों  को  बैंको  द्वारा  1000/-  रुपये  प्रति  परिवार  11.5%
 वापिक  ब्याज  दर  पर  ऋण  दिया  जाए  जो  4  महीने  के  विलम्बन  काल  के  साथ  20  मासिक  किस्तों
 में  बापिस  करना  होगा  ।  राज्य  सरकार  का  यह  भी  प्रस्ताव  हैं  कि  स्थानीय  संगठनों  के  माध्यम  से  मत

 वुनकरों  के  परिवार  के  सदस्यों  के  लिए  5000/-  रुपये  प्रति  परिवार  सहायता  दी  केन्द्र  सरकार
 ने  जनता  कपड़ा  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अंतगंत  प्रभावित  बुनकरों  को  निरंबर  रोजगार  देने  के  लिए
 पर्याप्त  मात्रा  में  रा'श  जारी  की  यद्यपि  प्रूरे  देश  में  जनता  कपड़ा  उत्पादन  कार्यक्रम  में  जनता

 कपड़े  के  उत्पादन  में  कटौती  की  गई  है  ।  राज्य  अभिकरणों  और  राष्ट्रीय  हृथकरघा  बिकास  निगम
 के  द्वारा  बजट  से  पूर्व  मूल्यों  पर  सूत  की  आपूर्ति  की  व्यवस्था  की  गई

 गरीबो  के  लिए  कानूदी  सहायता  योजना

 #126,  भी  ब्रिजय  नवल  पाटीक्न  :  क्या  न्‍्याप्र  श्लोर  कम्पनी  का  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 कसा  सरककर  ने  मरीबों  को  दी  जाने  बाली  कानूगी  सहायता  योजना  के  कार्यकरण
 का  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  इरू  योजना  के  कार्यकरण  में  क्या  कमियाँ  पाई  मई  और

 कमियों  के  क्या  कारण  और  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  क्या  काब्वाही  की  गई  हैं  ?



 8  1913  लिखित  उत्तर

 स्थाय  ओर  कम्पनों  कार्य  हस्‍जो  के०  विजय  मास्कर  :  से  विधिक

 सहायता  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोर्ड  और  जिला  विधिक  सहायता  समितियां
 मायोजित  करती  उनका  कार्य  संबंधित  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमृति  और  उच्च
 न्यायालय  के  न्यायाघीशों  के  अतिरिक्त  राज्य  में  ज्येष्ठ  न्यायिक  जो  राज्य  बोर्ड  और
 संभितियों  से  रचनात्मक  रूप  से  जुड़े  होते  देखते  साथ  ही  ऐसे  कार्यत्रमों  में  विशिष्टतः  लोक
 बदालतों  में  विधिक  सहायता  स्कीम्‌  कार्यान्वयन  समिति  के  मुख्य  संरक्षक  की  हैसियत  से  मारत  के  मुख्य
 न्यायमूति  और  विधिक  सहायता  कार्यान्वयन  समिति  के  कार्य  वालक  जो  उच्चतम  न्यायालय
 के  आसीन  न्यायाधिपति  होते  बहुधा  उपस्थित  रहते  विधिक  सहायता  कार्यक्रम  की
 विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  के  सदस्यों  की  बैठक  में  जब  भी  वह  होती  की  जाती

 सरकार  को  विधिक  सहायता  कार्यक्रमों  में  किसी  कमी  की  कोई  जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  उन्तुक्ति  योजना

 *127,  भी  मुकुल  बालकृष्ण  बासनिक  :  क्या  विस  मंत्री  यद्द  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  मारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  तैयार  की  गई  विदेशी  मुद्रा
 उन्मुवित  योजना  से  बड़े  पैमाने  पर  हवाला  लेन-देन  झौर  निर्यात  के  कम  वीजक  बनाने  को  बढ़ावा
 मिला  और  ४

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  योजना  का  दुरुपयोग  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  प्रबतंन  निदेशालय  और  केन्द्रीय
 प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  जिससे  यह  पता  चले  कि  .

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  _  तैयार  की  गई  विदेशी  मुद्रा  उन्मुक्ति  योजना  से  बड़े  पैमाने  पर  हवाला
 लेन-देन  और  निर्यात  के  कम  बीजक  बनाने  को  बढ़ावा  मिला  है  ।

 यह  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 इलेक्ट्रानिक  वस्तुश्नों  को  तस्करी

 *128,  श्री  मगवान  शंकर  रावत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बी०सी०पी०  जैसी  इलंक्ट्रातिक  वस्तुओं  की  तस्करी  बढ़ती  जा

 सही
 |

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इन  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  की  कौन-कौन  से
 देशों  से  तस्करी  की  जा  रही  भौरे

 इन  वस्तुओं  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  को
 विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेइवर  :  उपलब्ध  रिपोर्टों  से  यह  पता
 चलंता  हैं  कि  वीडियो  कंसेट  रिकार्डरों  और  वीडियों  कैसेट  प्लेयरों  आदि  जैसी  इलेक्ट्रोनिक  वस्तुएं
 भारत  में  तस्करी  के  लिए  बराबर  आकषंण  की  धस्तुएं  बनी  हुई  तथापि  गत  चार  वर्षों  के  दौरान
 इलेक्ट्रोनिक  वस्तुओं  के  अग्निग्रहणों  के  मूल्य  की  राशि  जिसका  उल्लेख  नीचे  सारणी  में  किया  गया

 वृद्धि  की  प्रवृत्ति  टिखाई  देती  वर्ष  1991  में  किये  मयये  अमिग्रहमें  के  मूल्य  की  इस  राधि  के
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 एक  बड़े  भाग  में  कंप्यूटर-कलपुर्जों  और  सहायक  उपस्करों  और  वीडियो  कैसेट  प्लेयरों  तथा
 वीडियो  कंसेट  रिकार्डरों  का  अंशदान  रहा  है  ।

 इसलेक्ट्रोनिक  वस्तुओं  का  अभिग्रहण
 लाख  रुपयों

 1988  1989  1990  1991  मध्य

 2424  2792  2945  4980

 हांगकांग  और  सिंगापुर  से  सक्रिय  तस्करी  सिडिकेटों  द्वारा  लाई  गई  जापानी

 मूल  की  इलेबट्रोनिक  बस्तुयें  मारत  में  तस्करी  किये  जाने  के  लिए  बराबर  पसन्द  की  वस्तुयें  बनी  हुए
 हैँ  ।

 तस्करी  रोधी  एजेंसियां  इन  दस्तुटों  थी  तस्करी  की  रोकथाम  करने  के  लिए  बराबर
 बौकसी  रखे  हुये  उमरती,हई  प्रव॒छियों  ॥र  कार्यप्रणालियों  का  बराबर  अध्ययन  किया  जा

 रहा  है  ध्ौर  इस  सूचना  को  बेहतर  परिणास  प्राप्त  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  भेजा  जाता

 गुप्तचरी  और  तस्करी  की  रोकथाम  के  काय  में  लगी  हुई  सभी  संबंधित  एजेंसियों  के  बीच
 घनिष्ठ  तालमेल  भी  रखा  जा  रहा

 सरकार  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  हे  पृ  जो  निवेश  हटाना

 *|29,  श्री  चित्त  बसु  :

 थ्री  इन्द्रमोत  गृप्त  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे

 क्‍या  योजना  झ्ायोग  ने  संसाधन  जुदाते  के  एक  उपाय  के  रूप  में  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  में  से  पंजीं  निवेश  हटाने  की  कोई  बोे.जना  हताई  अं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्दर  :  बजट  भाषण  में  यह
 धोषित  किया  गया  था  इसलिए  सरकार  ने  घुनिन्दा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  से  इक्विटी  का  कुछ
 भाग  हटाने  का  निर्णय  लिया

 योजना  के  अ्यौरों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बु्घटनाएं

 +]30.  थी  राजबोर  सिह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितनी  सड़क  दुघंटनाएं  हुई  ओर
 इनके  फलस्वरूप  कितनी  लाव॑जनिक  सम्पत्ति  की  हानि

 क्‍या  अधिकांक्ष  दु्भटनायें  सड़कों  पर  मार्ग-विभाजकों  के  न  होने  के  कारण

 94
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजमार्गो  पर
 निर्मांण  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्र।लय  के  राज्य  मंत्री  अग॒दीक्ष  :  पिछले  तीन
 वर्षो ंके  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  हुई  सड़क  दुर्घटनाओं  की  यथा  सूचित  संख्या  नीचे  दी  गई

 बषं  बु्चेटनाओों  की  संख्या

 1988  8  61950

 1989  70627

 1990  72807

 सावंजनिक  सम्पत्ति  के  नुकसान  के  ब्यौरे  एकत्र  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  और  इसलिए  ये  ब्यौरे

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 और  केवल  उच्च  यातायात  सघनता  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग-रूटों  निधियों

 उपलब्धता  और  अन्य  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  ही  मार्ग  विभाजन  सुलम  कराये  जा

 रहे

 टिप्पणी  :

 1,  केरल  और  पद्दिचम  बंगाल  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  हुई  सड़क
 दुर्घटनाओं  की  श्रनुमानित  1987  के  दौरान  इन  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 पर  हुई  सड़क  दुघंटनाओं  के  आंकड़ों  पर  आधारित  हैं  ।

 ,  पश्चिम  बंगाल  और  दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  हुई  झड़क  दुर्घटनाओं
 की  संख्या  1987  के  दौरान  इन  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गो  पर  हुई  सड़क  दुर्घटनाओं

 के  आंकड़ों  पर  आधारित  है  ।

 N

 3.  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  हुई
 सड़क  दुघंटनाओं  की  संख्या  संबंधी  आंकड़े  1989  के  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजमागों  का  रख-रखाव

 #131,  ओो  भोरेश्वर  सावे  :
 श्री  राजेन्द्र  कमार  शर्मा  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 विभिन्‍न  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  गुजरने  वाले  प्रत्येक  राष्ट्रीय  राजमांग  की

 लम्बाई  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  राजमार्ग  के रख-रखाव  पर  कितनी  राशि
 ख्ब  और
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 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  उ  चित  रख-रक्लाव  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का
 किचार  है  ?

 अरपम्तु७  आर्रइहुम  रंआऋएलुव  के  रण  संत  जगदोश  :  विभिन्‍न  राज्यों

 तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  गुजरने  वाले  प्रत्येक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  लम्बाई  नीचे  दी  गई

 कु०  सं०  रा०  रा०  रूट  का  नाम  राज्य  जिससे  होकर
 सं०  सड़क  गुजरती  है

 तथा  कि०मी०  में
 लम्बाई

 2 8...  ee

 1.  1
 दिल्ली  232

 अमृतसर-मभा  रत/पाक  सीमा  हरियाणा  ,  180
 है  पंजाब  254

 योग  456

 2.  ए  जालंधर-मेघोपु  पंजाब  108
 बनिहाल-श्रीनग  र-बा  रामूला-उरी  हिमाचल  प्रदेश  14

 जम्मू  एवं  +

 कद्मीर  541

 योग  663

 3,  बी  बटोट-दोदा-किस्तवर  जम्मू  एवं

 कश्मीर  107

 योग  107

 4.  2  दिल्ली  12
 हरियाणा
 उत्तर  प्रशे  777

 ५  बिहार  392
 कलकत्ता  पं०  बंगाल  235

 योग  1490
 न

 26
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 2

 5,
 ः

 3

 6  4

 7  4५

 ।

 9,  5

 10

 3

 इंदौर-घुले-ना
 बम्बई

 थाणे  के  समीप  रा०रा०  ३  के

 साथ

 मद्रास

 बेलगांव-भनपोद-पोंडा-पणजी

 पाल्सपी

 बैहारगी  के  समीप  रा०रा०
 6  के  साथ

 भुवनेद्व
 विजयवाड़ा-मद्रास

 हरिदासपुर  के  समीप  रा०रा०
 5  के  साथ  जंक्शन-पारादीप
 पत्तन

 लिखित  उत्तर

 4

 उत्तर  प्रदेश  26

 राजस्थान  32
 मध्य  प्रदेश  713
 महा  राष्ट्र  391

 योग  1161

 महाराष्ट्र  371

 कर्नाटक  658
 आंध्र  प्रदेश  83

 तमिलनाडु  123

 योग  1235

 कर्नाटक  83

 गोभा  71

 योग  153

 अहाराष्ट्र  27

 योग  97

 उड़ीसा  488
 आंध्र  प्रदेश  1000

 तमिलनाडु  45

 योग  1533

 उड़ीसा  ह  ॥्र

 योग  77



 लिखित  उत्तरं  48  [991

 3  4

 11.  6  आुुले-तागपु  र-रायपु  128

 संम्बलपुर-बह  रायो  मध्य  प्रदेश  314

 कलकत्ता  उड़ीसा  462

 बिहार  22
 पं०  बंगाल  161

 योग  1645

 12.  उत्तर  प्रदेश  128

 जबलंपुर-लक्षता  दन-नागपु  मध्य  504

 महा  राष्ट्र  232
 *  क्ुष्णागिरि  भांध्र  प्रदेश  753

 मदुरे-कन्याकुमा  री  कर्नाटक  125

 तमिलनाडु  627
 '

 योग  2369

 13,  पलायनकोट्टे-तूतीकोरिन  पत्तन  तमिलनाडु  ठा

 योग  51

 re.  है  दिल्ली  र-अलजले  २<ठउदव  दिल्ली  13

 अहमदावाद-बदोद  रा-बम्कई  हरियाणा  101
 राजस्थान  &88

 गुजरात  498

 नहा  राष्ट्र  128

 योग  1428

 K.  अहमदा  बाद-कंडला  गुजरात  378

 योग  378

 16,  बी  र-राजकीट-पो  रघध्दर  शुजरात  206

 206



 18,

 19.

 1913

 ए

 13

 है

 ..
 चिलोडा-गांघीनगर-स रखेज

 3

 पुण-सोल  रपुर-हैव
 विजयवाड़ा

 दिल्‍ली-फजल  क्षा-भा
 पाक  सीमा

 आगरा-जयपुर-बीकान ेर

 शा०रा०  8  पर
 रा०२०  1]  पर  अंधी  दौसा

 राजबढ़-खिलचीपुर-अख ले
 भालाबाड़-कोटा-बं दी था  ३४३७३

 च्क्ड़ग्यद ९

 शोलापुर-चित्रदुर्मा

 राग्श०डेचर  लिवर बा

 रा०रा०  15  पर  राषनपुर

 4

 गुजरात  46

 योग  46

 महाराष्ट्र  336

 कर्नाटक  75
 श्ाँध्र  प्रदेश  380

 योग

 दिल्ली  18

 हरियाणा  313

 पंजाब  472

 योग  403

 उत्तर  प्रदेश  51

 राजस्थान  $31

 योग  582

 मध्य  प्रदेश  490
 राजस्थान  400

 पुृगरात
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 हि  2  3  4

 भ्हः  हि  पंजाब  350

 गानगर-बीकाने  र-जयतलमे  राजस्थान  906

 बाड़मे  र-सामालियाली  गुजरात  270
 की  ——

 योग  1526

 86.  16  निजामाबाद-मंबै  रल-सि  बांध  प्रदेश  320
 रा०  महाराष्ट्र  $0

 रा०  43  पर  जगदलपुर  मध्य  प्रदेश  210

 बोग  460

 27.  17  पनवल-माहेद-पणजी-का  महाराष्ट्र  482
 मंगलौर-कन्नानू  र-कासीकट  गोगा  139

 )  इडोक-क्ुट्टीपु  कर्नाटक  280

 पुडु  पुनानी-काउघाट-इडापल्ली  केरल  368
 के  समीप  रा०रा०  47  के  साथ

 करनगनुर  जंक्शन  योग  1269
 हा  तन

 ५8.  ओटालिम-मुरमागो  के  समीप  गोशा  19
 रा०रा०  17  के  साथ  जंक्शन  —_——

 19

 ११०८  20  पंजाब  10
 इरनगर-मणष्डी  हिमाचल  प्रदेश  310

 es,  थोग  220

 30.  21  चंडीगढ़  के  समीप  रा०रा०  चंडीगढ़  24
 22  के  साथ  67

 बिलासपुर-मंडी  शकुयु  हिमाचल  प्रदेश  232

 323
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 1  #“  3  4

 31.  22
 :

 रियाणा  30-

 नरकंडा-रामपु  पंजाब  31

 शिपकिला  के  समीप  हिमाचल  प्रदेश  398

 तिब्बत  सीमा
 हे  योग  459

 32,  23  बिहार  250
 रा०रा०  42  के  साथ  जंक्शन  उड़ीसा  [209

 योग  459

 33,  24  दिल्लीन्बरेली-ललगऊ  दिल्ली  7
 उत्तर  प्रदेश  431

 योग  458

 34,  25  उत्तर  प्रेशे  237

 शिवपुरी  मध्य  प्रदेश  82

 योग  319

 35,  26  भांसी-लखनादन  उत्तर  प्रदेश  128
 मध्य  प्रदेश  268

 योग  896

 36५  27  इलाहाबाद-मंगावन  उत्तर  प्रदेश  43
 अध्य  प्रदेश  50

 93

 37.  28  बरौनी  के  समीप  रा०रा०  3]  :  बिहार  259
 के  साथ  उत्तर  प्रदेश  311

 पिपरा-कोठी-गो
 सखनऊ  योग  870



 जिकित  खतरे  29  1991:

 1  2  3  4

 38:  क््व्ए  पिपरा  के  समीप  रा०रा०  28  बिहार  68
 के  साथ  जंक्शन-कोटी

 रब्सौल-मारत/निपाल  सीमा

 68

 39..  >  गोरलपूर-गाजीपुरूवा  राणसी  उत्तर  प्रदेश  196

 योग  196

 40,  30  मोहनिया  के  समीप  रा०रा०  बिहार  230
 2  के  सरथय
 बख्तियार  पुर

 योग  230

 4b  Ets  बरही  के  समीप  रा०रा०  2  के  साथ  पिहार  43F
 जंक्शन-बस्तियार  पुर-मोकामेह -  पं०  बंगाल  366

 पूणिया-डालकोला-सिलीगुड़ी  असम  322
 सिबोग-क्च  बेहार-नाथं
 सलपारा-मालब री-प
 भ्रमीनगांव-रा०रा०:३7  के
 साथ  जंच्शन

 योग  1125

 42.  सिकौक-गंगंटोक  प०  बंगाल  30

 सिक्किम  62

 92

 43६  अंबी  जोगीघोपा  के  समीप  रा०रा०  अंसम  19
 37  के  साथ  नार्थ  सलमारा

 जंक्शन  —_——
 19

 82,  -
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 44,

 45.

 46.

 47.

 45%.

 49,

 2

 33

 33

 34

 35

 3

 नियर  गलगलिया-बागधोग
 बलसा

 बलगांव-नासीमा
 खाब!-बिजनी  के  समीप  रा०
 रा०  31  के  साथ  रोचूगांव
 सि  ने

 गोविन्दपुर  के  समीप  रा०रा०  2
 के  साथ  जंक्शन-धनवाद

 जमशेदपुर

 बरही  के  समीप  रा०रा०  2  के
 साथ  जंक्शन  बहारागोरा  के
 समीप  रा०रा०  6  के  साथ
 रांची  जंक्शन

 डालकोला  के  समीप  रा०रा०  3|
 के  साथ  जंक्शन-बरहामपो
 बारासत-कलकत्ता

 बंगलादेश  सीमा

 नवगांव-दबोका-दी मापुर

 लिखित  उत्तर

 4

 प०  बंगाल  142

 असम  93

 योग  236

 बिद्दार  107
 प०  बंगाल  72

 योग  179

 बिहार  352

 योग  352

 प०  बंगाल  443

 प०  बंगाल  61

 61

 पभसम  167  '

 नागालेंड  |

 योग  170



 34
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 anne  ख  ररडरडचड

 2  3  4

 80,  37  पंचरत्न  के  समीप  रा०र०  मंसमਂ  680
 के  साथ
 जोरहाट  कामरगांव-मलग्रुम
 संखोश्षाघाट

 680

 51,  370  रा०रा०  37  पर  कौरीताल  असम  23
 तथा  तेजपुर  के  समीप  रा०र/०

 $2  के  साथ  जंक्शन

 23

 37  माकुम-लेडो-लीखापानी  असम  54

 54

 53,  39  नुमाजीगढ़-इस्फास-मुराह-भा  असम  115
 बर्मा  सीखा  नागालैंड  110

 मणिपुर  211

 436

 54:  40  जोराबाट-शिलौं  ग-डौकी  के  भेघालय  161
 समीप  भारत  बंगलादेश  सीमा  ----«-

 योग  161

 55,  41  कोलाघाट  के  समीप  ए०  बंगाल  54
 साथ  जंबक्‍्शन-हल्दिया  -------

 पत्तन  51

 56.  42  सम्बलपुर  के  समीप  रा०रा०  6  के  उड़ीसा  261
 साथ  जंक्छन-अंग्रुल-कटक  के
 समीष  रा०रा०  6  के  साथ  जंक्शन

 261
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 2  3  4

 $7..  43  मध्य  316
 नाथबलासा  में  रा०रा०  $  उड़ीसा  152
 के  साथ  जंक्शन  आंध्र  प्रदेश  83

 योग  55

 58.  44  दिलॉँग-पासी-बोद  रपूर-मग  रतला  मेघालय  184

 असम  111

 त्रिपुरा  20

 495

 89.  4$  मद्रास-तिरूचि  रापसी-डिंडीगुल  =

 योग  387

 60.  विल्लू  पुरम-पांडिचेरी  तमिलनाडु  17

 पांडिचेरी  न्श्व

 40

 61,  46  कृष्णागिरि-रानीवैट  132

 योग  132

 62.  47  शव

 अरुणाकुलम-त्रिवेन्द्रम-कन्या  कुमा री  केरल  416

 640

 63.  केरल  6

 47  पर  कोचीन  बाईपास  के
 साथ  जंक्शन

 योग  6



 लिखित  उत्तर

 6  4  हि

 65.

 66.

 67.

 70.

 96

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 3

 बंगलौर-हसन-मंगलोर

 मदुरई-धनुषकोडी-मदु
 मुन्ना  र-मुअत्तु  पुला-कोचीन

 पूणे  के नजदीक  रा०रा०  4

 पर  नासिक  जंक्शन

 पैकन-सुरा-ढालू

 बन्द रदेवा-उत्तरी

 झेकोघाट  के  समीप
 37  १९  जंक्शन

 व

 बन्द  र-देवा-ईटानगर

 बदरपुर-जी
 सिचलर  के  समीप
 44  के  साथ  जंक्शन

 29  1991

 4

 कर्नाटक  328

 पोग  328

 तमिलनाइ  290

 केरल  150

 440

 महाराष्ट्र  192

 192

 असम  22

 मेघालय  127

 योग  149

 असम  540  '

 अरुणाचल  प्रदेश  310

 850

 5

 25

 असम  100

 मणीपुर  220

 योग  320
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 1  2  3  4

 71.  540  सिलचर-आईजोल-लुईपाँग  आसाम  45

 मिजोरम  515

 560

 72.  54९  थेरियट-लुंगलेई  मिजोश्म  9

 योग  9

 १3.  बीनस  साडल-सहिया  मिजो  रम  27

 यौग  24

 74.  $5  सिलीगुडी-दाजिलिग  qo  77

 योग  77

 75,  56  लखनऊ-हैदर  उत्तर  प्रदेश  285

 शुल्तानपुर-वा  राजसी

 योब  285

 76.  बुथरात  95
 एक्सप्रेस  आनंद-बडोदरा

 कुल  योग  :  33,689  कि०्मी०

 विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गो  के  अनुरक्षण  पश  होने  बाले  ब्यय  का  रिकार्ड
 राष्ट्रीय  राजभागवार  नहीं  रखा  जाता  तथापि  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गो  के

 अनुरक्षण  और  मरम्मत  पर  क्ष्च  की  गई  घनराक्षि  का  राज्य-वार  भ्योरा  नीचे  दिया  गेया  है  ।

 अप



 क्र

 सिखित  उस

 ऋम  सं०  राज्य  का  नाम

 है  ।  2

 1.  आन्ध्र  प्रदेश

 2.  अरुणाचल  प्रदेश

 3.
 .

 आसाम

 4.  बिहार

 5.  चंडीगढ़

 6.  दिल्ली

 7  गोवा  न

 गुजरात

 9.  हरियाणा

 10.  प्रदेश

 ३4.  जम्मू  ओर  कक्मीर

 12.  कर्नाटक

 18...

 14,  सध्य  प्रदेश

 18.  महाराष्ट्र

 16,  मणीपुर

 1९.  मभालथ

 18.  मिजो  रम *

 19.  नागालेंड

 20.  उड़ीसा

 21.  पांडिचेरी

 22  पंजाब

 23.  राजस्थान

 24.  सिक्किम

 1988-89  9

 3

 973.96

 29

 322.48

 944.39

 322.48

 499,07

 466.26  .00

 793.64

 १4

 66.94

 १4  689.08

 4,66

 689  .08

 7.29

 364,04

 742,44
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 4
 1308.33

 38.09

 38.09

 683.70

 974.75

 190.22

 237.20

 237.20

 289.69

 733.36

 225.04

 225.04

 847.94

 436.90

 1388.87

 94.04

 94.04
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 ९०)

 1990591]

 5

 1350.56

 36.27

 986.64

 1147.50

 11.56

 127.76

 218.87

 1335.37  5.37

 2$4.१72

 606:986

 86.44

 283.32'

 493-4१

 [74.4

 78.28

 2.00

 654.72

 7.87

 ऋेग
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 हे  ३  3  4:  $

 706.99.  -
 871.00.  967.98 25.

 ॥
 तमिलनाडु

 26.  त्रिपुरा*  —
 न

 27.
 '

 उत्तर  प्रदेश  1456.63  «  1265.66 ©  1142.80

 28.  पश्टिचम  बंगाल  1335.00  1082.50

 है
 1366.73

 29.  बी०आर०डी०बी०  432-71
 ह

 555.47  385.21

 योग  :  14634.61  15796.29  16029,31

 सामान्य  तौर  पर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  निधियों  की  सीमित  उपलब्धता  में  यातायात

 सें  स्‍्त्ला  ग्रद्ा

 विभिन्‍न  भाषाओं  में  प्रकाशित  भारतोय  संविधान  की

 #132,  भरी  हांकर  सिंह  बेला  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  स्याय  झौर  कंपनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  संविधान  को  किन-किन  भाषाझों  में  प्रकाशित  किया  गय

 संविधान  का  नद्जीनतम  संस्करण  ऐसी  प्रत्येक  भाषा  में  किस्च-क्स  वर्ष  में  प्रकाशित
 हुआ

 यह  सुनिद्दितत  करने  के  लिए  क्‍या  व्यवस्था  है  कि  समय-समय  पर  किए  गए  सभी
 संशोधनों  सहित  ऐसी  प्रत्येक  माषा  में  संविधान  शीघ्र  प्रकाशित  हो  और

 जन  साधारण  के  प्रयोग  के  लिए  इस  समय  संविधान  की  प्रतियां  किस-किस  भाषा
 में  बाजार  में  उपलब्ध  हैं  ?

 सक्ाय  कपनो  यत्य  रूडो  के०  विजय  भास्कर  :  और  उन
 भाषाओं  को  जिनमें  मारत  का  संविधान  मुद्रित  किया  गया  है  झौर  प्रत्केक  मा  प्लें  नवीनतम
 संस्करण  के  वर्ष  को  दर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न

 ः

 जब  कमी  संविधान  में  संशोक्षन  किया  जाता  उसके  हिन्दी  ओर  मंप्रेजी'पाठ  एक
 समय  ही  उपलब्ध  दो  जाते  हैं  जौर  इन्हें  ऋए  संस्करण  में  सम्मिलित  कर  लिसा  जाता  है  का  अंबुपरक

 |

 जारी  किया  जाता  संशोधन  का  अनुवाद  क्िछो  को  अफ्रठकों  अनुसूची  के  €  श्मिल्ति

 ााऋए४ंआ७%ऋ जा रस ८ ऋाामानूाआछा ्रिाौाानानामाामाााआ आम अमल कककबई +*॑ बी०आर०डी०बी० को सौंपे गये रा० राजमार्ग । 388
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 सभी  अन्य  भाषाओं  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामश  करके  मंत्रालय  के  राजमाषा  खंड
 द्वारा  किया  जाता  है  ।  तब  प्रत्येक  राज्य  सरकार  इसे  अनुपूरक  के  रूप  में  प्रकाशित  करने  और
 विद्यमान  संस्करण  के  साथ  निःशुल्क  प्रदाय  करने  या  पश्चातबर्ती  संस्करण  में  सम्मिलित  करने  के  लिए
 अनुरोध  किया  जाता

 मराठी  को  विवरण  में  उल्लिसित  सभी  बाजार  में  उपलब्ध  हैं  ।
 सराठो  का  चौथा  संस्करण  मुद्रणाधीन  है  ।

 विवरण

 ता  भाषा  नवोनतम  संस्करण  का  अर्थ
 ः

 1,  असमिया  1985

 2.  बंगला  1987

 3.  अंग्रेजी  1989  संक्षोधषन  तक

 4.  बुबराती

 5.  कन्‍्नढ़

 6,  मलयालम

 7,  मराठी

 8,  उड़िया

 9.  पंजाबी

 संस्कृत

 तमिल

 तेलुगु

 उद्‌ं  7985

 द्विभाषी  ओर

 झरूणज  एककों  का  औद्योगिक  और  पित्तीय  पुरर्निर्माण  बोड  को  सौंपा  जत्ना

 भी  थी०  ओतलिवास  प्रसाद  :

 भी  एस०  बी०  चमाशेखर  मूर्ति  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  रूण  एककों  को  अथक्षम  बनाने  के  लिए

 इन्हें  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुन्निर्माण  बोर्ड  को  सौंपने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने
 का  विद्यार  है

 ?

 +ह
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 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  सरकार  ने  र्रकारोक्षेशत्र  की  रूग्ण
 ओद्योगिक  कम्पनियों  को  अश्लिसियम  के  क्र  के  अनर्शत  माने  रूण्क  जीलोगिक  कम्पनियां

 1985  में  संशोधन  के  लिए  एक  पेश  किया

 निर्यात  में

 +]34,  भी  एम०आर०  कस्कआअर  जज़कब  :  कया  ऋधिका  ंगी  यहुजकाड़े  ब्ीतकुपा  करंगे

 नई  आयात-निर्यात  नीति  की  घोषणा  के  बाद  निर्यात  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 क्या  निर्यात  में  आशा  के  अनुरूप  दुद्धि  हुई
 दि  तो  इससे  क्‍या  कारक्ष  औद

 सरकार  इस  संबंध  में  कदम  उठाने  का  क्या  वियाह  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  :  सरकार  ने  दिनांक  ६
 1991  को  थ्यापार  सुधार  के  बारे  में  एक  प्रारंभिक  पैकैज  की  घोषणा  की  है  भर  उसके  बाद  दिंनाँक
 13  1991  को  हुक  व्यापार  नीति  वक्तव्य  जारी  किया  अन॑न्तिम  आँकड़ों  के  अनुसार
 निर्मात  वृद्धि-दर  ज्ले  1991  में  11.2%,  बढ़कर  1991  में  32.2%,,
 1991  में  44.7%,  और  1991  में  42.4%  हो  गई  ।

 और  विश्व-अर्थ-व्यवस्था  में  हुए  परिवतंनो ंसे  सम्बस्बित  रुपया

 मुगतान  क्षेत्र  के  द्वारा  मारत्ञ  को  भावइ्यक  माल  लिर्ग्रात  करने  में  क्राग्नत्ने  आ  रही  कठिनाइयों
 की  वजह  से  उन्हें  निर्यज्ञ  कस  करने  की  सुविच्ररित  अ्िश्य  अउल्कादन  एवं  निर्यात  में

 प्रमुख  बिदुसित  देशों  में  हमारे  कुछ  कृषि  उत्पादों  की  विद्वव  म्रें  कम  कीमत-प्राप्ति

 हमारे  घरेलू  उत्पादन  के  दुष्प्रभावित  करने  वाली  नाजुक  मुगतानत  सनन्‍्तुनन-स्थिति  के  कारण  जयाए

 गए  आपात  निर्यात  ऋण  की  ब्याज  दरों  में  अत्यधिक  वृद्धि  और  व्यापार  नीति  में  किए
 गए  व्यापक  सुधारों  पर  प्रतिक्रिया  के  लिए  निर्यातकों  को  दिए  गए  समय  को  देखते  हुए  निर्यात  में

 हुई  वृद्धि  कमोबेश  आशाओं  के  अनुकूल  रही  है  ।

 सरकार  ने  व्यापार  नीति  सुधारों  का  ऐसा  पैकेज  आरभ्म  किया  है  जिसका

 उद्देश्य  निर्यात  प्रीत्साहनों  को  सुदुढ़  काफी  हद  तक  आयात  लाइसेन्सिग  को  समाप्त  करना
 भौर  आयात  दबाव  को  अनुकूल  बनाना  आर०ई०पी०  लाईसेन्सों  के  स्थान|पर  ऐक्सिमस्किप  नामक
 नया  दस्तावेज  आरम्भ  किया  गया  है  इनके  जरिए  कच्चे  संखटकूों  ओर  अतिरिक्त  पुरजों  के
 कतिपय  आयात  दिए  जा  सकेंगे  ।  नियत  संवर्धन  के  साधन  अर्थात्‌  अग्रिम  लाईसेन्सिग  प्रणाली  को

 मजबूत  किया  गया  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  प्रतिष्ठित  मनिर्यातक्रों  को  इस  बात  की

 अनुमति  दे  दी  जाए  कि  वे  अनुमोदित  बेंकों  में  विदेशी  मुद्रा-खाते  खोलें  और  लिंयातक़ों  को  यह
 अनुमति  दी  जाए  कि  वे  विदेशी  ऋण  इन  खातों  से  तिर्यात  से  जुड़ेलादात  का  मृजक्न करें  ओर
 इन  खातों  में  डडिमत  अस्य  को  जमा  करें  ।  इसके  सरकार  ने  कुछ  कम्य  उप्ययय  किए  हैं
 जिनमें  ये  शामिल  हैं--ला  ईसेन्स  प्रणाली  के  जरिए  नियंत्रण  कम  सम्बन्धी
 विधियों  का  व्यापार  बोर्ड  को  सक्रिय  चुनिन्दा  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय
 व्याप१र  एवं  उद्योग  के  राष्ट्रीय  संगठनों  से  पारस्परिक  आदि  ।

 41
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 हलके  लड़ाकू  विमानों  के  निर्माण  कार्य  में  गेर-सरकारो  क्षेत्र  को  सम्बद्ध  करना

 #135.  श्री  पी०  एम०  सईद  ;  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  भारतीय  वायुसेना  में  हल्के  लड़ाकू  विमानों  को  शामिल  करने  के
 प्रस्ताव  से  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  को  सम्बद्ध  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  थोलना  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 रक्षा  प्रयासों  से  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  सम्बद्ध  करने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरव  :  और  हल्के  युद्धकध  वायुयान  का  विकास  किया
 जा  रहा  है  और  इसका  उत्पादन  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  किए  जाने  का  प्रस्ताव
 विड  टनल  माडल  पार्टंस  के  औजारों  के  विक्रास  एवं  हार्डवेयर  और  सॉफ्टवेयर

 सहित  प्िमुलेशन  के  लिए  कम्प्यूटर  सुविधाशों  के  सामग्री  के  घिकास  एवं  प्रिंटेड
 सकिट  बोर्डो  के  निर्माण  आदि  के  लिए  निजी  उद्योग  का  इस्तेमाल  किया  गया  इसके  अलावा

 गुणता  ओर  सुरक्षा  का  पूरा  ध्यान  रखते  हुए  वायुयान  के  उप-प्रणालियों  और  परीक्षण

 सुविधाओं  के  निर्माण-कार्य  में  मी  निजी  क्षेत्र  को शामिल  किए  जाने  का  भ्रस्ताव

 निजी  क्षेत्र  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  देश  में  भ्रोद्योगिक  आधार  काफी  विकसित  हो  चुका  उच्च  तकनालाज़ी
 वाली  प्रणालियों  के  विकास  की  क्षमता  का  सृजन  करने  में  इससे  सहायता
 मिलेगी  ।

 (2)  तकनालाजी  उपस्कर  संघटकों  आदि  के  निर्माण  के  लिए  पारस्परिक्त  सरकारी
 क्षेत्रों  क ेअलावा  विभिन्‍न  अन्य  स्रोत  उपलब्ध  होने  से  लागत  में  कमी
 आएगी  ।

 ह  *

 (3)  सरकारी  क्षेत्र  में  सरकारी  निधि  निवेश  करने  की  कम  आवश्यकता  पड़ेगी  ।

 (4)  अनुसंघ:न  और  विकास  स्थापनाएं  उत्पादन  की  अपेक्षा  प्रणालियों  के
 इन  और  इंजीनियरिंग  पर  अधिक  ध्यान  दे  सकेंगी  ।

 (5)  कार्य  विभाजन  और  निजी  क्षेत्र  को  इसमें  शामिल  करने  से  उत्पादकता  बढ़ेगी
 ओर  लागत  कम  आएगी  ।  साथ  ही  इससे  निजी  क्षेत्र  और  अधिक
 शील  एवं  सुजनशील  बनेगा  ।

 रुपए  के  अबमुल्यन  का  निर्यात  पर  प्रमाव

 136,  आओ  चेतम  पी०  एस०  चोहान  :
 ओलतो  माबना  चिखलिया  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  रुपए  के  अवभूल्यन  और  मुद्रास्फीति  की  अधिक  दर  के  कारण  भारतीय  निर्यात
 में  प्रतियोगिता  की  क्षमता  काफी  कम  हो  गई  भोर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?



 है  1913  लिखित  उसर

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  औौर  विश्व
 की  प्रमुख  मुद्राओं  के  अनुसार  रुपए  की  विनिमय  दर  में  एक  दौर  तीन  1991  को  दो  चस्थणों
 में  समायोजन  किए  गए  थे  जो  भारतीय  निर्यातों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पधत्मिकता  को  -  बढ़ाने  और
 विश्वास  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  से  नीतियों  के  पैकेज  का  एक  भाग  यश्षपि  कुछ  सीमा  तक
 आयात-निर्यात  प्रमाण-पत्र  नीति  और  विनिमय  दर  समायोजन  द्वारा  निर्यातकों  को  प्राप्त  होने  वाले
 लाभकारी  मृल्यों  में  घरेशू  मुद्रास्फीति  के कारण  कमी  आई  फिर  भी  नीति  का  समग्र  प्रमाव
 काफी  अनुकूल  रहा  है  और  भारत  के  निर्यात  आज  काफी  प्रधिक  प्रतिस्पर्धात्मक  इसके
 कठोर  मौद्रिक  और  राजकोषीय  अनुशासन  के  साथ  उद्योग  तथा  व्यापार के  क्षेत्रों  में  अनेक  सं
 त्मक  सुधार  होने  से  मुद्रास्फीतिकारी  दबावों  को  नियंत्रित  कार्यकुशलता  ओर  उत्पादकता  को

 बढ़ाने  और  विकास  की  प्रक्रिया  को  गति  प्रदान  करके  अत्यधिक  निर्यातों  तथा  समग्र  बिकास  को
 ठोस  आधार  प्रदान  करने  की  आशा  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  सहकारो  बेंकों  और  क्षेत्रीय  प्रामीण  बकों  को  हुआ  घाटा

 +137,  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान
 प्रति  ब्ष  हुए  ओसत  घाटे  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 घाटा  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशवर  और  राज्यों  में  घाटे
 म्रें  चल  रहे  कुछ  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  आँकड़ों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  कृषि
 ओऔर  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1986-87,  1987-88  भौर  1988-89 9

 के  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  उनके  द्वारा  उठाया  यया  औसत  घाटा  इस  प्रक्यर  है  :

 रुपये  )

 1986-87  52.03

 1987-88  51.30

 1988-89  -  68.10
 जपपिपपपपपपपपप+ततमतम++

 क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बेकों  के  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  घाटा  उठाने  वाली  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बकों  का  औसत  घाटा  इस  प्रकार  था  :

 जन ै
 41.45

 1989-90  57.50
 1990-91  61.45

 43



 कियक्त  उत्तर  29  नवच्चर,-$99|

 केन्द्रीय  सहकारी  बकों  क ेघाल  उठाने  के  कई  कांश्ण  जेसे  कि  कम  प्रबंध

 व्यकस्का  को  उच्च  कम  मार्जिन  पर  ऋण  पोर्टफोलियों  में  विंक्धिदा  का  में

 निर्चि  विवेकपूर्ण  ढंग  से  व्यंबस्थित  म  करना  और  कम  वसूली  ।  केन्द्रीय  सहकारी  बेंव  सम्बन्धित

 राज्यो[संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेप्रशासनिक  नियन्त्रण  में  होते  हैं और  इमका  संचालन  सम्बन्धित  राज्यों  |

 संघ  शाज्य  कंत्रों  के  विधान  द्वाराःहोता  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  का  निरीक्षण  राज्य  सरकारों

 ब्वाश्य  किया  जाता  है  और  माबार्  भी  सोंविधिक  निरीक्षण  करता  है  तथा  उपचारी  उपाए  सुभाता  है  ।

 क्षेत्रीन  ग्रामीय  जेकों  के  कार्य-निष्पावन  की  नाबाई  और  मारत  सरकार  नियमित  कअ्ष॑ंतरालों  में
 निगरानी  करते  सष्ट्रीय  ओद्येगिक  भ्रधिकरण  पंचाट  के  अनुसार  क्षेत्रीय  फ्रमीण  बेंक  कमंचारियों
 के  वेतन  जोर  भक्तों  में  संशोधम  के  कारण  स्थापना  व्यय  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उससे  इन  संश्थानों  को
 अधंक्षमत्नी  समस्याओं  में  वध  हुई  मारत  मानार्ड  और  भारतीय  बैंक  को  इस
 समस्या  का  अंदाजा  है  और  इनके  कार्यचालन  और  अर्थंक्षमता  में  सुधार  करने  के  लिए  उचित  छफपय
 विचाराधीन  हैं  ।

 15  बर्ष  को  सेवा  पूरी  होने  से  पहले  सेवा  मनिवत्त  होने  वाले

 ,..  कर्मियों  को  पेंशन

 #138,  भरी  भुजन  चस्द्र  खन्‍्डरोी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  सेना  कर्मियों  को  पेंशनः  नहीं  दो  जाती है  जो  सेमा  में  15  वर्य  का  सेवा  काल
 ह

 पूरा  नहीं  करते

 तो  इसके  क्या

 (a)  क्या  संरेंकॉर'का  विचार  ऐसे  सेना  कंमियों  को  पेंशन  देने  अथवा  उम्हें  पुनर्वास
 अथवा  भय

 सिर्बिल
 सेंकओं

 में  रॉजेंगार  देनें  का  जो  15  वर्ष  के  सेवा  कॉल  में  युद्ध  में
 या  ड्यूटी  पर  फम्लਂ ही  जंति

 परदि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (8)  थदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  भेत्रीं  भी  झरद  प्यार  :  से  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 15  वर्ष  की  सेवा  पूरी  करने  से  पहले  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सैन्य  कर्मक्षियों  कैसेके
 बारे  में  लोक  सभा  में  29  1991  को  पूछे  गए  तारांकित  प्रश्न  संख्या  138  के  भाग  से

 के  उत्तर  में  उल्लिंखिंत  विवरण  ।
 है

 1.1  सैन्य  केंशन  विनियमावली  1961  में  विहित  प्रांबषेनीं  के  अनुसार  जुनियर
 कमीदान  प्राप्त  अकश्वशों  और  अन्य  रैकों  के  मामले  में  सेवा  पेंशन  प्राप्त  कैरनेके  लिए  निर्धारित  सेवा
 लाभ  दिए  बिना  न्यूनतम  भरहँक  सेवा  15  वर्ष  तथा  अयोधियों  के'भामले  में  20  वर्ष

 सेवानिवृत्ति  पेंशन  के  मामले  में  सैन्य  अफसरों  के  लिए  निर्धारित  सेवा  लाभ  दिए  बिना  न्यूनततम-जहँक

 क
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 (em)  सिस्स्क्सर

 लाला

 सेथी  20  वर्ष  ओर  देर  से  भर्ती  होने  बालेਂ  सैन्य  अफसरों  के  15  बर्द  लेकिन  ऐसे  कामिक  के
 आगभले  में  (1)  जिसे  उसके  अनुरोध  पर  सेचामुक्त  किया  (2)  जौ  चैहैष  पेंशत  या  उपदान  लेने
 का  पात्र  अथवा  (3)  जिसे  डॉक्टरी  आधार  पर  15  पर्ष  से  कम  से  अवधि  में  सेवामुक्त  कर

 दिया  गया  सेवा  पेंझ्न  की  पात्रता  के  वास्ते  निर्धारित  सेवा-अंपंधि  कौ  पूरा  करने  के  लिए  सक्षम
 क्रणिका री  महीने  तक  की  छूट  दे  सकता  है  ।

 2.1  सैन्य  सेवा  के  दोरान  युद्ध  अथवा  ड्यूटी  करते  समय  अ्म्बल  होने  वाले  सैन्य  कार्मिक
 निम्नलिखित  पेंचन  सम्बन्धी  लाभ  पाने  के  पात्र  हैं  :--

 यूडध  भाहत  पेंशन  2.2  अफसर  रेक  से  नोचे  के  कामिक  कंभोशझन  प्राप्त  श्लर
 ।

 युद्ध  में  हताहतों  और  इसी  प्रकार  के  अध्य'भामलों  जिन्हें  सरकार
 बिशेष  रूप  से  अधिसूचित  करती  डाक्टरी  जाधार  पर  सेवामुक्त  किए  जाने
 पर  कामिक  की  सेवा  अवधि  पर  विचार  किए  किना  युद्ध  आहत  पेंशन  दी
 जांसी  है  ।  शत-प्रतिशत  निशक्तता  के  लिए  यहाँ  १र  निशक्तता  की  तारीख
 को  अंतिम  बार  ली  गई  परिलब्दध्यों  के  बराबर  राशि  वेतन  में  उस
 व्यक्ति  ने  अंतिम  दा+  यदि  वोरई  वेतन  लिया  हो  तो  परिलब्धियों
 में  वह  राशि  मी  शारिल  जिन  मामलों  में  निशक्तता  की  मात्रा
 झत  प्रतिशत  से  कम  होती  है  उनमें  यह  राशि  उच्ची  अनुपात  में  कमकर  दी
 जाती  है  किन्तु  इसमें  शर्त  यह  है  कि  अफसर  रैक से  नीचे  के  रेंक  के  कामिकों
 के  मामले  में  डाक्टरी  आबार  पर  सेवा  मुक्त  किए  जाने  के  समय  अथवा

 बाद  किसी  समय  नशकतता  पुनरिधारण  किए  निशक्तता
 की  मात्रा  पर  विचार  बिना  पर्चन  की  स्थुनरत्भ  देय  राशि  अंतिम  बार
 ऋषिगई  संगरधयी  य  परिलब्चियों  के  80%  से  कम'भहीं  हों  ।

 -3,3  सेन्‍य  अफसर  :  सन्‍्य  अफसरों  के  माल्ले  में  क्षत  प्रतिशत  निशक्तता
 के  लिए  भांहत  पेंशन  उनकी  रिशक्कता  की  क्वरीख  को  अंतिम  बार  ली
 गई  परिलब्धियों  जमा  प्रेक्टिस  बन्‍्दी  भत्ता-डाक्टरों  के  मामले  में  और
 रैंक  यदि  कोई  के  बराबर  राशि  होती  जिन  मामलों  में

 ,._  निशयठक  आरा  सात  अतिक्षत  सेल्कभ  है  उनमें  यह  राशि  उसी
 में  कम-कर  दीਂ  जाखी-है  किल्दु  शक्ल  है  पके  अफसर  की  निश्चक्तता

 केकपय  उसके  बाद  फकिसी  निश्चकतता  का  पुननिधारण  किए
 जाते  की  +चर  पेंशन  की  स्मूनतम
 हैय  साह्धि/ज्ंतिम  आर  से  गई  संगणमोय॑  फस्लज्थिथों  के  60%,  से  कम  नहीं

 स्वामदर्सि/कर्षेदिति  2:37  युंठ  धाहित  पेंशन के  अंधिरिकोत  सै  अफश्री/अफसर  रंक  के  नीचे  के
 कौमिकों  कोसेवा  विवृर्सि  छपदीन  अधि है  जो  कि  अहेंक  सेवा  की

 डिर्येके/पूरी  दीमीही भी  अंबीध  के  लिए  सँंर्णनोयं  सेवा  को  एक  चोयाई

 %



 लिखित  उत्तर  49  1991

 परिलब्धियों  के बराबर  होता  अहेक  सेवा  प्रवधि  की  गणना  उस  रैक  में
 उस  अफसर  के  सामान्य  रूप  से  सेवा  निवृत्त  होने  की  तारीख  तक  की  जाती

 है  तथा  उसमें  अधिकतम  5  वर्ष  निर्धारित  सेवा  लाभ  जोड़  दिया  जाता  है
 परन्तु  निर्घारित  सेवा  लाभ  अहँँक  सेवा  भ्रवधि  33  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होनी

 किन्तु  यह  राशि  संगणनीय  परिलब्धियों  के  161  गुणा  से  अधिक

 नहीं  होती  हैं  और  अहंक  सेवा  की  अवधि  की  गणना  में  एक  लाख  रुपये  की
 अधिकतम  सीमा  रखी  जाती  है  ।  3  महीने  और  उससे  अधिक  किन्तु  6  मह्दीने
 से  कम  अवधि  को  6  महीना  माना  जाएगा  ओर  थहँक  सेवा  के  रूप  में  उसकी
 संगणना  की

 2.5  जिन  सैन्य  कार्भिकों  को  श्षांति  काल  में  हुई  किसी  निशक्तता  की  वजह
 से  सेवा  से  निमु कत  किया  गया  हो  अथवा  सेवा  निवृत्ति  के समय  उनमें  किसी

 ऐसी  निश्चक्तता  का  पता  चला  हो  जो  सैन्य  सेवा  की  वजह  से  हुई  हो  अथवा
 सैन्य  सेवा  से  उसमें  वृद्धि  हुई  हो  और  सक्षम  प्राधिकारी  ने  निशक्तता  की
 मात्रा  20%  अथवा  उससे  अधिक  निर्धारित  की  हो  तो  सेवा  अवधि  पर
 विच्वार  किए  बिना  उन्हें  निशक्तता  दी  जाती  इसमें  वो  अंश  होते
 हैं  भर्थात्‌-की  गई  सेवा  का  अंश  और  निशक्तता  की  का
 अंश  ।  अफसर  रक  से  नीचे  के  कामिकों  के  लिए  निशक्तता  पेंशन  में  की  गई
 सेवा  का  अंश  निशक्त  रहने  की  तारीख  तर्क की  गई  बहु  सेवा  के  लिए  सेवा
 पेंशन  के  बराबर  होता  है  ।  यह  नियम  15  वर्ष  अथवा  उससे  अधिक  की  अहंक
 सेवा  पूरी  कर  चुके  का्भिकों  पर  लागू  होगा  नामांकित  कामभिकों  के

 लिए  20  ।  किन्तु  किसी  भी  स्थिति  में  सेवा  अंश  उस  रेक/वेतन  ग्रुप  में
 देय  म्यूनतम  सेवा  पेंशन  के  दो  ठिहाई  हिस्से  से  कम  नहीं  जूनियर
 कमीशन  प्राप्त  अफसरों  के  लिए  शत  प्रतिश्षत  निश्चक्तता  के  लिए  निशक्तता
 अंश  की  550  रुपये  प्रतिमाह  और  अन्य  रेकों/|अयोधी
 कामिकों  के  लिए  450  रुपये  प्रतिमाह  क्षत  प्रतिशत  से  कम  किन्तु  20%
 से  भ्रधिक  निशक्तता  के  लिए  निशकतता  की  दरें  उसी  में  कम  होती
 चली  जातोीं  हैं  ।

 2.6  अफसरों  कौ  दांत  प्रतिशत  निद्चक्तता  के  मामलें  में  निशक्‍तंता  अंश
 की  दरे  750  रुपये  प्रतिमाह  सेवा  अंश  कौ  राशि  सेवा  निवृत्ति  पेंझन  के
 बराबर  होती  है  जिसका  निर्धारण  अफसर  द्वारा  की  गईं  सेवा  में  निशक्तता  के
 समय  वह  अंफसर  जिस  रेंक  पर  कार्यरत  होता  है  उसके  अनुसार  निर्धारित
 सैया  लाभ  इसमें  सेवा  अवधि  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  किया
 जाता  भ्रफसरों  के  लिए  सेवा  निवृत्ति  पेंझ्षन  की  गणना  पेंशनके  लिए  संगणनीय
 ओसत  परिलब्धियों  द्वारा  पिछले  10  महीने  के  दोराब  लिए
 प्रेक्टिसबंदी  रेक  यदि  कोई  का  के  50%,  के  हिसाव
 से  की  जाती  इस  प्रकार  से  निश्चित  की  गई  राश्षि  33  वर्ष  की  संगणनोय
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 अहंक  सेवा  के  लिए  सेवा  निवृत्ति  पेंशन  के  बराबर  होती  इससे  कम  वर्षों
 की  अहेँंक  सेवावधि  के  लिए  इस  राशि  में  उसी  अनुपात  में  कमी  कर  दी
 जाती  है  ।

 यदि  निशक्तता  में  सुधार  होने  की  कोई  संमावना  न  हो  तो  निशक्तता
 पेंच्चन  मंधुर  किए  जाने  की  भ्रवधि  :--

 2.7,  यदि  यह  स्वीकार  कर  लिमा  गया  हो  कि  वह  निशकतता  सैन्य
 सेवा  की  वजह  से  हुई  है  अथवा  संन्‍्य  सेवा  से  उसमें  वृद्धि  हुई  है  और
 निक्षक्तता  अथवा  सर्वेक्षण  निश्षक्तता  बोडे  ने  यह  प्रस्पणित  कर  दिया  हो  कि
 उस  निशक्तता  में  धरुधार  होने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  तो  निशक्तता
 पेंशन  पहली  बार  में  10  वर्षों  के  लिए  मंजूर  की  जाती  इस  अवधि  के
 दौरान  यदि  पेंशनर  की  निशक्तता  में  कोई  वृद्धि  हो  जाती  है  तो  उसे
 तता  का  पुननिधारण  करवाने  का  अधिकार  होता  यदि  निश्चक्तता  का

 पुननिधारण  किए  जाने  से  पेंशन  राशि  में  संशोधन  किया  गया  तो  संक्षेघित
 पेंशन  की  मंजूरी  की  तारीख  से  निशक्‍्तता  पेंशन  पुनः  10  वर्ष  की  अवधि  के

 लिए  मंजर  की  जाती  है  बढेतें  कि  उस  समय  भी  यही  माना  गया  हो  कि
 निशक्षक्तता  में  सुधार  होने  की  कोई  संभावना  नहीं  इस  प्रकार  हर  बार
 बढ़ाई  या  घटाई  गई  निशक्तता  का  निर्धारण  10  वर्ष  के  लिए  किया  जाता

 इस  दौरान  पेंशनर  को  एक  बार  इस  बात  का  अवसर  दिया  जाता  है  कि

 वह  निशक्तता  में  और  अधिक  वृद्धि  होने  पर  उसका  पुननिधारण  करवा

 2.8  यदि  10  वर्षों  तक  निशकतता  की  प्रतिशतता  में  कोई  अन्तर  न
 आया  हो  तो  पेंशनर  वो  पुनः  सर्वेक्षण  चिकित्सा  बोर्ड  के  सम्मुख  पेश  किया
 जाता  है  और  यदि  पेंशन  स्वीकृति  प्राधिकारी  उस  समय  भी  यह  माने  कि
 निशक्तता  में  सुधार  होने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  तो  उसकी  पेंशन  आजीवन
 के  लिए  मंजूर  कर  दी  जाती  बाद  पेंशन  में  कोई  संशोधन  स्वीक़र्ये
 नहीं  होता  है  ।

 2.9  जिन  मामलों  में  किसी  व्यक्ति  का  अंग-मंग  हुआ  वह
 हीन  हो  गया  उसकी  एक  आंख  जाती  रही  उसका  कोई  अंग  भादि
 शरीर  से  निकाल  दिया  हो  और  उसकी  शारीरिक  दक्षा  में  सुधार  आने/हसके
 और  अधिक  खराब  होने  का  प्रइन  नहीं  उठता  तो  निशक्तता  ऑैंशन
 आजीवन  के  लिए  मंजूर  कर  दी  जाती  हैਂ  ।

 यदि  निशक्तता  में  सुधार
 |

 होने  की  संभावना  हो  तो  निशक्तता  पेंशन

 मेजूर  किए  जाने  की  अवधि  :--

 2.10  जहां  चाहे  वह  सेनन्‍्य  सेबा  के  कारण  हुई  हो  या  सैन्य
 सेवा  के  कारण  उसमें  वृद्धि  हुई  में  परिवर्तन  होने  की  संभावना

 बा
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 अच्याट  इक  ककता  है  यारा  जोर  सालबी:जा  अहाँ  चिकित्सा  बोडड  के

 शा रे  रफ्  रूंपुई  सें  संकलित  अबम  दिक्षकसता  पेंशन  एक  से  पांच

 क्‍  तक  के  लिए  दी  जाती  लेकिन  ऐसी  पेंशक  कीःनंज री  की  सही  अवधि

 के  बारे  में  चिकित्सा  बोडं  द्वारा  निर्णय  लिया  जाता  है  जिसमें  प्रत्येक  मामले
 की  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखा  रिसवें  बोड्ड  द्वारा  निर्धारित
 अवधि  भी  एक  से  पाँच  वर्ष  के  बीच  होती  है  और  इसमें  भी  प्रत्येक  मामले
 की  फ्ररिस्थितियों-को  ध्यान  में  रखते  निर्णम  लिया  जाता  है  ।

 निशक्सता  वैन  2.11  जहाँ  कार्वमक  की  निशक्सता  सैन्द  सेथा  के  कारण  हुई  या  उससे  उसमें

 अछि  हुई  नहीं  भानी  जाती  वहां  भी  िशक्तत्ता  पैंशन  दी  जा  सकती  है  लेकिन

 ऐसे  धाल्लो  मैं  गई  जात  पक  सेंधा  10  वर्ष  था  उससै"अधिक  होनी
 यह  पेंशन  निशवब्तता  पेंचात  के  उस  अंश  के  बराबर  है  जो  सैनिक  सेवा  के
 बगक्रण  रुई  अथवा  वी  मिथक्तता  के  लिए  दिया  जाता  यदि  की  गई

 क्क्‍स्तविक  सेशा  दस  से  इम  है  सो  सेवा-के  प्रश्येक  छःਂ  महीने  की
 सब्धियों  के  सराबर  यदि  जो  अंश्तिम  समय  लिया  गया

 लनिशक्टता  उपदाद  दंगा  जाता
 ॥

 रोलकरर  ९.!  निशक्ट  हुए  तनन्‍्य  क्रमत्रिकों  को  नौकरी  देने  के  सम्बन्ध  विभिम्न
 भ्रक्‍्धाम  इस  प्रकार  हैं  :--

 3.2  गर्‌  कार्यालय  के  माध्यम  से  भरे  जाते.वाले  केन्द्रीप  सरकार
 के  समृह

 गा  ठथा  सरूर  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  निशक्त  हुए
 पूर्व  सैसि  को  चाड़े  वे  शुद्ध  के  दौरान  निशक्त  हुई  हों  अथवा  शांति  काल
 यदि  निशक्‍्तता  सैन्य  सेवा  के  कारण  हुई  हो  तो  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  के

 छुंटती  शुदा  कमंव्र॥-यों  दे  दी  जाती  निद्यक्‍त  हुए
 कामिकों  को  आयु  तथा  शैक्षित  बहुँताओं  में  भी  छुट  दी  जाती  केन्द्रीय
 सरकार  के  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उषक्रमों/राष्ट्री यकृत  बैंकों  द्वारा  भी  उन्हें  अपने
 झ्ंगहनों  में  ननैफरी  देने  के  उदंइ्य  से  छूट  दी  जाती  निशकत  हुए  भूतपूर्व
 सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  कुछ  राज्य  सरका  सें  की  ब्त्लम  से  अपनी  योजनाएं

 3.3  समूह  एथम्‌  समूह  पदों  पर  निशुक्ति  के लिए  :--

 Nn  शा  >>!  थ  न्न  +॑  के  हर

 अंक  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  आयोजित  की  जाने  वालो  प्रतियोगी
 परीक्षाओं  से  भिन्न  रूप  उनके  मामलों  दर  छंघ  लोक  सेवा  आयोग
 द्वारा  विच्वार  क्रिया  जाएगा  बशतें  कि  वे  अपेक्षित  अरहताएं  और  अनुभव
 प्राप्त  किए  हों  और  उनकी  आयु  45  वर्ष  जाति/भनुसूचित
 जनजाति  के  विकलांग  भूतपूर्व  सेनिकों  के  मामले  में  50  से  अधिक
 ह  केसे  उम्भीदवारों  को  जिन्हें  आमोग  द्वारा  उपयुक्त  पाया
 फ्राथरीिक्ता  दी  जाएगी  ।
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 मनन

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  क्‍्रायोजित  की  जाने  वाली  प्रतियोगी
 परीक्षा  के  माध्यम  से  बहातें  कि  वे  शैक्षिक  रूप  से  अहुँता-प्राप्त  किए

 उन्हें  भायु  में  3  वर्ष  जाति/बनुसूचित  जनजाति  के
 उम्मीदवारों  के  मामले  में  8  तक  की  छूट  दी  जाती  है  ।

 3.4  जहाँ  तक  चिकित्सा  मानदण्ड  का  सम्बन्ध  है  आदेशों  में  यह
 व्यचस्था  है  कि  ऐसे  कामिकों  को  समूह  से  समृह  तक  के  पदों  पर
 नियोजित  करने  के  लिए  सैन्‍्य-विघटन  चिकित्सा  बोर्ड  द्वास  दिया  गया

 उपयुक्तता  प्रमाण-पत्र  पर्याप्त  मान  लिया  जाएगा  ।

 3,5  भारतीय  शांति  सेना  के  हताहत  हुए  कामिकों  के  मामले

 विशेष  छूट  प्रदान  करते  हुए  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों
 और  सावंजनिक  क्षंत्र  के  उपक्रमों  को इस  आशय  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी

 किए  हैं  जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  भूतपूर्व  सनिकों  के  लिए  आरक्षित
 रिक्तयों  पर  भारतीय  शांति  सेना  के  निशक्त  हुए  काभिकों  को  स्रमान्य  श्रेणी
 के  भूतपूर्व  सैनिकों  की  अपेक्षा  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  आदि  में  रोजगार
 में  प्राथमिकता  दी  जाए  ।

 विजशञासापत्तनम  में  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र

 #139,  ओर  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्या  वालजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्याखापत्तनम  में  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  प्रारम्म  करने  के  लिए  क्‍या  समय  निर्धारित

 किया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  भ्रगति

 क्‍या  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  के विकास  की  गति  धीमी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिस्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  एक  विवरण  पत्र
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 जोन  के  मूल  के  प्रांतरिक  ढांचे  को  अगले  वर्ष  तक  पूरा  हो  जाने  की  प्राशा  मार्च  1991
 में  भूमि  के  एक  खंड  को  उपलब्ध  कराने  के  पश्चात्‌  ही  विकास  का  को  प्रारंभ  किया  जा
 इस  वर्ष  यदि  अतिरिक्त  घन  उपलब्ध  कराया  जा  सके  तो  विकास  कार्यों  में  तेजी  लाई  जा  सकती
 श्रमी  तक  की  प्रगति  इस  प्रकार  है  :

 49
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 1  जोन  के  लिए  भ्रूमि  को  अधिग्रहीत़  किया  जा  चुका  है  और  जोन  प्रशासन  ने  360,5
 एकड़  भुमि  का  अ्विग्रहण  कर  लिम्र

 १.  झरेप  प्रदेशे  ओश्लेषिक  अबसरचना  निगम  पी०  प्राई०  आाई०  को  जोन  में

 संरचनात्मंक  विकास  हेतु  एक  नोडल  ऐजेंसी  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  मैसर्स

 ए०  पो०  भाई०  आई०  सौ०  ने  भवन  और  सुविधाझ्ों  के  विस्तृत  डिजाईन  तैयार  किये

 हैं  और  पूर्व  योग्यता  निविदायें  आमंत्रित  की  हैं  और  निविदायें  को  अंतिम  रूप  दिया

 जा-रहा

 3.  मैसस  ए०  पी०  आई०  आई०  सी०  ने  सुरक्षा  दीवार  बनाने  के  लिए  भ्रार्डर  दे  दिया  है
 --  और  निर्माण  कपय  प्रा  रंभ  हो  गया  है  ।

 “
 ६.  कुछ  प्रारंभिक  कार्य  जैसे  निम्नलिखित  को  प्रारंभ  कर॑  दिया  गयां  है  भ्लोर  उसे  जोन  में

 कियां  जा  रहा

 अंदरुमी  सड़कों  और  पुलियों  का  निर्माण  आरंभ  कर  दिया  गया  पुलियों  को
 जोड़ने  वाली  सड़कें  और  अम्य  सड़क  का  कार्य  पूर्ण  हो  गया

 बाड़  के  नालों  का  कार्य  560  मीटर  तक  पूरा  हो  गया  है  और  भआगे  का  काये
 प्रगति  पर  है  ।

 पानी  ट्यूब  और  कुओं  प्रारंभिक  आवश्यकताओं  को  जोन  में  ही  पूरा  करने
 के  लिए  जगह  में  पानी  मर  दिया  गया  है  और  पंप  हाऊस  का  निर्माण  कर  दिया
 गधा

 S$,  विशोखापतनम्‌  नगर  निंगम  ने  राज्य  सरकार  की  ओर  से  प्रारंभ  में  एम०  जी०  डी०
 पानी  की  पूर्ति  क ेलिए  एक  योजना  बनाई  है  और  इस  पर  शीघ्र  ही  काये  प्रारंभ  होने
 वाला  हैं  ।

 6,  जोन  को  विद्युत  की  आवश्यक  सप्लाई  हेतु  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  के  सब  स्टेशन
 स्थापित  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्य  आरंभ  कर  दिया  है  भोर  यह  शीक्र[ही  पूरा  कर
 दिया  जायेगा  ।

 प्रस्यघधिक  लाभ  कमाने  वालो  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 हु

 #140,  भी  जीवन  दार्मा  :  क्‍या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (8)  कया  सरकार  का  विचार  अत्यधिक  लाभ  कमाने  वाली  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 करंके  उन्हें  लागत  लेखा-परीक्षा  के  प्रभाव  क्षेत्र  के  अन्तंगेत  लाने  का  तथा  उन्हें  इस  बात  के  लिए
 बाध्य  करने  का  है  कि  वे  अपने  उत्पादों  की  उत्पादन  लागत  को  सावंजनिक  रूप  से  प्रकट

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाई  करने  का  प्रस्ताव
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 गत  एक  बषं  के  दौरान  कितनी  कम्पनियों  की  लागत-परीक्षा  की  गई  और  उसके  क्‍या
 परिणाम  और

 (@)  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठावे  का  विचाड  है  कि
 दक  तथा  निर्माता  उपभोक्ताओं  से  श्रनुचित  लाम  लेकर  उनका  शोषण  न  करें  ?

 न्याय  तथा  कम्पनी  काये  मंत्री  के०  विजय  मास्कर  ओर

 कम्पनी  1956  की  233  ख  के  अन्तगगंत  केन्द्रीय  सरकार  आदेश  द्वास  बिर्देच्च  दे
 सकती  है  कि  उस  कम्पनी  के  लागत  लेखाओं  की  लेखा  परीक्षा  लायत  लेखा  परीक्षक  द्वारा-करायी
 जायेगी  जिस  कम्पनी  से  कम्पनी  श्रष्िनियम  की  घारा  209  (1)  के  अन्तगंत  निर्धारित  रीति
 से  लागत  अभिलेख  रखे  जाने  की  अपेक्षा  की  जाती  लेखा  परीक्षा  कराने  के  पदचात  लागत  लेखा
 परीक्षक  कम्पनी  कायं  विभाग  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करते  लागठ  लेखा  परीक्षकों  से  प्राप्त  प्रत्येक
 लागत  लेखा  परीक्षा  रिपोटों  की  प्रति  कम्पनियों  को  प्राप्त  हुये  अतिरिक्त  यदि  कोई
 सहित  रिपोर्ट  में  दिये  गये  विभिन्‍न  भ्रायामों  के  बारे  में  कारंवाई  करने  के  लिये  संबंधित  प्रशासनिक
 मंत्रालय  तथा  औद्योगिक  लागत  एवं  मुल्य  को  भेजी  जाती  लागत  लेखा  वेंशीक्षा  रिपोर्टों
 का  पुनरीक्षण  करते  कम्पनी  कार्य  विभाग  भी  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  संबंधित  सूचना  बैजते

 हैं  जिसमें  उनके  ध्यान  में  अतिरिक्त  लाभ  के  विशिष्ट  मामलों  को  स्पष्ट  किया  जाता  कैन्द्रीय
 सरकार  ने  अभी  तक  36  लागत  लेखा  अभिलेख  नियम  अधिसूचित  किये  हैं  जिनके  अन्तगंत  54
 कौद्योगिक  उत्पाद  शामिल  किये  गये  अधिक  उद्योगों  के  लिये  लागत  ल्लेज्षा  भधिलेख  नियस  निर्धारित
 करने  का  कार्य  सतत  रूप  से  चल  रहा

 जिस  कम्पनी  के  लागत  लेखाओं  की  लेखा  परीक्षा  कर  दी  गई  हो  उस  कम्पनी  को  केन्द्रीय
 सरकार  निर्देश  दे सकती  है  कि  वह  इस  प्रकार  की  उक्त  रिपोर्ट  के  पूर्ण  अथवा  ऐसे  भाग
 जेसा  कि  यह  इस  संबंध  में  विशिष्ट  रूप  से  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  पदचचात्‌  पहली  बार
 प्रायोजित  होने  वाली  वाधिक  साधारण  बैठक  के  नोटिस  सहित  उसे  अपने  शैय्यरे  करियों  में
 चालित  कर  दें  ।  लागत  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  को  जन-साधारण  में  परिचालित  नहीं  किया  जअक्तता  है  ।

 वर्ष  190-91  के  दोरान  604  कम्पनियों  की  लागत  परीक्षा  क़रने  का  आदेश
 दिया  गया  ।  अभी  तक  प्राप्त  लागत  लेखा  परीक्षा  रिपोटों  में  से  200  रिप्रोटों  की  पुनरीक्षा  की  भ्ई

 अंधिक  कच्चे  माल  के  झायात  में  हुई  झुल्क  की  वापसी  के  मुक्ताव्र  अयदि
 के  उदाहरण  जहां  मरी  पुनरीक्षण  के  माग  के  रूप  में  नोटिस  में  आये  उन्हें  प्रशासनिक  तथा  भनन्‍्य
 संबंधित  मंत्रालयों  को  उपयुक्त  कारंवाई  के  लिये  भेज  दिया  गया  है  ।

 लागत  लेखा  अभिलेख  नियमों  के  अन्तगंत  कार्यवाही  करने  के  अतिरिक्त  सरकार
 जवरोधक  व्यापार  प्रथाओों  टी०  के  संबंध  में  एम०  अरर०  टी०  पी»  अधिनियम  की
 धारा  10  (11)  अन्तर्गत  एम०  अआर०  टी०  पी०  को  संदममं  भेजकर  प्रह  सुनिद्च्चित
 करने  के  लिए  आवह्यक  कदम  भी  उठा  सकती  है  कि  उत्पादक  ओर  बिक्तिर्मात्ा,अनुशित  बार  केंक ़र
 उपभोक्ताओं  का  शोषण  तो  नहीं  करते  अवरोधक  व्यापार  अश्रथा  को  घारा  3  के  अन्तगंत
 परिभाषित  किया  गया  है  जिसमें  वह  व्यापार  प्रथा  शामिल  है  जिसका  प्रमाव  प्रतियौगिता  को  किसी
 मी  रीति  से  निर्बस्षित  या  बिकृत  करते  का  हेःज़ोर-पिशेध  कूपससेन्‍्कीशतोंशें  इस  प्रकार
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 से  घट-बढ़  करके  उन  पर  अनुचित  खर्चे  डालने  या  बंधन  लगाने  का  सरकार  (1)  के

 अनतगंत  एकाधिकरारिक  प्रथा  के  विरुद्ध  संदर्म  भी  भेज  सकती  है  और  ऐसे  आवश्यक  कृदम  उठा  सकती

 है  जो  कि  ऐसी  हेराफेरी  का  उपचार  करने  या  रोकने  के  लिए  उपयुक्त  समझे  जाएं  जो  ऐसी
 कारिक  प्रथाप्नों  के परिणाम  स्वरूप  उत्पन्न  हुई  हो  ।

 सरकार  अवरोधक  या  एकाधिकारिक  प्रथाओं  में  संलिप्त  किसी  उपक्रम  की  जांच

 कराने;के  लिए  एभ०  आर०  टी०  पी०  अ्रधिनियम  की  धारा  44  के  भ्रन्तगंत  निरीक्षकों  को  नियुक्त
 भी  कर  है  और  निरीक्षण  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  पद्चचात्‌  उपक्रम  द्वारा  उपभोक्ताओं  का
 झोषण  रोकने  के  लिए  कायंव”ही  कर  सकती

 पुस्तक  झायात  नोति  को  पुनरोक्षा

 +  4],  शीमती  सालिनी  भट्टाच्रायं  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  23  1991  के  अतारारित

 प्रइन  संख्या  4126  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 बया  हाल  ही  में  पुस्तक  आयात  नीति  की  पुनरीक्षा  की  गई  है  भोर  विशेष  ज्ञान  वाली
 विद्वानोचित  वरेण्य  कृतियों  भ्लोर  शिक्षण-सहायता  सामग्री  के  भ्रायात  को  सुगन  बनाने  के

 लिए  कोई  सुधा  रात्मक  कदम  उठाए  गये

 क्‍या  भावी  आयातकों  द्वारा  जमा  की  जाने  वाली  में  हाल  ही  में  जो  वृद्धि
 की  गई  है  उससे  छोटे-छोटे  पुस्तक  विक्रेताओं  के आयातक  बनने  की  संभावना  कम  हो  गई  भोौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उन  छोटे  पुस्तक  विज्रेताशों  द्वारा  जमा  की  जाने  वाली
 धनराक्षि  में  कटौती  करने  का  विचार  है  जिन्हें  विश्वविद्यालयों  ओर  धोक्षिक  तथा  अनुसंघान  संस्थाओं
 हारा  मान्यता  प्रदान  की  गई  हो  ?

 बाजिस्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  से  यथानिदितट  विषयों
 पर  शेक्षिक/वेशानिक  झोर  तकनीकी  पुस्तकों  तथा  शिक्षण  सामग्रियों  के  आयात्त  को  भप्रनुमति  भोग्जी ०
 एल०  के  पन्तग्रंत  पात्र  आयातकों  को  दी  जा  रही  देश  की  भुगतान  संतुलन  झौर  विदेक्षी

 मुद्दा  की  आरक्षित  निधि  की  स्थिति  को  देखते  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  साख  पत्र  खोलने  के  पूर्व
 संभावित  आयातको  द्वारा  अपने  बकरों  में  घन  जमा  करने  की  एक  प्रणाली  शुरू  की  इस

 पुस्तकों  के  म्रायात  के  लिए  ध्रावश्यक  नकद  माजिन  राशि  को  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उरूर्दे  वार्ता  में  दिये  गये  दर  और  व्यापार  पर  सामान्य  समझोतेਂ  के  प्रस्ताथ

 +|42,  डा०  झ्सोीस  बाला  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दर  झौर  व्यापार  पर  सामान्य  समझौतेਂ
 के  उन  प्रस्तावों  को  जो  बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  के  बारे  में  हैं  प्लोर  जो  उरुग्बे  में  हुई  वार्ता  में  दिये
 बये  मान  लेने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 भारत  के  ओऔषध  उद्योग  पर  इसका  क्‍या  प्रमाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?  .

 :  52
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 बाणिल्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  उरूखे  दौर  की  वार्तायें
 श्रव  भी  जारो  हैं  भौर  बोद्धिक  सम्पदा  भ्रविकारों  के  व्यापार  संबंधी  पहलुओं  के  बारे  में  विचाराधीन

 विभिन्‍न  प्रस्तावों  को  अमी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  बिकास  कार्यक्रम  से  सहायता  प्राप्त  बिकाक्ष  कार्यक्रम

 1347.  थी  धर्ममिक्षम  :  क्‍या  शिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  संयुक्त  राष्ट्र  विकास
 कार्य  क्रम

 से  सहायता  श्राप्त  बाज्यवार  कितने  बिकास  कार्यक्रम

 बलाए  गये  और

 प्रत्येक  कार्यक्रम  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कारयंक्रम  द्वारा  राज्यवार  कितनी

 सहायता  दी  गयी

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेदबर  :  धोर  संयुक्त  राष्ट्र
 विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  प्राप्त  केन्द्रीय  विकारा  परियोजनाश्रों  की  सूची  और  उनमें  से  इस  समय

 क्रियान्वित  की  जा  रही  राज्यवार  उनके  कार्यस्थलों  सहित  प्रत्येक  योजबा  के  लिए  दी  गई  सहायता
 राध्ति  विवरण  में  संलग्न

 विवरण

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  को  सहायता  से  बलंजाग  में  लल  रही
 परियोजनाओं  की  राज्यवार  सचो

 परियोजना  संस्या  परियोजना  का  माम  झहर  आवबंदन
 डालर

 2  3  4

 शांध्ा  प्रदेश

 «लू  डस्ट  के  उपयोग  हेतु  हैदराबाद  150,072
 का  विकास  ह

 धंकर  जाति  की  बावल  प्रौद्योगिकी  हैदराबाद  3,010,650
 89-016)  का  विकास

 ह  ह

 और  उपयोग

 बिहार

 कोयला  खानों  का  शंजालन  रांसी  1,900,869

 443



 है|

 सं०  90/022)  कीकमला
 ..

 अदिखिक्े  उतरे  9  199]

 1  2  बुध  7०
 न

 कोयला  खातों  में  ज़ल  निश्ृंतण  .  हुंडी  606834
 व्यवस्था  मुख्या०

 खानों  में  कार्य  करने  की  दक्षाओं  में  घनवाद  822,500
 |

 शुक्र

 एन०की०टी०  शुविष्तओं  को  सुदृढ़  लिस्सें  695,000
 ह

 पी.2ड़ी  ०बई० एज
 -

 संशोधित  करोजन  सिदरी  (606/७7 5
 पी०  ड़  ०आई  ०एल०

 शोषा

 इंडिया+-87-02..पमुद्रो  अंकड़ा  विक्तेत्रण  दोजा  पोकयः  2,112,000  225

 घातु  प्लास्टिक  उद्योग  व्यवस्था  पणजी  .  so ह
 प्रशिक्षण  कैन्द्र

 अहमदाबाद  न

 गुजरात

 राष्ट्रीय  डिजाइन  संस्थान  में  अहमदाबाद  732,000
 क्षण  समझा  का  उन्दकन  -

 ई०भो०्जार०  पांइल्टंस  को  भिंष्यांदद  अहमदाबाद  3३,  732,000

 सूल्प॑कन

 इंकिका-+जकीव  5  यांत्रिक  काष्ठ  उद्योग  बंगलौर  965,975

 कोस्टल  अक्वेकल्चर  का  विकास  बंगलौर  965,975

 मुत्तिका  प्रौद्योगिकी  संस्थान  हंगलौर  e205,
 पवन  ऊर्जा  केन्द्र  बंगलौर

 ब्रो१ई१एम०एश०  ड्रेक्सन  पाबरद़ाइव  2,352,500
 अनुसंघान  केन्द्र  जी०

 प्रारंभिक  सहायता

 समेकित  विनिर्माण  2,352,500

 आई० फ्ल्‌हृड नियन्त्रण अनुसंघाम पालबाठ 330,000 डा हल हड हू



 फओ  2

 सध्य  प्रदेश

 पशु  शोक  की  सर्वोज्च  सुरक्षा  से
 संबंधित  प्रयोगश्चाला  की  स्थापना

 विद्युत  परिवहन  प्रौद्योगिकी  का

 विकास  स्थल

 महाराष्ट्र

 उत्पादन  प्रौद्योगिकी

 कम्प्यूटरीकृत  बुना  अथवा  प्रिटेड

 बरज  डिजायन

 इंडिब1->8€(-040  खनिज  प्रंत॑स्करण  प्रयोगशाला

 जोबल  सलेपि्टंव  जिओलाइट
 कैटालिस्ट  का  बिकास

 अवोर्ट्रसालस  नेहरू  अल्युर्मितियम
 खिकषलें  शिख्मइन  संण्टर

 राष्ट्रीय  खनन  प्रशिक्षण  कैन्द्र  की

 सिंचाई  नहर  ध्यवस्था  का  स्वचालन

 90-019 ..  स्वर्ण  टकसाल  प्रौद्योगिकी  का
 निकीफरण

 हस्त-निर्मित  कागज  उद्योग

 का

 फ्लूईड  ऐंण्ड  ओसन  हा  इड्रोमेकेनिक्स
 केमा

 डड़ीता

 rr  विकेआ
 फिजिव्सिटी

 भाफ  अल-सी-एलायेंज

 उड़ीसा  ध्ान्त  के  मज्ि  परथर ॥
 घनों  का  विकास

 सिलाई-मशीन  विकास  केन्द्र

 लिखित-इत्तर  ह

 458,463

 87

 4;560,200

 1,951,794

 691,900

 ae
 46,340

 46,340

 686,800.

 328,000

 328,000

 673,500

 824,076

 5
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 राजस्थान

 हिन्दुस्तान  जिक  लि०  के  भुविज्ञान  417,000
 और  खनन  में  तकनीकी  संगणना

 तलिलनरह

 कपड़ा  निर्माण  हेतु  गैर-परम्परागत  कोयम्बटूर  321,170
 कण्डे  का  उपयोग  अक्कप  ५  604,200

 पत्तन  कामगार  प्रश्षिक्षण  संस्थान  की  अद्रास  604,200
 स्थापना

 उस्तर  प्रदेक्ष

 ढलाई  ओर  गढ़ाई  लघु  उद्योम  आगरा  384,298

 उर्वरक  संयंत्र  संचालन  में  दक्षता  नोएडा  4,521,430
 विकास

 माडने  कारटोग्राफिक  सेंटर  देहरादून  1,303,066

 5-048  सघ  लुगदी  मिलों  ()  के  लिए  सहारबपुर  ह
 रासायनिक  प्रतिलाम  संयंत्र  ह

 इलेक्ट्रोनिक  सेवाएं  ओर  रामबयर  772,000
 केन्द्र

 ज्षेष  उवरकों  का  विकास  और  गाजियाबाद  772,000
 प्रदर्शन

 |

 आार०डी०एस०भजो०  में  आर०  एण्ड  लखबऊ  2444,
 डी०  सुविधाओं  को  बढ़ाना  ॥
 भारतीय  वन्य  जीव  सस्यान  देहरादून  2444, 576
 तर  बरण

 ह

 नागरिक बिमानन प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद 2,402,360 का विकास या इंदिरा बांधी राष्ट्रीय उरां अकादमी , राय बरेली ह का विकास रा ह॒ काष्ठ अभिन्‍न आधारित लुगदी और सहारनपुर ह कागज उद्योग इसेन्सिअल ऑयलस के लिए पी० कानपुर 632,000 $6 पी०ड़ी०सी० स्थल
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 87-003
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 इंडिया  5-0  55

 कंटिप्पणी  ;  इस  परियोजना  के  मारत  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  अनेक  संस्थान  हैं  ।
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 हाइड्रोलोजिकल  स्टडीज  की  विकास

 क्षमताएं

 लालबहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय
 सनिक  ध्रकादमी  में  अनुसंघान  और
 प्रशिक्षण  को  बढ़ाना

 पटसन  अनुसंघान  और  विकास  केन्द्र

 अभोरफोस  सिल्कन  सोलर  सेल्स  का
 विकास

 कुष्ठ  रोग  के  इलाज  और  उसकी
 रोकथाम  के  बारे  में  दृष्टिकोण

 आधुनिक  ज॑व-प्रोद्योगिकी  के  उपयोग
 द्वारा  संयंत्र  सुधार

 मोलिकुलर  बायोलॉजी  पैरासाइट्स

 +*कुधि  शिक्षा  ओर  अनुसंघान
 नई

 सीमेंट  उद्योग  की
 विस्तार  में  एन०सी०बी०  की  क्षमता

 छ्षिक्षा  और
 अनुसंधान  संबंधी  उन्नत  केन्द्र
 योजना  नई

 कद्र-संचार  प्रशिक्षण  केन्द्र  और
 जनशक्ति  विकास  को  बढ़ाना
 योजना  नई

 सेडिमेस्टेशन  ऑफ  रिजवॉयर  संबंधी
 अध्ययन

 ज्ञान  आधारेत  कम्प्यूटर  व्यवस्था
 नई

 3  4

 कड़की  3,000,000

 मंसूरी  660,400

 कलकत्ता  2,626,081

 कलकत्ता  2,944,200

 कलकत्ता  398,565

 कलकत्ता  1,123,950

 कलकत्ता  1,047,000

 नई  दिल्‍ली  4,438,0060

 नई  दिल्‍ली  2,435,785

 नई  दिल्‍ली  12,020,408

 नई  दिल्‍ली  3,324,800

 नई  दिल्‍ली

 -

 802,384

 नई  दिल्‍ली  ”

 कजज  कअज

 सिखित  उत्तर

 न

 डा
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 8-023
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 ओपटिक्स

 नई  दिल्‍ली

 सौर  कर्जा  केन्द्र
 रेडियो  मॉनिट्टरिंग  एण्ड  स्पेक्ट्रम
 मैनेजमेंट  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं

 कम्प्यूटर  नेटवर्क  में  प्रशिक्षण  एवं

 कनुसंघान  नई
 :

 पोषण  और  बाल  विकास
 में  स्नातकोत्तर  शिक्षा

 मुख्यालय  नई

 राष्ट्रीय  ग्र-संचार  नेटवर्क  में  नयी
 प्रौद्योगिकियाँ

 जलादाये  सुरक्षा  निगरानी

 प्रशासकों  को  प्रद्षिक्षण
 देना

 अम्तराष्ट्रीय  प्रबन्ध  शिक्षा
 नई

 राष्ट्रीय  कला  केन्द्र  आई०जी०एन०
 सी०ए०

 केटरिंग  संस्थान  का
 निकीक्रण

 माइक्रो  इलेक्ट्रोनिक्स  हेतु  सहायवा

 आदिवासी  स्वास्थ्य  संबंधी  अध्ययन

 ए०टी०आई०  बम्बई-ओऔर  कानपुर
 में  एन०  सी०/सी०  एन०सी०
 क्षण  कार्यक्रमों  की  स्थापना

 दिल्ली  )
 बी०भाई०सी०्पी०  और  डी०्जी०
 टी०डी०  की  तकनीकी  क्षमता  में

 सुदृढ़  करना

 3

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली
 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई

 नई  दिल्‍ली

 +टिप्पणी  :  इस“परियोजना  के  भारत के  विभिन्‍न  राज्यों  में  अनेक  संस्थान  हैं  ।

 29  .1991
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 उच्च  प्रौद्योगिकी  उपस्कर  की
 प्राप्ति  सेवाएं

 जैव  रसायन  इन्जी०  भौर
 प्रौद्योगिकी  के  सम्बन्ध  में  उच्च
 क्रष्ययन

 चुनिदा  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  संरक्षण

 प्रबन्ध  पराम्श  विकास

 कृषिनाशक  विकास  केन्द्र  एच०
 झाई०एल०  (I

 इलेक्ट्रोनिक्स  प्रेकेजिग  प्रौद्योगिकी
 केन्द्र

 चरण

 राष्ट्रीय  प्रबन्ध  कार्यक्रम  को  सुदृढ़
 बनाना

 मारतीय  कृषि  अनुसंघान  संस्थान
 में  फाइटोट्रोन  सुविधा

 जंव  मौतिकीय  अन्वेषण  सुविधा

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  काँच  उद्योग
 केन्द्र

 निगमित  क्षेत्र  में  अबन्ध  विकास
 सी०ई०डी०टी०पी०सी०  एण्ड  आई०
 की  स्थापना  स्थल

 |

 केरल  )

 वी०एल०एस०प्राई०  डिजायन  और
 प्रोटोटाइपिंग  केन्द्र

 सतही  विश्लेषणात्मक  सुविधाएं

 यांत्रिक  डिजायन  इलेक्ट्रोनिक्स
 उद्येंग

 पेंजन  प्रौद्योगिकी  राष्ट्रीय  संस्थान

 नई  दिंल्ली

 नई  दिल्ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्ली

 बिल्ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली  -

 नई  दिल्‍ली

 दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली

 नाई  दिल्‍की

 नई  दिंल्लेग

 1,383,600

 -  ॥,247:$80

 400,000

 2,187,000

 2,79

 500,090

 696,000

 2,098,  500

 3,030,090

 2,036,200

 320,000

 1,905,000

 -2,500,000

 2  4  8  260}600  5  00

 ' पक
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 90-048  =  ज़िस्टल  ग्रोथ  एण्ड  पोसेस  लेब  नई  दिल्‍ली  23,582

 विस्तृत  सूचना  व्यवस्था  नई  दिल्‍ली  69  1,700

 राष्ट्रीय  निष्पादन  हेतु  संभारतंत्रीय  नई  दिल्ली  505,000
 समर्थन  कार्यक्रम

 प्रसारण  के  क्षेत्र  में  नवीन  नई  दिल्‍ली  634,000
 सामने  आ  रही  तकनीक  के  लिए
 प्रशिक्षण  संस्थान

 आकाशवाणी  पुरातत्व  सुविधाएं  नई  दिल्‍ली  683,000

 लघु  हुवं  मध्यम  उपद्रवों  में  काय॑  नई  दिल्ली  607,000
 दक्षाओं  में  सुधार

 भ्ौद्योगिक  एबं  व्यापारिक  उपक्रमों  नई  दिल  450,000
 में  सहायता

 भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्थान  नई  दिल्‍ली  685,000

 विकासशील  पटसन  क्षेत्र  नई  दिल्ली  26,500

 भारत  में  पर्यावरण  कार्य  योजना  की  नई  दिल्‍ली  360,000
 तैयारी

 जापान  से  ऋण

 1348,  भी  गोपीना॥  गजपति  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  भारत  को  रियायती  दर्रो  पर  ऋण  देने  पर  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  यह  ऋण  कितनी  राश्षि  का  है  और  उस  ऋण  को  किस  प्रयोजन  हेतु
 प्राप्त  किया  जा  और

 ऋण  की  अदायगी  संबधी  छ्ते  क्या  हैं  ?

 विस  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्रों  रासेश्बर  :  हां  ।

 वर्ष  1991-92  में  जापान  सरकार  ने  निम्नलिखित  परियोजनाभों  के  लिए

 106,594  मिलियम  जापानी  येन  की  ऋण  सहायता  देने  का  वचन  दिया

 ७)



 $  1913  लिखित  उसे

 परियोजना  जमिलियन  येग  में  धनराक्षि

 1,  गंधार  गंस  आधारित  कम्बाइनह  साइकिल  पावर
 प्रोजेक्ट  TI  42,599

 2.  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  2  उन्नत  परियोजना  4,855

 3,  झहरी  क्षेत्र  जल  आपूर्ति  परिब्रोजना  6,788

 4,  भरावली  पहाड़ी  वक्षारोपण  परियोजना  8,095

 5,  अजन्ता-एलेरा  संरक्षण  और  पर्यटन  विकास

 परियोजना  3,745

 6.  भ्रापातकालीन  ऋण  40,512

 योग  106,  594

 उक्त  ओो०ई०सी०एफ०  ऋण  की  अदावगी  30  वर्षों  में  की  जाएगी  जिसमें  10  वर्षो
 की  छूट  अवधि  भी  शामिल  है  और  इस  ऋण  पर  वाधिक  ब्याज  दर  2,6  प्रतिशत  होगी  ।

 राष्ट्रीय  बचत  योजना  में  जमा-राशि  पर  व्याज

 1349,  भरी  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बचत  योजना  में  जमा  की  गई  घन-राश्षि  की  वापसी  की  तिथि  के

 पदचात्‌  हसे  वापस  न  लिए  जाने  के  बाबश्यूद  इस  पर  ब्याज  लगता  रहता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  बचत  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  सरकार  को  भुगतान  कोटठ.तिथि  के  पश्चात्‌  जमा

 शाक्षि  पर  ब्याज  उपजित  करने  की  भगुमति  देने  का  विचार  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेइबर  :  3  वर्ष  की  भ्रवधि  तक  राशि

 निकाली  नहीं  जा  सकती  परन्तु  उसके  पदचात्‌  कोई  निष्िचत  परिपक्वता  अवधि  नहीं  जब

 तक  वह  शेष  जिसमें  खाते  में  जमा  किया  गया  ब्याज  क्षासिल  पर  11  प्रतिशत  प्रतिवर्ष

 ब्याज  अजित  करता  रहेया  |

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 गेहूं  श्लौर  जावल  का  निर्यात

 1350,  भी  दाऊ  इयाल  जोझी  :  क्या  बाणिफ्य  मंत्री  यह  बताने  कौ  हंपां  करेंगे  कि  ।

 ra}
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 -  ६  1913  है

 सल्य  सूचकांक  भें  उत्तर-चढ़ाय

 1351,  गुरूदास  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1991
 को  समाप्त  हुए  तीन  महीनों  में  कितनी  वस्तुओं  के  मूल्य  सूचाकांक  और  कितनी  वस्तुओं
 के  मूल्य  सूचकांक  में  गिरावट  आई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदबर  :  सितम्बर  199]  में  सेमाप्त  होने
 काली  तिमाही  के  दोसन  थोक  मूल्य  सूचाकांक  1981582-7460)  में  श्ञामिल  447

 बस्तुओं  में  से  349  वस्तुशों  के  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  दज  की  गई  55  वस्तुओं  में  बर्ज
 की  बई  है  तथा  43  वस्तुएं  स्थिर  बनी  रहो

 रसायन  ओधधों  का  अवध  व्ययपार

 1352.  श्री  सनंत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यहे  जतोने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1991]  के  एक्सप्रेस
 धाफ  केमिकल  ड्रग्ज  आन  दि  राइजਂ  शीर्षक  सें  प्रकाशित  समाचार  को  झोर  दिलोथा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 रसायन  भोषधों  के  गेरकानूनी  व्यॉपांर  को  रौकेने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कर्दम

 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  जी  हूं  ।

 और  पकड़ी  गई  मंथाक्वोलॉन  कें  नीचे  दिए  गंएं  आंकड़ों  से  वष॑  199)  में

 इसकी  मात्रा  तथा  जब्ती  की  संख्या  में  अत्यधिक  वृद्ध  देशई  गई  है  ।  यह  पता  लगाया  जा  सकता  है
 कि  इस  रसायन  औषध  की  वढती  हुई  तकस्री  के  विरूद्ध  ग्रज्चेंसियों  के  चटुबयामी  आक्रमण

 अमावी  सिद्ध  हुए  इन  नशीले  पदार्थ  को  लाते  हुए  कई  अफ्रीकी  नागरिकों  को  रोका  गया  तथा

 गिरफ्तार  किया  गया  और  विशेष  हूय  से  मैथाक्लॉन  के  संबंध  में  अन्वेबंण  प्रयासों  की  और  तेज

 किया  जा  रहा  है  ।

 स्वापक  औषध  एवं  प्रभावी  पदार्थ  अंधिनियम  1985  में  ऐसे  नशीले  पदार्थों  के  अवैध

 व्यापार  के  लिए  न्यूनतम  10  वर्षों  के  कठोर  कारावास  के  दंड  की  जिसे  बेंढ़ांकर  20  बंध  तंके  किया

 ञा  सकता  है  तथा  न्यूनतम  एक  लाख  रूपए  के  संपर्यंध  किया  कया  कुछ
 भ्रक्ृंति  के  अपंराधों  की  पुम  रावृत्ति  करने  पर  लुत्युरण्ड  अभिवायें  करे  क्या  भंया  है  केल्द्रीय  शरफार

 तथा  राज्य  सरकार  की  प्रवतंन  एजेन्सियों  को  इस  विषय  में  सतकंता  बतरने  कै  लिए  कहा  गया है  ।

 थर्थ  पकड़ी  को  भाजा  मॉचलों को  संख्या

 1987  1500  59

 1988  1649  40

 1989  887  75

 1990
 2141  4  3  ।

 1991  3951  है|



 लिखित  उत्तरें  29  1991

 उ्बरकों  को  सप्लाई  के  लिए  विदेशों  से  समभझोता

 1353,  भरी  जाओ  फर्नाडोज  :  क्‍या  वाबिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  क ेदौरान  और  आज  तक  उरवेरकों  की  सप्लाई  के  लिए  किसी  दूसरे
 देश  के  साथ  कोई  समभझोता  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  शर्ते  क्या  हैं  ?

 बाबिल्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और  रुपया  भुगतान
 व्यवस्था  के  अंतर्गत  अन्य  बातों  के  1989,  1990,  1991  में  दौरान  रासायनिक  खाद  और

 रासायनिक  खाद  के  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  के  बारे  में  कुछ  देशों  के साथ  व्यापार  संलेख  पर  हस्ताक्षर
 किए  इन  देझ्षों  के  नाम  है  :  श्वोवियत  जी०डी०आर०  पोल॑ण्ड  और
 रोमानिया  ।  इन  देक्षों  इन  वर्षों  के  दौरान  आयात  किए  गए  रासायनिक  खाद  और  रासायनिक
 खाद  के  कच्चे  माल  अमोरिया  और  एम०एम०टी०
 सी०  द्वारा  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  के  देक्षों  स ेखरीद  अपने  सर्वोत्तम  वाणिज्यिक  निर्णय  से  वार्ताओं  के

 जरिए  की  जाती  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  जी०सी०ए०  देशों  के  वाणिज्यिक  संगठनों/एजेंसियों
 से  मी  रासायनिक  खाद  झौर  इसके  कच्चे  माल  का  आयात  करता  ऐसी  खरीदारियां  टेण्डरों  के
 जरिए  और  उसके  उपरान्त  वार्ताओं  द्वारा  या  सिर्फ  वार्ताओं  द्वारा  तब  की  जाती  जब  प्रस्ताव
 अन्तराष्ट्रीय  बाजार  के  अनुसार  नहीं  होते  ।

 बिहार  के  बुनकरों  को  दो  जाने  वासो  विषणन  को

 एवम्‌  अन्य  सुविधायें

 1354,  ओऔ  सेवद  लाहबुद्दीम  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  हथकरघा  बुनकरों  को  वर्ष  1990-91  के  दोरान  सरकारी  एवम्‌
 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  लच्छी  धागे  की  कितनी  मात्रा  सप्लाई  को

 (@)  बिहार  में  वर्ष  1990-91  के  दोरान  धागा  उत्पादक  एककों  को  कितनी  वित्तीय
 सहायता  प्रदान  की  गई

 राष्ट्रीय  हथरघा  विकास  निगम  द्वारा  हथक  रघा  बुनकरों  को  वर्ष  1990-91  के  दोरान
 घाने  के  आंतिरिक्त  उनकी  आवद्यकता  के  अनुपात  में  रसायनों  तथा  अन्य  आदानों  सम्बन्धी
 कितड़ोी  मांग  पूरी  की

 ब्ष  1990-91  के  दोरान  बाजार  विकास  योजना  के  अंतर्गत  बिद्वार  में  छीषं  सहकारी
 समितियों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 (2)  बिहार  सरकार  ने  हथकरघा  उत्पादों  के  विपणन-दश्षमता  में  वृद्धि  हथकरधा
 बुनकरों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  तथा  उनके  कामकाज  और  रहन-सहन  की  स्थिति  में  सुधार
 करने  हेतु  बय॑  1990-91  के  दोरान  विभिन्‍न  योजनाओं  के  योजना-वार  कितनो  राशि  के
 केन्द्रीय  ऋण  अथवा  अनुदान  सहायता  जारी  और

 “
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 सरकारी  अथवा  अर््ध-सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  राज्य  से

 बाहर  विपणन  करने  हेतु  बिहार  में  उत्पादित  कितने  मूल्य  के  हथकरघा  उत्पादों  की  खरीद  की

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भ्शोक  :  वर्ष  1990-91  के  दौरान

 राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  ने  बिहार  में  हथकरघा  बुनकरों  और  उनके  मभिकरणों  को  379,61
 लाख  रुपये  मूल्य  का  सूत  सप्लाई

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  सरकार  ने  बिहार  में  कताई  मिलों  की  किसी  प्रकार  की
 वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  है  ।

 रंजक  ओर  रसायन  की  आपूर्ति  विकेन्द्रित  क्षेत्र  में  है  और  सरकार  द्वारा  हथकरघा
 क्षेत्र  मे ंरंजक  व  रसायन  की  कुल  उपभोक्ता  के  ऑकड़े  नहीं  रखे  वर्ष  1990-91  के  दौरान
 राष्ट्रीय  हथकरघा  घिकास  निगम  ने  बिहार  को  2.56  लाख  रुपये  मूल्य  के  रंजक  व  रसायन  सप्लाई
 किए  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  विपणन  विकास  सहायता  योजना  के  अंतर्गत  बिहार  में
 किसी  भी  अभिकरण  को  कोई  राशि  जारी  नहीं  की  गई  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बिहार  सरकार  को  दी  गई  राशि  का
 योजनावार  विवरण  इस  प्रकार

 योजना  का  नास  जारी  को  गई  राश्षि

 रुपयों

 करे  से  पूव॑/करघें  के  उपरांत  प्रोसेसिंग  सुविधाओं  के

 सुजन  के  लिए  ऋण  सहायता  ।  20,00

 भागलपुर  के  दंगा  पीड़ित  हथकरघा  बुनकरों  के  पुनंवास
 के  लिए  अनुदान  ।

 ह
 110.0"

 जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  अनुदान  ।  409.75

 े  (3)  राज्य  के  बाहर  हथकरथधा  उत्पादों  की  बिक्री  के  ऑकड़े  सरकार  द्वारा  नहीं  रखे
 बाते  ।

 प्रसंस्कृत  फलों  तथा  अन्य  उत्पादों  का  निर्यात

 1355,  55,  भर  सौविन्दराब  निकास  :  क्‍या  वालि्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  बहुत  से  भ्रसंरकृत  फलों  तथा  अन्य  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जाता
 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  चीजों  की  शुणवत्ता  नियंत्रण  पर  निगरानी  रखती
 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और
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 सरकार  का  लिर्यात  की  जाने  वालो  चीजों  के  नियंत्रण  पर  निगरानी  रखने

 लिए  क्या  कदम  उठाने  व  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  :

 से  समय-सयय  ce  यथासंशोधित  निर्यात  नियंत्रण  और

 1963  के  अंतगंत  अनिवायं  लदानपूर्ण  निरीक्षण  के  लिए  अधिसूचित  वस्तुओं  के  सम्बन्ध
 में  तथा  विभिन्‍न  प्रेडिग  तथा  विपणन  नियमा  के  अंतगंत  कुछेक  विशिष्ट  कै  स्विन्ध  में

 सूचित  एगमार्क  विशिष्टियो  के  मॉनार्टारंग  की  जाती  निर्येति

 नियंत्रण  और  अधिनियम  तहत  अधिसूचित  मदों  के  सम्बन्ध  में  अनिवायं  लदान-पूर्व
 निरीक्षण पर  जोर  नहीं  दिया  जाता  है  बशर्त  कि  निर्यातक  के  पास  इस  जआाद्यय  का  क्देशी  क्रेता  का
 फर्म  पत्न  हो  कि  वह  विसी  भी  सरकारा  भारतीय  निरीक्षण  अभिकरण  से  लदान-पूर्ब  निरीक्षण  नहीं
 चाहता  है  ।  इसके  चोटा  के  व्यापार  निर्यात  निर्यात  संसाधन  क्षोत्रों'में
 स्थापित  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  और  झत-प्रतिशत  निर्यात  उनमुख  यूबिटों  को  निर्यात

 अधिनियम  के  तहत  अधिसूर्चित  वस्तुग्रों  के  अनिवाय  लदानपूर्व  निरीक्षण  के  कार्यक्षेत्र  से

 छूट  दे  दी  गई  हे  ।  इस  सुविधा  को  निर्यात  को  सुविधाजनक  बनाने  और  क्रियाविधि  को  सरल  बनाने
 पु

 के  उद्देशय  से  उपलब्ध  कराया  गया

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमागों  पर  गति  अवरोधकों  पर  सफेद  लिन्‍्ह  श्रंकित  करना

 के उद्देशय से  प्रो०  अज्ञोक  प्रानन्दराब  देशमुख्ध  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  अनेक  गति  अवरोधक  बिता  सफेद  चिन्हों
 के  जिसके  परिणाम  स्वरूप  रात्रि  के  दौरान  दुघंटनाएं  होती  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 जल-सूतल  परियबहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  :  एवं
 यद्यपि  नीति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  राजमार्गो  पर  किसी  गति-द्वरोधक  की  अनुमति  नहीं  है  फिर  भी

 कुछ  स्थानों  पर  कुछ  समय  के  लिए  अनधिकछृत  रूप  में  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  इन्हें  हटाने  इनके
 स्थान  पर  इस  मंत्रालय  द्वारा  अनुशंसित  वेकल्पिक  अभियांत्रिकी  उपायों  को  अपनाने  की  सलाह  दैंते

 हुए  अनेक  बार  राज्य  सरकार  को  निर्देश  दिए  गए  हैँ  ।

 अखिल  मारतोय  उपमोक्‍ता  मुल्य  सूचकांक  के  शत-प्रतिकृत  क्षतिपूतति

 1357,  श्री  सी०  पी०  घुदालगिरियप्पा  :  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सभी  कर्मचारियों  को  अखिल  भारतीय  रंपमोफ्ता  शल्य  सूचकांक
 की  शत-प्रतिशत  प्रतिपूर्ति  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  औद्योगिक  श्रमिकों  के

 लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  की  सभी  कर्मंत्रारियों  शत-प्रतिशत

 क्षतिपूर्ति  करनें  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन  नहीं  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों
 के  अनुसार  608:  बिज़्दु  के औसत  सूचकांक  तुलमा  में  अखिल  भारतीयਂ  उपमोक्ताਂ  मूल्य  सूचकांक

 :  1960-100)  के  ।2  माह  के  में  वृद्धि  3500/-  रुपए  मूल  केक्स  पाने  वाले
 कमंचारियों  को  शत-प्रतिशत  से  अधिक  और  6000/-  रुपए  तक़  मूल  वेतन  याने
 बालों  को  75  प्रतिशत  तक  और  6000/-  रुपए  से  अधिक  मूल  वेतन  पाने  वालों  को  65  प्रतिशत

 क्षतिपूर्ति  अनुमेय  होती  है  ।

 कोचीन  पसत

 1358,  भी  बी०  एस०  विजयराधवन  :  क्‍या  जल-भूतल  पर्थिहत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कोधीन  पत्तन  के  विकास  हेतु  कोक्षीस  पसनः्न्याक्त  से  कोई  प्रस्ताव
 मिला

 यदि  ब्योरा  क्या

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भतरू  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवींश  :  हां  ।

 और  आढ़वीं  पंचवर्षीय  जिसे  भ्रमी  अंतिम  रूप  दिया  में  शामिल
 किए  जाने  के  लिए  कोचीन  पत्तन  के  विक्रास-के  प्राप्त  हो  चुकी

 कोयस्थतूर  में  वरक  कपड़ा  सिसें  खोलनाः

 1359.  भी  क्‍या  वस्त्र-मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कोयम्बतूर  में  अनेंक  कपड़ा  मिलें  काफी  समय.से  बन्द  पड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरक्ारः  का  कोयम्क्त्रः  में  श्रश्निंकों  की  बेरोजगारी  समस्या  कों  कम  करने  के  लिए
 रूम्णःकवष्टा  मिलों  को  चालू  करने  केंਂ  लिए  क्या  कार्यदाही  करने  का  विचार

 वस्त्र  संजस्सय-के  त्रडे  :  जी  हुई  .।

 विवरण

 इन  मिलों  का  पुनरुद्धार  करने  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमेरें  शामिल  कै
 रूग्ण  मिल  की  अरधक्षमता  का  पता  लगने  लिए  .  अधुनिकीकरणः
 सहायता  के  लिए  वस्त्र  भाघुनिकोकरण.निधि  की  पुर  रुद्ध/र  पैकेज़  औद्योगिक
 तथ्य  विज्नीय  पृतनिर्माण  बोडे-की
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 विवरण

 सिल  का  नास  बन्द  होने  की  तारीख

 1.  अयसक््मी  मिल्स  लि०  कोयम्बतूर  17-10-87

 2.  मधु  स्पि०  एवं  वी०  मिल्स  लि०  -१-३-88

 3.  के०सी०एस०  स्पीनर्स  1-4-85 5

 4,  सुबंध  टैक्सटाइल  22-4-91

 5५  क्रूर्या  स्पि०  मिल्स  लि०  15-11-90

 6.  कल्याणी  बाने  प्रोसेससं  प्रा०  लि०  25-6-91

 7.  सलोचना  काटन  स्पि०  सिल्स  अय्ना

 8,  राधा  कृष्ण  मिलस  1U-8-86

 9,  वससता  मिल्‍्स

 डउच्चतस  स्यायालय  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मासले  एवं  रिट-याचिकाएं

 1360,  ओ  गंगाणरा  साकी  क्या  स्थाय  झौर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  छुपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  31  1991,
 न्‍्यायालय-वार  कितने  मामले  एयं  रिट-याचिकाएं  लंबित  थीं  ;

 उच्चतम  न्यायालय  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  एकत्र  हो  जाने  की
 समस्‍या  को  हल  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस  कार्यवाही  के  भ्रब  तक  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  ओर  क्या  उपाय  करने  का  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  ओर  कंपनी  झौर  कार्य  मंत्रालय
 तथा  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन
 के  पटल  पर  रख  दी

 से  न्यायाधीक्षों  की  संख्या  समय-समय  पर  बढ़ाई  गई  मामलों  को  शीक्रता
 से  निपटाने  के  लिए  प्रक्रियात्मक  ओर  अधिकारिता  विषयक  सुधार  ओर  उपातंर  किए  गए  हैं  +
 विभिन्‍न  ऐसे  मामलों  को  जिसमें  विधि  के  समान  प्रष्न  बंतवंलित  होते  एक  समह  में

 ऐसे  मामलों  को  जिनका  क्षीत्र  निपटारा  करना  अपैक्षित  पविकता  विशेषज्ञ  न्यायपीठों
 के  गठन  आदि  जैसे  उपयुक्त  उपाय  कर  रहे  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायपीठों  का  इस  प्रकार
 गठन  किया  जा  रहा  है  कि  वे  अधिक  समय  तब  कार्य  करते  रहें  मौर  कार्य  इस  प्रकार  आबंटित
 किया  जा  रहा  है  कि  एक  जंसे  मामले  उसी  न्‍्यायपीठ  के  समक्ष  आ  बकाया  समिति
 जिसने  उच््य  न्यायालयों  में  बकाया  की  समस्या  का  अध्ययन  सिफारिशों  दो  सभी  संबंधित
 प्राधिकारियों  जैसे  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों  कौर  सभी  उच्च  न्यायालयों
 को  छनुवर्ती  कारंबाई  के  लिए  मेज  दी  गई  अपनाए  गए  विशिन्‍न  उपायों  से  प्राप्त  परिणार्मों  को
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 संक्षेप  में  बताना  कठिन  है  ।  किन्तु  यह  उल्लेखनीय  है  कि  हसमें  स्पष्ट  सुधार  हुत्ो  मारत  के
 उच्चतम  न्यायालय  के  मामले  में  1-1-90  की  लंबित  मामलों  की  संख्या  201383  थी  जो  1-10-9
 को  घटकर  135374  रह  गई  ।  जहां  तक  उच्च  न्यायालयों  का  संबंध  यद्यपि  मामलों  के  अधिक
 संख्या  में  संस्थित  किए  जाने  के  कारण  लंबित  मामलों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  फिर  भी  पिछले

 कुछ  वर्षो  में  निपटारे  की  गति  और  निपटारे  की  मात्रा  में  बद्धि  हुईं  निपटाए  गए  मामलों  की
 संख्या  1989  में  770946  थी  जबकि  इसकी  तुलना  में  1985  में  605698  बकाया  की  समस्या
 से  निपटने  के  लिए  किए  जा  रहे  बहुविध  उपायों  को  निरंतर  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  है  ।

 छावनो  भू-मार्मों  पर  अनधिकृत  अतिकमण

 1361,  भरी  इस्रजोत  गृष्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  सम्पदा  केन्द्रीय  केन्द्रीय  कमान  के  अंत्गतਂ  छावनी  क्षेत्रों
 में  आने  वाले  विभिन्‍न  रक्षा  भू-मागों  पर  अनघिकृत  भतिक्रमणों  के  बारे  में  एक  विस्तृत  रिपोर्ड
 तैयार  की

 यददे  तो  क्‍या  केन्द्रीय  कमान  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  छावनी  बोर्डों  को  रक्षा

 भू-भागों  पर  बने  विभिन्‍न  उद्यानों  तथा  सार्वजनिक  उपयोग  के  स्थलों  की  रक्षा  हेतु  दिये  गये  प्रादेशों
 तथा  अनुदेशों  की  कुछ  अधीनस्थ  छावनी  बोडडों  द्वारा  अधिक्तर  अवज्ञा  की  गयी

 क्‍या  रक्षा  सम्पदय  केन्द्रीय  ब्मान  द्वारा  अतिक्रणों  के  विरूद्ध  कड़े  आदेशों
 के  कुछ  वोर्डो  तथा  अधिका  रियाँ  ने  रक्षा  भू-मागों  तथा  उद्यानों  पर  होटलों  के  स्थायी  निर्माण
 की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  तथा  ब्यौरा  क्‍या

 का  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 रक्षा  मंत्रों  शरद  :  मध्य  कमान  में  रक्षा  सम्पदा  अधिकारियों  ने  इस

 प्रकार  की  कोई  रिपोर्ट  तैयार  नहीं  की

 ऐसा  कोई  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  आया

 ऐसी  कोई  घटना  सरकार  की  जानवारो  में  नहीं  भाई

 से  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 गाजीपुर  में  आयुध  कारखाने  झौर  संनिक  स्कूल  को  स्थापना
 1362,  श्री  विश्वनाथ  शास्त्र  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  परमवीर  चक्र  विजेता  हवलदार  अब्दुल  हमीद  की  स्मृति  में  उत्तर
 प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  एक  आयुष  कारखाना  और  एक  सैनिक  स्कूल  स्थापित  करने  का  विचार

 और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 रक्त  यंतरी  झरद  x

 ,  a)  अपन  नहीं  उठा  ।
 ड़  ८

 शबर  के  आयात को  घरेलू  क्रोमतों  पर  अभाव

 1363.  थी  टी०  जे०  :  क्या  चालिष्व  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रबर  के  आयात  से  इसकी  घरेलू  कीमतों  पर  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  19018  से  1991  की  अवधि  में  आयतित  रबर  की

 कीमतों  के  मुकाबले  घरेलू  स्वर  की  कीसतों  का  तुज़्नात्थक  प्रिवरण  क्या  है  है

 डाणित्  संत्राशय  के  राज्य  मंक्षी  पो०  :  और  1991

 झ्चे  श्क्र  का  कोई  अय्यात  महीं  किया  गया  है  ।  1991  से  1991  तक  प्रशयुरकीक

 र  तथा  ज़ार०एम  दोनों  घरेलू  कीमते  महीनेवार  नीचे  दी  गई  हैं

 1991  2047  1988

 1991  2096  2024

 1991  2114  2027

 1991  2113  2042

 1991  2115  2075

 1991  2115  2061

 1991  2166  2079
 4951  2285  2188

 1991  2174  2107
 1991  2115  2015

 ननननननानननन-मममनमम-मनकननननननन++  «3»  मनन  नननननननननन॑ननननन-नननननननीननगनीनीननननन-मनननननननननाननन  िनननगननगनभगभ£2गगनगभगभगभ:भगनगभगभगतिीभ।ख।ख६५"।खएण+ख।ख3६:89ल्‍आधदध३६;!"ख: ध  "  थथ"+  ८*।?1११ह>2)-तग>«-ीोन  गन  ता
 गर-बाससली  लावल  के  लियात  अनुधंधों  के  पंजोकरण  को  प्रक्रिया

 1364,  ओ  परसराम  भारद्धाज  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पादन  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  हाल  ही  में
 गैर-बासमती  चावल  के  निर्यात  के  लिए  के  पंजीकरण  और  आवंटरः  प्रमाण  पत्र  जारी  करने
 के  लिए  नई  प्रक्रिया  की  घोषणा  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बालिज्य  सत्रालय  में  उपलबंत्रो  सलमान  और  कृषि  और
 संसाधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  अभी  हाल  ही  में  अपने  दिनांक  15

 1991  की  व्यापार  सूचना  सं०  एपीडा/दी०  एन/|एन  बी  के  तहत  श्रक्रिया  की
 धोषणा  की  यह  14  1991  के  आदेश  1991

 फ्क
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 के  अंभुकम  मैं  थी  जिसमें  एपीडा  द्वारा  जारी  पंजीकरणं-सह-आरब॑टर्न  प्रभाज॑पकत्रों  कर  कैशे  बासमती
 चावल  के  निर्यात  की  अनुमती

 इन  दस्तावेजों  की  एक  प्रति  संसदਂ  पुस्तकालर्य  में

 संसाधन  जुढाना

 1365,  भ्री  अर्जुन  चरण  सेठो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यंह  बताने  को

 देश  में  बहुराष्ट्रीय  एवं  विदेशी  पू्जी-निंवेश  को  प्रवेश  दैनें  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या
 कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  भीतर  भी  संसाधघंनीं  के  जुटाने  कै|लिंए  कोईं  कंदम  उंठाएँ
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  रामेक्कर  हाल  ही  में  घोषित  क्वीकः
 औद्योगिक  नीति  में  34  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  51  प्रतिशत  विदेशी  इक्विटी  तक  सीधे

 विदेशी  निवेश  करने  की  अनुमति  दी  गयी  इसमें  यह  मौं  व्यवस्था  है  कि  विदेशी  इक्बिटी  प्रस्तावों

 को  विदेशी  प्राद्योगिक  करार  के  साथ  भेजने  की  आवष्यंता  नहीँ  St  प्रंविशे्त  इबिर्कवटी  तक  की

 विदेशी  घारिता  के  अधिकांश  भाग  को  उन  व्यापारिक  कम्पर्नियाँਂ  मैं  लेगे।सिं  अंनुमती  दीं  गयी  है
 जो  मुख्य  रूप  से  निर्यात  गतिविधियों  में  लगी  हैँ  ।

 भौर  देश  के  मींतरे  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  किये मेके  उंधायों  के  उल्लेख

 वित्त  1991  में  किया  गया

 रसायनों  को  निर्यात

 1366,  भ्रोमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रसायनों  का  निर्यात  बढ़ाने  की  काफी  गुंजाइश  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 चानिंस्य  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  :
 सरकार  द्वारा  प्रारम्भ  किए  गए  नीति  सुधारों  के  पैकेंजे  से  नियाति  कों  पर्याप्त

 प्रौत्साहान  मिलिगा  ।  औषध  और  भषध  जो  देश  से  निर्यात  किए  जीं  रंहे  रंसॉय्नी  का  एक

 प्रमुख  भाग  को  10%  प्वइंट  तक  अतिरिक्त  एक्सिमस्क्रिम  ईकंदारों  के  लिए  पात्र  बना  दिंयां
 गया  हस  क्षेत्र  के  निर्यातकों  के  सामने  आ  रही  बाघाओं  को  दूर  करने  के  लिए  अपर  स्चियों

 की  अध्यक्षता  में  एक  मंत्राल़यी  क्रम्मति  बठित  की  गई  है

 विर्वाह-व्यये  ससेचक्जंक

 1367.  ओऔ  जे०  चोकका  राव  :  क्‍या  बजित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  का  वर्जट  फेंश  करने  से  पूर्व  तर्था  3।  1691  को  निर्वाह
 ड्यय  सूचकांक  कितना  और
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 उर्शर  A

 मूल्यों  में  इस  वृद्धि  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं
 उठाने  का  विचार  है  १

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संप्रो  रामेशबर  :  औद्योगिक  श्रमिकों  के
 भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  :  1982--100)  के  अनुसार  मापित  निर्वाह  सूचकांक
 की  लायत  1991  (1991-92  के  संघ  के  बजट  को  प्रस्तुत  करने  से  में  209  मौर

 1991  में  221  थी  ।

 मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  अथवा  किए  जाने  वाले

 उपायों  में  (1)  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  2  प्रतिशत  1990-91  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  के

 लगभग  8.4  प्रतिशत  से  में  6.5  प्रतिशत  तक  राजकोषीय  घाटे  में  आयोजित  कमी

 (11)  प्रमावी  मांग  को  रोकने  के  लिए  मुद्रा  पूर्ति  की  वृद्धि  को  नियंत्रित

 संवेदनशील  वस्तुओं  की  माँग  और  पूर्ति  के  प्रबन्ध  को  अधिक  कारगर  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  को  सरल  व  कारगर  अधिक  उत्पादन  और  बचतों  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  तथा

 जमांछोरों  एवं  मुनाफाखोरों  के  विरुद्ध  कठोर  कारंवाई  करना  शामिल  है  ।

 हू
 बे  किग  क्षेत्र  का  पुनगंठन

 1368,  करो  ओोबल्लभ  पाणिप्राही  :

 ओर  सूर्य  नाराबण  यादव  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बैंकिंग  क्षेत्र  को  ओर  अधिक  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  इसका

 पुनर्गठन  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  नए  बेंकों  की  स्थापना  करने  के  बजाए  वतंमान  बकों  की  सेवाओं  को
 प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  से  वित्तीय  प्रणाली  की
 काये  प्रणाली  तथा  पद्धतियों  के  बारे  में  समी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  श्री  एम०  नवृसिहम  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की  स्थापना  की  गई  थी  ।
 समिति  ने  _0-11-1991  को  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  समिति  की  रिपोर्ट  पर
 उनकी  सिफारिक्षों  की  व्यापक  जांच  के  भ्राधार  पर  भारतीय  रिजवें  दैंक  तथा  अन्य  सम्बन्धित
 अभिकरणों  के  परामछ्यं  से  कारंवाई  की

 दिल्‍ली  में  लोक  प्रदालतें

 1369,  ओ  अरविन्द  ज़िजेदों  :  क्या  न्याय  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  कौ
 कृपा  करेंगे  कि  :  ।

 क्या  सार्वजनिक  विवादों  को  निपटाने  हेतु  दिल्‍ली  में  लोक  अदालतें  लगाई  जा  रही
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 सिखित  eee सरे

 यदि  तो  अगली  लोक  अदालत  कब  लगाई

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  लोक  अदालतें  लगाई

 यदि  तो  इंस  संबंध  में  ब्यौरा  वे  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 छंसदीय  कार्ये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  तथा
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  जो  हो  ।

 (&)  अगली  लोक  दिल्ली  में  तारीख  11  1992  को  भायोजित  किए
 जाने  की  संभावना

 से  लोक  अदालतें  औपचारिक  रूप  से  गठित  न्यायालय  नहीं  लोक  अदालतें
 समझौता  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  विवादों  का  निपटारा  करने  के  लिए  होती  हैं  भौर  ये  राज्य  बिधिक

 सहायता  और  सलाह  बोड्ों  तथा  जिला  विधिक  सहायता  आदि  द्वारा  देश  के  विभिन्‍न
 भागों  में  झ्ायोजित  की  जा  रही  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  श्रोध्चोगिक  इकाइयों  को  सहायता  ॥

 1370,  ओ  डो०डो०  खनोरिया  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश्न  में  पंजाब  नेश्ननल  स्टेट  बेंक  आफ  मरारतीय  स्टेट

 कोंगड़ा  कोआपरेेटिव  बेंक  आफ  इन्डिया  की  कितनीं  श्ाखाएं

 उपयुक्त  वेंकों  द्वारा  पिछले  दो  क्यों  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  कितमे  सधु
 उद्योयों  के  वित्त-पोषण  का  बेंक-वार  ब्यौरा  क्‍या  ह

 (8)  हिमाचल  प्रदेश्ष  में  कितने  खब  उद्योगों  के  रुप्ण  इकाइयों  के  जीकोडार  के  लिए
 रिक्त  घन  की  मांग  की  ओर

 ऐसे  मामलों  की  बैंकवार  संख्या  कितनी  है  जिनमें  बेकों  ने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान
 रुसण  इकाइयों  का  जीणोद्धार  करने  हेतु  सहायता  प्रदान  की  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामश्वर  :  हिमाचल  प्रदेश  में  30-6-1991
 की  स्थिंसि  के  अनुसार  पंजाब  नेदनस  स्टेट  बैंक  आफ  स्टेट  बेंक  अलक  इंडिया  ओर  बेंक

 आफ  इंडिया  की  शाखाओं  की  खंल्या  निम्नलिखित  है

 बेंकों  का  वाम  झाखसाओं  की  संस्था

 पंजाब  नेशनल  बंक  186
 स्टेट  बैंक  आफ  पष्टियाला  67
 स्टेट  बेंक  आफ  इच्डिया  138
 बेंक  इन्डिया  -.:;  -  &

 भारक्षीय  रिजयं  बैंक  ये  सुक्तित्ध  है  कि  कांगड़ा  सहकारी  बेंक  की  कोई  क्षासा

 चल  प्रदेश  में  नहीं  ह ै।
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 से  भारतीय  रिजयं  बेंश  को  वर्तसाव  सृक्का  इक्तसी  है  पूछे वश  ढंढ  ते  सूचना
 प्राप्त  है  ।  स्वित्म्बर  1989  के  अन्तिम  शुक्रवार  की
 स्थिति  के  अनुसार  हिमाचल  प्रदेश  में  23,991  लघु  उद्योग  एककों  का  वित्त  पोषण  किया  गया  था
 जिसमें  74  करोड़  रुपए  की  राशि  अन्तग्रंस्‍्त  उक्त  तारीख  तक  हिमाचल  प्रदेश  के  एरण  लल्‌
 उद्योग  एककों  के  आंकड़े  निम्नलिखित  हैं  :

 ४  +

 A -  एककेदछुख  रो

 1.  कुल  रुण्ण  लधू  उद्योग
 ह

 959  ॥  83%.  रा

 2,  सस्‍्मावित  अर्थक्षम  34  ह  3.33

 3.  अअथंक्षम  महीं  क्रय
 कु

 4.  अभी  अधंध्ासता  का  निर्णय  ॥  en  9

 5.  पोषण  कार्यक्रम  के  तहत  रखे  गये  एकक  20  266

 रा  भारतोय  नोवहन  निगम  को  साल  परिवहन  सम्बन्धी  मदद  १

 :  छवारों  दीपिका  खिखलिया  :  क्‍या  जल-भूतल  परिजहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  नोवहन  निभ्म  ने  केस्द्रीय  सरकार  सें  भाल  परियेहेन  सम्बन्धी  मदद  के
 लिए  झ्नुरोध  किया  भोर

 यदि  को  इक्त  पर  केम्ट्रीय  सश्कारः  कीःक्या  प्रतिकिवक  है  ?

 जस-समूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  अंधों  जयदीज  :  हा  *

 '  भारतीय  नौवहम  के  लिए  समृदित  कार्यों  सम्चनਂ  करने  का  इध्तांव
 घीन  है  ।

 ह

 ु
 पेप्सी  रुड्स  द्वारा  माज़ातें

 शी  शिय  हरण  गया  बसलीजिस्कए  मंत्री  Qo  के  असो  सका
 प्रदन  संख्या  2347  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  क्तइनेः का  शक  शरेंकेतीह  pat  *

 क्या  इछ्ध-जीब  भदेश्ित्र.मूचना  एकत्रित  कर  ली  गयी  .

 यदि  तो  तल्संबंधी  न्योरा  क्या  और

 यदि  हके  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  और त्यह  खुकंभा  कब  तक  एकतित
 कर  ली  जायेगी  तथा  समा  झकल  पर  रखी  जायेगी  ?

 बाजिण्य  संत्रालय“के  राज्य  संत्रो  थो०  :

 गौर  शस  सूचना  को  एकन  कंरे  के  लिए  (99%  हेमाਂ  का  समय
 भांगा

 गया दस सूचना के प्राप्त होते दी इसे समा पटल पर रख दिया जाशबअ * 3# 7३
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 थी  केशरी  लाल  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कानपुर  स्थित  हिन्हुस्तान  एयरीनॉटिक्स  लिमिटेडमें  निमित  एव  भरेनमत  किए
 जादे  काले  जियानों  रू  व्यौरा  सफर  4

 इस  शुकक  द्वारा  किने-किंग  सँनेटैनों  की  भांग  पूरी  की  जाती है
 वर्ष  1990-91  में  और  1991-92  में  अब  तक  इस  एंकंक  द्वारा  कितैलो  कारीबॉर

 किया  गंया है

 जज 9  दक्ष  सुकक  में  कोई  भया  लिर्माण-कार्य  शुरू  करने  का  विचार  ओर

 (5)  यंचिਂ  सो  इबीशिਂ  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  क्रद  :  तथा

 ब्रायुयान  इस  समय  कानपुर  स्थित  हिन्दुस्तान  एयोरोनॉटिक्स  लिमिटेड  में

 निर्माण  व  मरम्मत  हो  रही  दि

 भारतीय  भारतीय  तट  रक्षक  तथा  बायुदुत  की  आवश्यकताएं
 इसी  यून्टि  द्वारा  पूरी  की  जा  रही

 44)  1990-11  तथा  1991-92  (31  अक्‍तूचर  में  कुल  बिक्री  65.63  फरोड़

 तैथा  21.32  करोड़  रुपए  हो  चुकी
 क्या  काम  स्केने  का  अमी  कहेई  निर्णक-कहीं  लिया  गनारे  ।

 (४)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जारतोय  यूनिट  टूस्ट  को  गोवा  श्थिन्न  शासाओं  जमा  ससब्तिफर

 ॥  1:74.  श्री  हरेक  क्तरायण  फ्रटु  छांटये  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यहब्कताते  की  कुछ  अरेंचे  कि
 पिछले  तीन  वित्त  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  के  अन्त  में  मारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  की  गोयह  पर्वत  वाईशाधों
 में  विभिन्‍न  योजनाओं  कै  अन्त्गंत  कुल  कितनी  घनराशि  जमा  है  ?

 नित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेश्वर  :  मारतीय  बट  हल्ट  के  योवा

 शाखा  कार्यालय  ने  अपने  वायकलाप  20  1989  सें  आरम्म  किंयें  1989-90  भरे
 POSED!  के  दौरात  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अद्ीन  बिक्रों  से  जुटाईं  गईं  कुल  धनराशि

 6.67  करोड़  जौर  12.75  करोड़  रुपये  थी  ।

 पारियल-गरों  का  आयात

 1376.  भी  कै:एच०  भुगिवष्क  :  क्‍या  बॉजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बज  दो  अर्षी  मैं  शश्येफ  कर्य  मारियलशर्स  को  कितनी  का  आवात  किया  गया

 (@)  कया  नारियल-मरी  का  आयात  ध्मी  भी  जारी

 है

 वरधधााााााकआए७ भाव

 कककााक
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 कया  नारियल  उत्पादकों  द्वारा  नारियल  बरी  का  काकत  न  करने  की  मांग  निरन्तर

 की  जाती  और

 तो  इस  मांग  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 बाजिज्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  :  से  आयात  और

 निर्यात  1990-93  के  रूप  में  मरी  के  आयात  को  स्टेट  ट्रेडिंग

 कारपोरेशन  वेजिटेबुल  भायल्स  नई  दिल्ली  के  द्वारा  सरणीक्ृत  किया  जाता

 इन  एजेंसियों  ने  पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  गरी  का  कोई  आयात  नहीं  किया
 वसा  अम्ल/फंटी  एगीन्स  के  निर्यात  के  अधीन  गरी  के  आयात  का  सीमित  प्रावधान

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  मद  का  कुछ  आयात

 किया  गया  ।  इन  आयातों  का  ब्यौरा  में  दिए  गए  विवरणपत्र  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वब्ष  1986-87  से  1988-  १9  के  दौरान  गरी  और  नारियल  तेल  के  प्रायात  को
 द्शानि  वाला  विवरण  पत्र

 मात्रा  :  किलोग्राम  में

 मूल्य  :  लाख  रुपए  में

 क्रम  सं०  मदों  का  विवरण  198  6-87  1987-8  8  1988-89
 बन  न-+ननन  बन  नमक»  आम  «मम

 मात्रा
 मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मुल्य

 1.  ताजा  नारियल  न  --  _

 2,  घुलाया  हुआ  तारियल  --  न  ---

 3.  नारियल  तैल  165  14.35.  —  न  न  न

 4.  नारियल  क्या  ---
 पा  998  74.79  1579  91,12

 तेल  और  टुकड़ा

 5.  नारियल  शोधित  --  न  364  25,50  318  36.52
 तेल  और  टुकड़ा

 स्रोत  :  डी०जी  ०सी०आई०  एण्ड  एस०  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  भारतीय  विदेशी  व्यापार
 मागना  के  मासिक  आंकड़े  ।

 अंडमान  और  तिकोबट  ६.पपसूह  सें  मुक्त  व्यापार  जोन

 1377,  थ्री  भोहन  सिंह  :  साणिड्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अंडसाट  और  द्वीपसमूह  में  एक  मुक्त  व्यापार  जोन
 स्थापित  करने  का  विचार  ओर

 $0



 है  1913  लिखित  उत्तर
 eS

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाजिस्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 हाथी  दाँत  तथा  हसके  स्तशिल्प  उत्पादों  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 1378,  भरी  पृथ्वीराज  डी०  चद्भाण  :  क्या  बाणिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हाथी  दांत  तथा  हाथी  दांत  से  बने  हस्तशिल्प  उत्पादों  के
 निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  और

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  प्रति  वर्ष  कितनी  मुद्रा  की  हानि  होने  का

 अनुमान  है  ?

 बाजिल्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  ओर  1.  हाथी-दांत
 ओर  उससे  बने  उत्पादों  के  निर्यात  पर  30-3-1990  से  प्रतिबंध  है  ।

 2,  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किए  गए  निर्यात  प्रतिबंधਂ  के  कारण  होने  वाली  विदेशी

 मुद्रा  को  सम्मावित  हानि  को  दछति  हैं  :

 मात्रा  ;  किव्य्रा०  में

 मूल्य  :  लाख  रुपए  में
 व

 क्रम  स ं०  मद्रों  का  वर्णन  1987-88  1988-89  1989-90
 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1.  अनगढ़ें  हाथी  दाँत  या  ---  —  ---  मिल

 तैयार  सामान
 ना

 2.  हाथी  दांत  के  पाउडर  और  9.3.  0.18  न्‍्-+  न  बन  न

 पूरा  हाथी  दांत

 3.  कलाकति  के  रूप  में  हाथी  उपलब्ध  75.66.  --  —  5855  44.6
 दाँत  उत्पाद  नहीं

 कुल  :  9.3.  75.84.  --  --  58.55  44.6
 झनन्तिम

 स्रोत  :  87-89  वाणिज्यिक  जानकारी  झौर  सांख्यिकी  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित
 भारत  के  विदेश  भाग  |  के  मासिक  आंकड़े  ।

 89-90...  विकास  आयुक्‍त  का  वेस्ट  आर०के०  नई

 हा
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 निर्यात  के  नए  मानदण्ड

 1379,  श्री  आर»  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  और
 जोनों  के  लिए  नीतिगत  ढांचे  को  उदार  बनाने  हेतु  निर्यात  के  मानदंड  निर्धारित  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  मानदंड  निर्यात  में  कहाँ  तक  सहायक  होंगे  ?

 वालिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  श्रौर  स्वीकृति
 प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  कुछ  विशेष  अधिकारों  को  निर्यात  संसाधन  जोनों  के  विकास  आयुक्त  को
 प्रत्यायोजित  करने  के  साथ-साथ  100%,  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  और  निर्यात  संसाधन  जोनों  के
 अन्तर्गत  आवेदनों  पर  विचार  करने  की  संशोधित  प्रक्रिया  शुरू  की  गई  प्रक्रिया  संबंधी  कुछ
 सरलीकरण  कार्यान्वित  किए  गए

 प्रक्रिया  संबंधी  सरलीकरण  झौर  अधिकारों  का  प्रत्यायोजन  करमे  से  दोनों  योजनाओं
 के  अन्तर्गत  दाम  करने  वाली  इकाईयों  से  बेहतर  निष्पादन  की  उम्मीद

 सरकारो  क्षेत्र  के  रुण  एकर्कों  के  कार्यकरण  के  पर्यवेक्षण  के  लिए
 एक  एजेंसो  को  स्थापना

 1380,  श्रीमतों  सुमित्रा  महाजन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  का  कार्यमार  भौर  कार्यक्षेत्र  कई  गुना
 बढ़  गया

 यदि  तो  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  रुण  एककों  के  कार्यक्ररण  का  पर्यवेक्षण  करने  के
 लिए  एक  समानान्तर  एजेंसी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेइवर  :  जी  नहीं  !
 और  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 विस्कॉस  स्टेपल  धागों  और  एच०  डब्ल्यू०  एम०  धागों  के  विक्रय  मूल्य

 1381.  शी  कड़िया  झन्डा  :  वया  थच्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  कौन-कौन  सी  कम्पनियां  विस्कॉस  स्टेपल  घागों  और  एच०  डब्ल्यू०  एम०

 धागों  का  उत्पादन  कर  रही  है  और  जनवरी  1990  में  धागों  को  किस-किस  मूल्य  पर  बेचा

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विस्कॉस  स्टेपल  धागों  के  मूल्य  कई  बार  बढ़ाये  गये
 यदि  तो  उसके  मूल्य  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये

 गये
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  अपने  ही  देश  में  ही  बने  विस्कॉस  स्टेपल  धागों  के  वितरण
 को  अपने  हाथ  में  लेने  और  उसके  मूल्य  निश्चित  करने  व  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  एक  विवरण  संलग्न

 जी  हाँ  ।

 बी०  एस०  एफ०  पर  कोई  कानूनी  कीमत  नियन्त्रण  नहीं  बी०  एस०  एफ०  के

 उत्पादन  में  प्रयुक्त  होने  वाली  सभी  प्रकार  की  कच्चा  माल/अंतनिविष्टियों,  सरकारी
 वेतन  आदि  में  समग्र  वृद्धि  को  कीमत  में  वृद्धि  होने  के  लिए  उत्तरदायी  ठहराया  जा  सकता

 इस  समय  सरकार  ऐसे  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 नियमित  विस्कोस  स्टपल  फाइवर  और  हाई  विस्कोसिटी  मेनोमर  फाइबर  उत्पादन
 करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  निम्नोक्त  अनुसार

 नियमित  विस्कोस

 (1)  मैससं  ग्रासीम  इण्डस्ट्रीज  लि०

 (2)  मैससे  साउथ  इण्डिया  विस्कास  लि०

 हाई  विस्कोसिटो  सेनोमर

 (1)  मैससं  सेंचुरी  रेयन

 (2)  मैससे  ग्रासीम  इण्डस्ट्रीज

 (3)  मैँसस  तुगभद्रा  फाइवर  लि०

 1988  से  एच०  डब्ल्यू०  एम०  फाइवर  का  उत्पादन  बंद  कर  दिया  गया
 जनवरी  1990  के  दौरान  बी०  एस०  एफ०  वी  कीमत  38.63  रु»  प्रति  किलोग्राम  थी  ।

 क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंकों  के  लिए  राष्ट्रीय  औद्योगिक  ड्विब्यूनल  के  भविनरणय  को  लागू  करना

 1382,  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कछूपा  करेंगे  कि  :
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  लिए  राष्ट्रीय  औद्योगिक  ्विब्यूनल  द्वारा  30-4-90  को  दिए

 गए  अधिनिर्णय  में  विशेष  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अधिनिर्णय  को  स्वीकार  करने  के  पदचात  सरकार  ने  उसकी  प्तिफारिशें
 लागू  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  अधिनिर्णय  को  पूर्णतया  कब  तक
 लागू  कर  दिया  जाएगा  ?
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 बिस  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  :  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के

 लिए  राष्ट्रीय  औद्योगिक  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  30-4-90  को  दिए  गए  अधिनिणंय  की  मुख्य  विशेषताएं

 निम्नानुसार  है  :

 (1)  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  कमंचारियों  को  1-9-87  से  पहले  तक  राज्य  सरकार  के
 कमंचारि  के  बराबर  वेतन  भत्ते  और  लाभ  दे  दिये  जाने

 (1)  दिनांक  1-9-87  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को
 प्रायोजक  बेंकों  में  उनके  समकक्ष  अधिकारियों  और  कमंचारियों  के  मत्ते  और
 अध्य  लाम  दिए  जाने

 सरकार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  श्रधिकारियों  और  कमंचारियों  के  लिए  पदों  के
 वास्तविक  समीकरण  और  इसके  परिणाम  स्वरूप  स्वीकाय  वेतन  के  नये  वेतनमानों
 भत्तों  और  अन्य  लाभों  के  निघारिण  का  निर्णय  ले  सकती  है  ।

 सरकार  द्वारा  नियुक्त  समीकरण  समिति  की  सिफारिशों  पर  भ्राधारित  बराबरी  के  पदों  के
 लिए  प्रायोजक  बेकों  के  वेतनमानों  को  जारी  करते  हुए  22  199|  को  सरकारी
 आदेश  जारी  कर  किये  गए  नये  वेतनमान  में  पुननिर्धारित  वेतन  के  परिणाम  स्वर््प  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  को  वेतन  और  भत्तों  के  बकाये  का  भुगतान  ]-1-1991  से  करने  की  सलाह  दी  गई

 दिनांक  1-1-1991  से  पूर्व  की  अवधि  के  लिए  बकाये  के  भुगतान  का  अनुभानित  कुल  वित्तीय
 मार  200  करोड़  रुपए  बैठता  चूंकि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  के  पास  इस  बकाये  के  भुगतान  के  लिए
 इतनी  घनराष्षि  नहीं  इसीलिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  और  सरकार  द्वारा  बकाया  के

 भुगताग  के  लिए  तंत्र  तैयार  किया  जा  रहा  सेवा  नियम  तैयार  पदोन्नति  नीति  को
 अंतिम  रूप  देने  और  राष्ट्रीय  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  के  अधिनिर्णय  से  उत्पन्न  होने  वाले  धन्य
 मामलों  से  निपटने  के  लिए  नाबर्ड  ने  एक  कार्येकारी  ग्रूप  का  गठन  किया

 सेससे  मोहन  भोकिन  लिमिटेड  हारा  कम्पनी  कासूनों  का  उल्लंघन

 1383.  भो  ताराचम्द  खण्डेवाल  :  क्या  न्याय  और  काय॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  कम्पनी  कानून  बोर्ड  को  कुप्रबन्धन  तंथा  कम्पनी  कानूनों  के  उल्लंघन  के  लिऐ
 मेससे  मोहन  मीकिन  लिमिटेड  के  विरूद्ध  कोई  शिकायत  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  की  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उप्के  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  न्याय  तथा  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  तथा
 राज्ज  मंत्री  रंगराजन  :  से  कम्पनी  विधि  बोड्ड  ने  सूचित  किया  है
 कि  इसे  मेसस  मोहन  मीकिन  लिमिटेड  के  विरूद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  सरकार
 ने  कम्पनी  की  पुस्तिकाओं  के  निरीक्षण  के  दौरान  नोटिस  किए  गए  कतिपय  विषयों  को  देखते  हुए
 कम्पनी  1956  की  धारा  408  (1)  के  अन्तगंत  कम्पनी  विधि  बीोड़  को  एक  संदर्भ  भेजा
 है  और  मामला  विधि  बोर्ड  के  समक्ष  न्‍्यायाधीन  है  जो  कि  एक  न्‍्यायिक-कल्प  प्राधिकरण
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 प्राथमिक  दाहुरी  सहकारी  बंकों  को  नई  सालाएं  खोलना
 हि

 1384,  थो  राम  कापसे  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  प्राथमिक  शहरी  सहकारी  बेंकों  की  संध्या  कितनी

 सातवीं  योजना  में  कितनी  शाखएं  खोलने  का  विचार

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  वर्ष  1991-92  से  1993-94  हैतु  1991  में
 प्राथमिकता  शहरी  सहकारी  बैंकों  की  नई  शाखाओं  के  लिए  प्रस्ताव  आमंतित  किये

 यदि  तो  इस  सम्बध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  और

 उपयुक्त  अकंधि  के  दोरान  राज्यवार  कितनी  शाख्वाएं  खोली  जाएंगी  ?

 बिस  संत्ास  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  :  अक्तूबर  199]  के  अंत  की  स्थिति
 के  देश  में  1351  प्राथमिकता  शहरी  सहकारी  बेक  कार्य  कर  रहे  थे  ।

 सातवीं  योजना  (1985-90)  के  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  के  344  झ्ाहरी
 सहकारी  बैंकों  को  395  क्षाखाएं  आबंटित  की  गई  थीं  ।

 से  मारतोय  रिजवं  बंकों  ने  प्राथमिक  शहरी  सहकारी  बकों  से  1991-92  से

 1993-94  के  दोरान  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  30  1991  तक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  लिए

 कहा  था  ।  इस  संबंध  में  मारतीय  रिजवव  बेंक  की  नीति  भ्रावश्यकता  पर  आधारित  श्षालाएं  मंजूर
 करना  है  जो  अरथंक्षम  हों  ओर  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  अनुशासन  का  पालन  करती  हों  झहरी,सहका री
 बैंकों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  भ्रैस्तावों  की  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  जांच  की  जाएगी  और  निर्धारित
 पात्रता  मानदण्डों  तथा  केन्द्र  में  नए  बंक  कार्यालय  की  सुस्थापित  आवश्यकता  के  आधार  पर  क्षाखाएं
 झाबंटित  की  जाएंगी  ।

 सिर्थेंटिक  तथा  सिल्ित  कपड़े  का  भल्य

 1385,  भी  छीतू  जाई  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  शक  वर्ष  के  दौरान  कुछ  मुख्य  किस्मों  के  सिरे ठिक  तथा  मिश्चित  कपड़े  का  ब्यौरा
 क्‍या

 ॥॒  गत  दोन  क्यों  के दौरान  इसके  सूल्य  में  तुलनात्मक  रूप  से  बर्षवार  कितनी
 बृढि

 बत  तीन  बर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  कच्चे  माल  के  मूल्य  में  वास्तव  में  कितनी  वृद्धि

 कया  यह  सूल्य  वद्धि  उचित  और

 (2)  यदि  तो  इसके  मूल्य  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 वस्त्र  मंजालथ  के  रायय  थंजी  अक्लोक्  :  से  शंलरत  विवरण  1,3
 कर  3  के  अनुसार  ।

 5
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 सामान्‍्यःकीमंत  स्तर  पर
 समग्र  हुई-हैਂ  जैसा  किਂ  सभीਂ  वस्तुओं  के  मूल्य  सूचकांक

 से  परिलक्षित  है  ।  यह  बृद्धि  मूल  कच्चे  माल  कीमतों  में  हुई  है  ।

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विवरण

 कुछ  किश्मों  क ेसिथटिक  कपड़े  का:भोसत-फुडक  रःझ्ौरूम  कीजतें

 (र०/मीटर)

 अधेधि  सूटिंग  सूटिंग  भक्माम  बौसत

 ड्ुस  मैटीरियल

 हु  90  87.78  34,14  :३9,77  :  48.86

 90  87,89  उबदाव  "40:00  54,01

 91  89.87  34,  40,10  55.04

 91  89,97  34.44  40-30  54.70  -

 91  89  87  34.14  40.62  54.87

 91  89.87.  3०.54.  40,62  $5.01

 91  89.87  34,  54  40.91  55.11

 91  89.87  34.54  40.91  55.11

 91  89,87  34.54  40.91  55.11

 “  कीमत  में  वास्तविक  यूद्धि  रू७  प्रति  मीटर

 अवधि  -
 सूट  सु  afew  तर  1)  अ्प्रम  औसत

 ड्स  मंटीरियल

 88  की  तुलना  में  10.23  3,00  २०  6,35  6.54
 91

 89  की  तुलना में  2.76  :  #40  2325.  2.14
 91

 .  90  की  हुलना  .2./4  !  00  पैरा  1,23
 91



 91

 .19  13  )  उसतर

 विवरण  वा
 या

 कुछ  किस्मों  के  बलेंडिड  कफ़्हों  की  औसत  फुटकर  शौरूम  कीमतें

 (रू०/मीटर)

 अवधि  सूटिंग  सटिग/कपलीन  ड्रेस  मेंटीरियल  साड़ी  समग्र
 घौती  औसत

 मਂ  90  57,95  29.46  30,73  32.67  37.20

 90  60.80  30,04  30.90  32,85  38,65

 90  61.24  30.53  31.90  33,28  39.24

 ५0.  64.13  30.38  32.02  32,35  39.72

 91  65.25  30.91  23,20  33.61  40.74

 91  65.25  31,17  33,20  33.61  40.81

 91  65.25  31.44  33,37  33.61  40.92

 91  65.43  31.44  33.37  34.21  3  A1,44

 91  65.43  31.44  33,  53  ३6  A119

 9]  65.43  3  44  33.53.  34,56  41.19

 91  66.77  31,44  33.53  34.36  41.27

 कीमतों  में  कस्तजिक  वृद्धि  रु०  प्रति  मीटर

 सूटिंग .  सूटिंग  खूदिग|वापलील

 ..
 ड्रेस  मटीरियल  साड़ी  समग्र

 घ्स्त्ती  ्रौसत

 88  की  तुलना  मैं  9.90.  4.64.  5.6.  .  5.59
 91

 89  की  तुलना में  9.26  4,38  3.90  1$6  4.79
 9]

 90  फी  तुलना भें  4.53  0.91  1.68  1.08  2.05
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 :  8  1913  उत्तर
 —

 झुखर  ब्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  के  लिए  घनराशि

 1386.  श्री  राम  बदन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास
 ओर  इन्हें  चौड़ा  करने  के लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित  की

 इस  कार्यक्रम  में  कुल  कितने  लम्बे  राजमार्गों  को शामिल  किया  गया  और

 ऐसे  राजमार्गों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  यह  का  किन  एजेंसियों  को  सौंपा  गया  है  ?

 खअल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से  उत्तर
 प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  जिसकी  कुल  लम्बाई  2613  कि०मी०  से  संबंधित  विभिन्‍न
 विकास  कार्यों  के  लिए  1991-92  के  दौरान  60,000  करोड़  ₹०  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्यों  के  लिए  राज्य  लोक  निर्माण  उत्तर  प्रदेश
 क्रियान्वयन  एजेंसी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेनाम  और  उनकी  लम्बाई  दर्शान  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  है

 विवरण

 क्रम  राष्ट्रीय  राजमार्ग  झट  उत्तर  प्रदेश  में

 संख्या  लम्बाई

 1  2  3  4

 1  2  दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपु  477

 वाराणसी-मोहनिया-प रही-पल
 बंदयाबती रा-कलकत्ता

 2  3  आगरा-ग्वा  लिय  र-शिवपुरी-इन्दी  26

 घुले-नासिक-थाने-बम्बई

 3  128
 लकनान्दन-ना  गपुर-है  द  राबाद-कु रनू
 बंगलौर-कृष्णागि री-सलै  .
 केप  कोमोरिन

 4  आगरा-जयपुर-बीकानेर  51

 5  24  दिलली-बरेली-लखनऊ  431

 6  25  लखनऊ-कानपुर-मांसी-शिवधुरी  237

 7  26  फांसी-लखनाडोन  128

 8  27  इलाह'बाद-मंगाबन  43
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 1  2  3  4

 9  28  एन  एच  31  के  साथ  जंकशन  समीप  311
 बरोनी-मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी-गो

 खनऊ

 10  29  गौरखपुर-गांजीपु  र-वा  राणसी  196

 11  56  लखनऊ-हँदरगढ़-जगदीशपुर-सुलत्तान  285
 जौनपुर-वाराणसी

 2613

 505  आरमो  बेस  वर्कशाप  में  नेसित्तक  सजबूरों  को  नियमित  करना

 1387,  औी  रामाश्य
 प्रसाद

 सिंह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  19  199]  के  बतारांकित
 प्रश्न  संख्या  440  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  505  क्रर्मी  बेस  वर्कशाप  में  105  नेमित्तक  मजदूरों  को  नियमित  करने  का
 मालला  निपट  गया

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  मजदूरों  को  नियमित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  संत्री  झरद  :  से  हां  ।  505  आर्मी  बेस  दिल्ली
 छावनी  के  105  कमंचारियों  की  अनियमित  नियुक्तियों  को  नियमित  करने  के  लिए  20-9-9]  को
 भादेश  जारी  किया  गया  था  झौर  उसे  कार्यन्वित  किया  जा  चुका  है  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगस  की  बसे

 श्री  मृत्युंजय  नायक  :

 ओऔ  सदस  लाल  खुराना  :

 श्री  बारे  लास  जाटव  :

 बया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  परिवहन  निगम  को  दैनिक  यात्रियों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  कितनी
 बसें

 गत  तोन  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  परिवहन  निगम के  बेड़े  में  प्राइवेट  सहित  कितनी
 :

 असें  शामिल  की  ओर

 पूरी  माँग  की  पू्ि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?



 1913  लिखित  उत्तर

 खल-सूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  आठवीं
 योजना  के  लिए  सड़क  परिवहन  से  संबंधित  कायंदल  ने  वर्ष  1991-92  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम
 तथा  निजी  बसों  के  बेड़े  संबंधी  निम्नलिखित  आवश्यकता  की  परिकल्पना  की  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  मिगस  निजी  प्रधालक  योग

 6019  2408  8427

 अगस्त  से  1991  की  अवधि  में  दि०  प०  नि०  में  रिप्लेसमेंट  खाते  में  172
 बसें  शामिल  की  गई  ।

 वित्तीय  समस्याओं  के  कारण  दिं०  प०  नि०  इस  समय  अपने  बेड़ें  में  वद्धि  करने  की

 स्थिति  में  नहीं  सरकार  ने  दिल्ली  प्रशासन  से  निजी  प्रचालन  को  दिए  जाने  वाले  स्पेशल  स्टेज

 करिज  परमिट  शुरू  करने  हेतु  एक  स्कीम  की  सिफारिश  की  है  जिनका  किराया  ढांचा  दि०  प०  नि०

 के  किराए  ढांचे  स ेअधिक  होगा  ।

 ऋण  और  व्याज  की  अदत्यभी

 1389,  श्रो  अमर  रामप्रथान  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अगले  तीन  वर्षों  के  कितने  आन्तरिक  ऋण  की  अदायभी  की  जानी

 और

 ऋण  पर  ब्याज  कितना  भुगतान  किया  गया  अथवा  किया  जाना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झोतांराम  :  अगले  तीन  वर्षों
 के

 निददिचत  परिपक्वता  अवधि  वाले  बकाया  आन्तरिक  ऋण  की  वापसी-अदायगी  के  लिए  सामान्य

 अवधि  में  देय  होने  वाली  राश्षियां  निम्न  प्रकार  हैं  :

 1992-93  2-93  1993-94  1994-95

 बाजार  ऋण  919,86  1148,03  953.67

 9  प्रतिशत  राहत  बोंड  1987  94.30  135,  15  161.82

 7  प्रतिशत  पूंजी  निवेश  बों ड  76.38  32.83  33.96

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  बोंड  5.00  1,50  0.75

 जोड़  109  5.54  1317  1150.20
 उविननननागन  मनन  नगनननन  राजकोषीय हुंडियों की वापसी-अदायगी इनके जारी करने की

 आन्तरिक  लोक  ऋण  की  अन्य  जैसे  9।  दिवसीय  राजकोषीय  और  दिवसीय
 राजकोषीय  हुंडियों  की  वापसी-अदायगी  इनके  जारी  करने  की  तारीख  से  दिनों  और  विनों
 के  पश्चात्‌  की  जाती



 लिखित  उस्तेरे  29  भव  1991

 चालू  वर्ष  के  बजट  अनुभानों  के  आन्तरिक  लोक  ऋण  पर  अदा  की  जाने

 वाली  राशि  11582.44  करोड़  रुपए  बाद  के  वर्षों  में  अदा  किया  जाने  वाला  व्याय  न  केवल
 पहले  से  लिए  गए  उधारों  गौर  बकाया  उघारों  पर  निर्भर  करता  है  अपितु  चालू  वर्ष  और  बाद  के  -

 वर्षों में एकवित किए जाने वाले नए ऋणों पर भी निर्भर करता राष्ट्रीयकृत बंकों ह?रा समेकित ग्रामोभ विकास कार्य क्रम के लिए निधि का आवंटन श्री सुधोर सावंत : क्‍या जित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकीस कार्यक्रम के लिए बेंकों द्वारा निधि की मांग करने और उसे जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या क्‍या राष्ट्रीयकृत बैंक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए विशेषकर दराज और पवंतीय क्षेत्रों के लिए घन के आबंटन में विलम्ब करते यदि तो उसके वैया क़ररण और सरकार द्वास इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं या जाने का विचार विस मंत्रालय में राज्य मंत्रो राबेदबर : से (3) मारतीय रिजवं बंक ने सभी बैंकों पर जोर दिया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ऋण अभ्यावेदनों के प्रायोजक प्राघिकारिकों से प्राप्त होने के पश्चात्‌ उन्हें एक पखवाड़े कें प्रन्द र-अन्दर निपटाया जाना समन्वित ग्रामीण विकास कारयंक्रम के कार्यान्वयन के बारे में जारी मार्ग॑निर्देशों की शर्तों के यह मी कहा गया है कि सहावता पैकेज के संवितरण के समय बैंकों को सब्सिडी की राक्षि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के खोते मे नामे डालनी जिला ग्रामीम विकास अभिकरण के खाते में नामे डाल कर सब्सिडी का समायोजन संवितरण के समय ही किया जों हिताधिकारी को परिसम्पत्ति/नकदी को सौपने के साथ-साथ कार्यक्रम के तहत ऋषों की संवितरण के.वारे मे सरकार/भारत्ीय रिजर्व बेंक ओर सम्बन्धित बेंकों को जब कभी शिकायतें प्राप्त होती उनकी जाँच की जाती है भर सुघारात्मक उपाय भी किए जादे विल्लो में झ्रबंध विदेशों मुद्दा ब्यापार थी पीयूष तोरकी : श्रो गोविन्द चन्द्र भुड़ा : क्या विस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में विदेशी मुद्रा का अवैध विनिमय बढ़ रहा ह यदि तो सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के अवेघ अन्तरण को रोकने के लिए क्‍या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार क्‍या सरकार ने ऐसे व्यापार को रोकने कै लिए कृतिक बल का गठन किया 925
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 यदि  तो  1991  के  दौरान  अब  तक  इस  संबंध  में  कितने  छापे  मारे  गये  और

 कितनी  गिरफ्तारियां  की  और

 (2)  ऐसे  व्यापार  की  सूलना  देने  वालों  को  दिये  जा  रहे  पुरस्कारों  का  ब्यौरा  बया  है  ?

 वित्त  मंजालब  में  राज्य  मंत्रो  शामेदवर  :  ओर  ऐसी  कोई  सूचना
 नहीं  जिससे  दिल्ली  में  विदेशी  मुद्रा  के  अचेध  संज्यवहार  में  वद्धि  का  पता  चलता  हो  ।

 फिर  प्रवत्तंन  निदेशालय  स्थिति  के  प्रति  सचेत  है और
 यन  एवं  अभियोजन  कार्यंबाहियों  के  माध्यम  से  समुचित  कारंवाई  की  जाती  है  और  सुसंगत  कनूनों
 के  अन्तगंत  गिरफ्तारी  और  नजरबन्दी  के  आदेश  दिये  जाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 चालू  वर्ग  में  दौरान  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  टिल्ली  में  189  तलाशियां  लीं  और

 49,29,661  रु०  तथा  80,68,855  रु०  तक  की  विदेशी  मुद्रा  जब्त  इस  सम्बन्ध  में  31

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 सूचना  देने  वालों  को  उनके  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  परिणाम  के  आधार  पर  पुरस्कार
 दिए  गए  हैं  ।

 निर्यात  को  बढ़ावा  देवे  के  लिए  आध्िक  सुधार  हेतु  उठाए  गए  कदम

 1392.  श्री  श्रवण  कुमार  पढेल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  पर  विशेष  बल  देते  हुए  निर्यात  को  बढ़ावा
 देने  के लिए  आर्थिक  सुधारों  के  लिए  कुछ  और  कदम  उठाये  हैं  या  उठाने  पर  विचार  कर  रही
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  और  सरकार  ने
 व्यपार  नीति  सम्बन्धी  अनेक  सुधार  आरम्म  किएं  हैं  जिनका  उद्देश्य  निर्यात्‌  प्रोत्साहनों  कं  सुदृढ़

 आयात  लाइसेसिंग  को  काफी  हद  तक  समाप्त  करना  तथा  आयात  दबाव  को  इष्टतम  बनाना
 आर०ई०पी०  लाइसेंसों  का  स्थान  एग्जिम  स्क्रिप्स  नामक  एक  नए  दस्तावेज  मे  ले  लिया  इनके

 जरिए  कुछ  किस्मों  के  कृक्षने  संघटक  एवं  पु्ों  का  आयात  किया  जा  सकता
 निर्यात  संवर्धन  के  एक  साधन  के  रूप  में  अग्रिम  लाइसेसिंग  की  प्रणाली  को  भी  सुदृढ़  किया  है  ।
 सरकार  ने  विनिदचय  किया  है  कि  नियतिकों  को  स्वीकृत  बैंकों  में  विदेशी  मुद्रा  खाते  खोलने  को

 अमुमति  दी  जाए  झौर  तिर्डतिकों  को  विदेशी  ऋण  सृजित  करने  की  अनुमति  दी  जःए॥  ऐसे  खातों
 से  निर्यात  से  जुड़े  आयात़ों  के  लिए  भुगतान  करने  तथा  निर्यात  से  होने  वाली  आय  को  ऐसे  खातों
 में  जमा  करने  की  अनुमति  दी  इसके  अलावा  सरकार  ने  अन्य  उपाय  किए  हैं  जिनमें  ये
 शामिल  हैं  सिंग  के  जरिए  नियंत्रणों  को  कम  निर्यात  के  लिए  क्रियाविधि  को  सरल

 व्यापार  बोर्ड  को  सक्तिय  चुनिन्दा  देक्षों  के  साथ  द्विपक्षीय  वार्ता  व्यापार  तथा  उद्योग

 के  राष्ट्रीय  संगठनों  के  साथ  परस्पर  क्रिंया-कलाप

 कुछ  कृषि  सम्बन्धी  वरतुओं  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  नीति  को  कुछ  उन  मदों  का  अन्तरण
 करके  जो  प्रहले  खुले  सामान्य  के  अन्तगंत  निर्यात  के  लिए  अनुमत  मदों  की  सूची  की  «
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 सीमा  के  अध्यधीन  थी  तथा  साथ  ही  चुनी  हुई  कृषि  सम्बन्धी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  विनियन्त्रित

 करके  उदारीकृत  किया  गया  विनिमय  दर  के  समायोजनों  से  कृषि  सम्बन्धी  वस्तुओं  के  निर्यात्त

 में  भी  लाभ  होगा  ।

 जूट  पेकेजिंग  मेटेरियल्स  यूज  इन  पेकेजिंग
 1987  को  वापस  लेना

 1393.  थ्रो  हस्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जूट  पैकेजिंग  मेटेरियल्स  री  यूज  इन  पैकेजिंग

 1987  को  वापस  लेने  के  बारे  में  जूट  लेमीनेट्स  कलकत्ता  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त

 हुआ
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  गौर

 जूट  पेकेजिग  उद्योग  के  संरक्षण  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हां  ।

 और  जूट  पैकेजिंग  मैटेरियल्स  यूज  इन  पैकेजिंग
 1987  को  वापस  लेने  के  बारे  में  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे  सरकार  का

 यह  विचार  है  कि  परम्परागत  पटसन  पैकेजिग  क्षेत्र  तथा  सिर्थेटिक  प्लास्टिक  एककों  के  हित
 सामंजस्यपुर्ण  बने  रहें  तथा  दोनों  ही  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे ंसमान  रूप  से  वैध  भागीदार

 इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आरक्षण  आदेशों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती

 दिल्‍ली  में  उपरिपुलों  का  निर्माण

 1394.  श्रो  सदन  साल  खुराना  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  9  1990  के
 अतारांकित  प्रएन  संख्या  694  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जो  उपरिपुल  निर्माणाधीन  वे  पूरे  हो  गये  हैं  और  जनता  के  लिए  शोल  दिए
 गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इन्हें  यातायात  के  लिए  कब  तक  खोला

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  भोर  दिल्ली  नगर  कला  आयोग  के  पास  लम्बित
 पड़ी  शेष  परियोजनाओं  को  भी  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  संवेधानिक
 से  यह  मंत्रालय  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्यों  के  विकास  और  अनुरक्षण  के  लिये  जिम्मेदार  है  और
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  छोड़  कर  शेष  सभी  सड़कों/पुलों  की  जिम्मेदारी  संबंधित  राज्य
 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  दिल्‍ली  की  विभिन्‍न  क्रियान्वयन  एजेंसियों  अर्थात्‌  दिल्‍ली

 |
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 दिल्‍ली  नगर  पालिका  दिल्ली  नगर  निगम  और  दिल्ली
 पयंटन  एवं  परिवहत  विक्रास  निगम  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उत्तर
 लिखित  है  :--

 और  दिनांक  9-8-90  को  अतारांकित  श्रश्न  संख्या  694  के  उत्तर  के  अनुबन्धना
 में  उल्लिखित  फ्लाई  ओवर  पूरे  नहीं  हुए  उसी  उत्तर  के  के  क्रमांक

 32  पर  उल्लिखित  लोनी-बजी  राबाद  चौराहे  पर  फ्लाई  ओवर  अब  पूरा  हो  चुका
 वाय॑  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  प्रमुख  निम्तोक्त  कारण

 सेवाओं  को  स्थानान्तरित  करने  भवन  हटाने  में

 अनाधिकृत  कब्जों  को  इस  समय  इन  कार्यों  के  पूरा  होने  की  कोई
 निश्चित  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 से  दिनांक  9-8-90  के  अतारांक्ति  प्रश्न  संख्या  694  के  उत्तर  के  माग  में
 उल्लिखित  पांच  एस्तावों  में  जिनके  लिए  दिल्ली  शहरी  बला  आयोग  की  स्वीकृति  अपेक्षित

 उन्होंने  निम्नलिखित  दो  प्रस्तावों  को  नवम्बर  1990  में  स्वीकृति  दे  दी

 (1)  चिराग  दिल्ली  में  आउटर  रिंग  रोड---जे  ०बी०  टीटो  मार्ग  पर

 (2)  मारतीय  प्रोद्योगिकी  आउटर  रिंग  रोड--अरविंद  पर  फ्लाई  ओवर  ।

 रिंग  रोड  पर  घौला  कुआं  और  राजा  गार्डन  क्रासिग्स  पर  फ्लाईआवरों  के  शेष
 प्रस्तावों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  स्दीकृति  दे  दी  गई  दिल्‍ली  शहरी  कला  आयोग  ने
 इन  स्कीमों  को  अभी  स्वीकृति  नहीं  दी  है  क्योंकि  इन  पर  दिल्‍ली  शहरी  कला  आयोग  श्रौर  संबंधित
 प्राधिकारियों  क ेबीच  अमी  विचार  विमर्श  चल  रहा  है  ।

 बिहार  और  गुजरात  में  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की  नई  शाखायें  लोलना

 1395.  भरी  राम  टहल  चोधरी  :

 और  काशी  रास  राभा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  रांची  जिले  और  गुजरात  में  सूरत  और  बड़ोदरा  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  बैक-बार  कितनी  शाखाएं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकुछ  नई  शाखाएं  खोलने
 का

 यदि  तो  उन्हें  कहां  खोला  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदवर  30-6-1991  की  स्थिति  के
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 अनुसार  बिहार  में  रांची  जिले  और  गुजरात  में  सूरत :  अनुसार  बिहार  में  रांची  जिले  ओर  गुजरात  में  सूरत  और  बड़ोदरा  जिलों बड़ोदरा  जिलों  के  ब्रामीण  क्षेत्रों  में
 कार्य रत  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  की  शाखाओं  की  बेंकबार  संध्या  नीचे  दर्शायी  है  :

 बेक  का  नाम  रांचो  सूरत  बड़ोबरा

 -  भारतीय  स्टेट  बंक  14  9  32

 इलाहाबाद  बैंक  1  न  न

 बैंक  आफ  बड़ौदा  न  51  50

 बैंक  जाफ  इण्डिया  17  8

 बैंक  आफ  महाराष्ट्र  2

 केनरा  बैंक  1  न

 सेम्ट्ल  बैंक  आफ  इण्डिया  6  12

 देना  बंक  न  21  10

 इण्डियन  बैंक  1

 इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  3  6

 पंजाब  नेशनल  बेंक  ||  —  _

 लिडिकेट  बैंक  --  5  —

 यूको  वेंक  1  1

 यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  5  4  8

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  7  न

 विजया  बेंक  नाप  ना
 अत  मननन

 से ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की मारतीय रिजबं बैंक की वर्तमान नीति के आवध्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले में पता लगाए गए केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैक को दी जानी होती है । लीड तभी बेंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजवे बक के पास भेजने वे वास्‍ते जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता शाखा लाइसेंसिंग नीति के सरकारी क्षेत्र के वेंकों की ज्ाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । एड इण्डिया कंसोटियम से सहायता श्री दिलोप सिह भूरिया : क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत द्वारा एड इण्डिया कसौटियम से कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई कंसौटियम की हाल को बैठक में कितनी धनराशि मंजूर की गई और 96



 8  1913  लिखित  उत्तर

 उन  परियोजनाओं  का  क्‍या  ब्योरा  है  जिनके  लिए  यह  सद्दायता  दी  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदवर  मारत  सरकार  की  यह्‌  प्रथा

 नहीं  रही  है  कि  वह  सहायता  की  सुनिश्चित  राशि  के  बारे  में  कोई  विधिष्ट  अनुरोध  करे  क्‍योंकि
 भारत  संघ  एक  ऐसा  समूह  है  जिसकी  स्थापना  विदव  बेंक  के  तत्वाधान  में  की  गई  ताकि  देश
 की  आवध्यकताओं  के  संदममं  में  मारत  को  सहायता  की  उपलब्धता  पर  विचार  किया  जा

 19-20  1991  को  मारत  सहायता  संघ  की  हुई  बेठक  में  संघ  के  सदस्यों
 ने  6.7  अमेरिकी  डालर  की  सहायता  सम्बन्धी  वचनबद्धता  की  ।

 ऐसी  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  जिनके  लिए  इस  सहायता  का  उपयोग  किए  जाने  की
 संजाबना  का  निर्धारण  प्रत्येक  दाता  एजेंसी  के  साथ  सहायता  सम्बन्धी  वार्ताओं  को  अन्तिम  रूप

 दिए  जाने  के  बाद  ही  किया

 व्यापार  घाटा

 1397.  थ्री  के०  पी०  उस्नीकृष्णम  :

 श्री  शिव  शरण  शर्मा  :

 क्‍या  बाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1991  को  अमेरिकी  डालर  में  मारत  का  व्यापार  धाटा  बितना

 गत  तीन  वर्षों  के  संगत  आंकड़े  कया  और

 व्यापार  घाटे  में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  और

 1991  तथा  वर्ष  1790,  1988  की  तदनुरूप  अवधि  के  दौरान  डालर  के  रूप  में  व्यापार  धाटे  का

 ड्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं
 *

 :  मिलियन  अमरीकी

 अवधि  व्यापार  धाटा

 1991  1021

 1990  2426

 1989  1916

 अप्रैल-सि  1988  3031

 जैसा  कि  देखा  जा  सकता  1991  के  दौरान  1021  मीलियन

 अमरीकी  डालर  का  व्यापार  घाटा  पिछले  तीन  वर्षों  की  तदनुरूप  अवधि  की  तुलना  में  न्यूनतम  था  ।

 निषिद्ध  स्वर्ण  ओर  चांदी  के  मुखबिरों  को  पुरस्कार

 1398,  8,  ओ  हूरि  किज्नोर  सिंह  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निषिद्ध  सोना  और  चांदी  के  मुखबिरों  को  पुरस्कार  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की

 नीति  क्या
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 जज ७28छआअछरआ्आ98इइ््र्ृ4०8टृरृ सीमाशुल्क
 क्‍या  जनता  को  भी  वही  लाभ  दिया  जाता  है  जो  सीमाशुल्क  कमचारियों  को  दिया

 जाता  और

 यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारण  ?

 संत्राणव  सत्य  मंत्री  :  राखेश्वर  :  से  निषिद्ध  सोने  और
 चाँद्री  को  प्कड़वाने  के  बारे  सूचना  देने  वाले  भ्राम  जनता  के  सदस्य  प्रति  10  ग्राम  सोने  पर  500
 रुपये  और  प्रति  किलोग्राम  चांदी  पुर  1000  रुपये  तक  की  अधिकतम  घनराशि  का  पुरस्कार  पाने  के

 हकदार  ऐसे  मौद्धिक  पुरस्कार  केवल  अनुग्रही  भ्रदायगियां  हैं  और  अधिकार  रूप  मैं  इनके

 लिए  दया  नहीं  किया  जा  सकलत  है+  प्रस्कारों  कीं  धनरादिं  मंजर  करने  वाले  सक्षम  प्राधिकारी
 को  सू्चभां  की  चिशिष्टता  झोौर  उठाए  जाने  वाले  जोखिम  ओर  मुखबिर  द्वारा  /

 दी  गई  सहायता  की  सीमा  और  स्वरूप  और  क्या  दी  गई  सूचना  से  तस्करी  की  गतिविधियों  में  लगे
 व्यक्तियों  तथा  उनके  सहयोगियों  आदि  के  में  कोई  पुत्र  का पता  चलता  है  या  आदि  जेसे
 विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  ।

 इसी  सीमाशुल्क  सहित  सरकारी  क़मंचारी  भी  केवल  उपयुक्त  सीमा
 तक  ही  मौद्विक  पुरस्कार  पाने  के  हकदार  इनके  लिए  भी  स्वीकृत  की  गई  राशियां  अनुग्रही
 अदायगियां  होती  हैं  भोर  अधिकार  रूप  में  इनके  लिए  दावा  नहीं  किया  जा  सकता  पुरस्कार  की

 राक्षिःमंजुर

 करने-के लिए सक्षम प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारियों द्वारा मामले का हल निकालने में उठाये जाने वाले सूचना प्राप्त करने में उठाई जाने वाली अभिग्नरहण के संबंध में कमेंचारियों द्वारा किस सीमा तक सतकंता बरती गई इस काये में दिखाई गई विशेष पहल प्रयास और और क्या निषिद्ध माल के अभिग्रहण के मालिक/आयोजक/वित्त पोशके तथ्य माल बाहक भी पकड़े गए हैं या आदि जंसे विभिन्‍न पहलुझों को ध्यान में खना हीता है । में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 49 को जोड़ना श्री पी०सो० थामस : क्‍या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः क्‍या केरल सरकार ने इस राज्य में अल्लेपी से मुवत्तु पूजा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 से जोड़ कर एक राजमागग का निर्माण करने के लिए घनराश्षि के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया यदि तो तेत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस संर्बध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री जगदीश : से संभवत माननीय सदस्य का झ्राशय मुवत्तुपूजा में अलेप्पी पत्तन से कौचौन-मदुरे सड़क जो शेरथल्ले-घन्ने रम॒कंकम-वैकम-कड्थरूथी से होकर गुजरता तक लिफ रोड के विकोस-से संबंधित स्कीम से यह स्कीम 79700 लाख रू» की अनुमात्तित लागत पर भाठवीं योजना अवधि के लिए उनके केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तगंत केरल सरकार द्वारा प्रायोजित की गई 98



 1913  लिखित
 उत्तर

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तविक  जिसके  लिए  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  गए  थे
 बी  नही  हुई इसलिए  इस  स्कीम  के  अनुमोदन  के  लिए  कारंवाई  करना  संभव  नहीं  है  ।

 गुजरात  में  ग्रामोण  विद्य  तोकरण  हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण
 विकास  बंक  द्वारा  दो  गई  सहायता

 थ्री  काक्की  रास  राणा  :  क्या  घित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  गुजरात  में  ग्रामीण  विद्य्‌  तीकरण  द्वेतु  राष्ट्रीय  कृषि
 शोर  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  जिले-वार  कितनी  घनराशि  भाबंटित  की

 श्रब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और

 भाठवी  योजना  के  दोरान  गुजरात  में  ग्रामीण  विद्य  तीकरण  के  लिए  उन  प्रस्तावों  का
 जिला-वार  व्यौरा  क्या  है  जिन्हें  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैक  के  विचा  रार्थ  भेजा  गया  है  ?

 |  प
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेइवर  :  ओर  विशेष  क्षि

 योजना  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  का  एक  कायंक्रम  है  जिसत  अन्तगंत  राज्य
 बिजली  बोर्डों  को  ग्रामीण  क्षेत्र  में  पम्प  सेटों  को  बिजली  प्रदान  करने  के  लिए  प्रेषणं  लाइनें  खींचने
 और  प्रन्य  आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी  समर्थन  प्रदान  करने  के  लिए  वित्तीय  सहीयेती  दी  जाती
 ग्रामीण  विद्युतीकरण  वाणिज्यिक  बैक  और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रममीणਂ  विकास  बे  ट्नांबोर्ड )
 द्वारा  राज्यों  में  बिजली  बोर्डों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  इस  कार्यक्रम  का  वित्तपोषण  किया
 जाता  जिलावार  प्राबंटन  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  किया  जाता  सातवीं  योजना  में

 1987-88  से  1989-90  के  दोरान  इस  कायंक्रम  के  तहत  नाबाडं  द्वारा  ग्रुजरात  राज्य  को  आबंटित

 रकम  ओर  उसके  अन्तगगंत  प्राप्त  उपलब्धियों  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 बषं  ऑबंटन  ,  उपलब्धि

 1985-86  मर  704  न्‍्
 मः 7
 500

 494  592
 £

 578
 1986-87 *

 ला  1143
 #  विद्युतीकरण  निगम/विज्लेष  कषि  परियोजना  कायंक्रम  के  भ्रलग  से  कोई

 भाबंटन  किया  था  क्योंकि  डसे  छोटी  सिंचाई  के  आबंट्रन  साथ  ही  चोड़
 दिया  गया  था  ।)

 नाबार्ड  ने  सूलिक्त  है  उसने  आठवीं  श्लायोजना  अवधि  के  लिए
 प्रलग  राज्यों  के लिए  झाबंटन  की  रकम  का  निर्धारण  तरह्ीं  किया  7

 (ग) araré ने सूलित किया: है कि उसने भ्रभी. आठवीं झायोजना अवधि के लिए  99



 लिखित  उंत्तर  29  1991

 1401,  भी  अ्रस्ता  जोशी  :

 की  पंकल  थौघरी  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितने  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  कर  की  वसूली  की

 इन  करों  से  संबंधित  विवादों  में  कितनी  राशि  रुकी  पड़ी
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  इस  संबंध  में  कितने  मामले  अदालतों  में  लंबित

 क्या  सरकार  का  करों  से  संबंधित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  विशेष  अदालतों  का

 गठन  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस  अंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्यक्ष

 एथं  अप्रत्यक्ष  करों  की  बसूली  की  रकम  निम्नानुसार  थी  :---

 करोड़ों
 विन  मम  पामभमकाम  अकान  33-.  न  जनम कमनन»मन

 अप्रत्यक्ष  कर

 1988-89  8825.14  34646,00

 1989-90  9984,47  40442.00

 1990-91  11012,59  44924.00
 बोर  31-3-91  को  प्रत्यक्ष  करों  की  बाबत  स्थगित  की  गई  रकम  1680  करोड़

 रुपये

 प्रत्यक्ष  करों  की  बाबत  न्यायालयों  में  शंबित  पड़े  मामलों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--.

 उच्च  न्यायालय  उच्चतम  व्यायालय

 1987-88  33494  2818

 1988-89  31939  2751

 1989-90  ३5349  3482

 अप्रत्यक्ष  करों  के  संबंध  में  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही
 है  और  समा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 से  प्रत्यक्ष  करों  और  अधत्यक्ष  करों  के  संबंध  में  अधिकरण  की  स्थापना  का
 प्रस्ताव  सरकार  के  पास  बिचाराधौन



 ६  1913  लिखित  शंसर
 चनििःएः।सनननइइ+स्‍तम+>त++-स्‍स्‍ततततततेाेुनुस डी  सस७ससससस  इसी  ततत+

 गई  दिल्‍लो  में  अम्तर्राष्ट्रीय  सुत्रा  कोब  का  कार्यालय  खोलना

 1402,  कुमारी  उसा  सारती  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  में  प्रंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  कार्यालय  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर
 दिया

 यदि  तो  यह  कार्यालय  किस  प्रयोजनार्थ  खोला  गया

 इस  कार्यालय  में  कौन-कौन  से  अधिकारी  काये

 कया  वित्तीय  काठनाइयों  से  सम्बन्धित  प्रमुख  आ्िक  निर्णय  लेने  से  पहले  अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्रा  कोष  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  कार्याजय  में  तंनात  अधिकारियों  से  पूर्व  विचार-विमक्ष॑  करना  आवदयक

 ओर

 यदि  तो  क्या  ऐसा  होना  देश  के  मुक्त  आथिक  का्यकरण  में  हस्तक्षेप  नहीं  होगा  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  हां  ।  एक  स्थानीय  प्रतिनिधि
 जिसमें  दो  अंधिकारी  कार्थरंत  ने  |  ;991  से  नई  दिल्‍ली  में  कार्य  करना  झुरू

 कर  दिया  है|

 इससे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कीष  को  बृहत्‌  आथिक  स्थिरता  तथा  संरचनात्मक
 योजन  के  सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार  द्वारा  किये  जा  रहे  प्रयासों  को  बेहतर  ढंग  से  समभने  में  ब्रह्म  यता
 मिलेगी  ।  इसके  साथ  इससे  निधि  को  ऐसे  प्रयासों  के  परिणामस्थरूप  उत्पन्त  होने  वाली
 कठिनाइयों  और  चुनौतियों  के  बारे  में  बारीकी  से  जानकारी

 इस  का्र्िव  मैं  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  दो  अधिकारी  कार्य  करेंगे  ।

 (=)  नहीं  ।

 यह  प्रषन  वहीं  उठता  ।
 ह

 साफ्टयेयर  का  विर्यात

 1403.  भी  सोसलजीचःई  डामोर  :  क्‍या  जाणिल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वें
 के  दोरान  कितने  मूल्य  के  साफ्टवेयर  का  निर्यात  किया

 (8)  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  साफ्टवेयर  का  निर्यात  करती  हैं  ओर  जिनका
 विदेधी  युद्वा  में  अफ्ता  बोगदान  समग्र  साफ्टवेयर  के  निर्यात  से  होने  बाली  आमदनी  के  2%  से
 श्रत्रिक

 क्‍या  सरक्वर  का  विचार  इन  निर्यातकों  को  अन्य  निर्यावकों  के  बराबर  ही  पर्वाप्ल
 प्रोत्साहन  देने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बालिज्य  संज्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  वर्ष  1990-91  के  दौरान
 258  करोड़  Se  मूल्य  का  निर्यात  किया  मम  ।

 >5३01



 द्गत्तर  29  1991

 निम्नलिखित  कम्पनियाँ  समग्र  साफ्टवेयर  निर्यात  में  2%  से  भो  अधिक  योगदान  कर

 रही  हैं  :--

 कम्पनो  का  नाम  बर्ष  1990-91  में  किया
 निर्यात

 टाटा  कन्सल्टेन्सी  सविसेज  75.00

 टाटा  यूनीसिस  लि०  28,50
 सिटी  काप०  ओवरसीज  साप्टवेयर  लि०  10.67
 डिजीटल  इक्विपमेंट  लि०  9.13
 पी०एल०आई०  डाटा  सिस्टम्स  8,59
 पाटनी  कंप्यूटसे  6,00

 सीमेन्स  5.25  _  जज
 औौर  हाल  ही  के  पिछले  दिनों  साफ्टवेयर  निर्यातकों  को  अनेक  प्रोत्साहन  दिए

 गए  हैं  और  ये  प्रोत्साहन  सभी  निर्यातकों  के  लिए  लागू  हैं  जिनमें  समग्र  साफ्टब्ैयर  निर्यात  में  2%  से
 अधिक  का  योगदान  करने  वाले  निर्यातक  भो  शामिल  हैं  ।

 राजस्व  प्रवत्तन  अधिकारियों  द्वारा  मारे  गए  छापे

 1404.  ओर  चन्दरेश  पटेल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्‍न  राजस्व  प्रवत्तेन  अधिकारियों  ने  |  1991  से  31
 1991  के  दौरान  अनेक  छापे  मारे

 यदि  तो  समाहर्ता  कार्यालय-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 जिन  गेर-कानूनी  बेनामी  बेंक  खातों  का  पता  लगा  है  उनका  समाहर्ता  कार्यालय-वा

 ब्यौरा  क्या  और

 इन  छापों  में  मिले  तथा  जब्त  किए  गए  विदेशी  मुद्रा  तथा  अन्य

 गैर-कानूनी  वस्तुओं  ओर  सामग्री  समाहर्ता  कार्यौलय-वा  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  सुृंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at,  समेदवर  (A) .  जी  दिनांक
 1991  से  31  1991  तक  की  के  दौरान  आयकर  विभाग  द्वारा  ली  गई

 तलाशियों  का  ब्यौरा  और  जब्त  कौ  गई  आशभूषणों  तथा  अन्य  परिसम्पत्तियों  के  मूल्य  का
 विव रण  निम्न  प्रकार  है  :--

 जब्तियां  करोंड़ों

 आयकर  निदेशालय  तलाशियों  की  मकदी  बुलियन  मन्य  योग

 संख्या  गहंने

 व  2...  3  ..4  5  65

 .  ..3908  4,24  1937  19,68

 चण्डीगढ़  118  -  9.41...  966  8-37  उैसब

 03



 8  1919  लिखिंत  उत्तर

 1  $  5  b

 कानपुर  319  8.79.  व/ा।.  0.6.  11.12

 कलकत्ता  290  2.44...  2.65.  4.9.  9,08

 प्रहमदाबाद  215  2.18.  «4.40  1.03"  7.63

 बुणे  75  027.  0.44 Ll  2.42

 हैदराबाद  109  0.57.  0.58.  1.22
 .

 2.38

 188  095  1,21  693°  9.0

 बंगलौर  45  1.37  0.39  0.63  2.39

 बम्बई  338  3,37  8.3.  1139.  2322

 है  26024  23.45.  24.66.  42.36...  90.45

 तलाकियों  के  दौरान  पाए  गए  येर-कानूनी  बेनामी  बेंक  खातों  के  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  जब  अभी  भी  ऐसे  खाते  पाए  जाते  बकाया  राशि  को  बकाया  करों  की  वसूली  के  लिए
 जब्त  कर  लिया  जाता  विनियोजित  कर  दिया  जाता

 न्‍्य  प्रवर्तन  एजेंसियों  के  बारेमेँ  सूचना  एकत्रितें  कीं  जा  रही  है  और सभा  पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 नि

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमागों  का  विकास

 1405,  भी  ऑकॉत  जेंना  :  क्या  जल-भूतलें  परिवहन  मंत्री  यहं  बतोने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  से  होकर  जाने  वाले  राजमार्गों  की  कुल  संख्या  तथा  उनकी  लम्बाई  कितनी
 और  >

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  पर  किए  गए  खर्च
 का  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-मूसल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  उड़ीसा  से

 होकर  ग्रुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  संश्या  6  है  और  इनकी  कुल  लम्बाई  1649  कि०मी०

 गंत  तीन  वर्षों  के  दौराने  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमांगों  के  विकास  पर  किए  गए
 व्यय  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 बथ  विकास  कार्यों  पर  किया  गया  व्यय
 €लाल

 1998-89  98-89  1207.2

 1989-90  1293.51

 1990-91  1050.03
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 चाव  का  निर्यात

 1406,  थी  राम  लखन  सिह  यादव  :

 भी  राम  टहल  चौथरो  :

 क्या  बाजिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चाय  के  निर्यात  में  गिरावट  आयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 धाजिल्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  :  पिछले  पांच  वर्षों  के दौरान
 याय  के  निर्यात  के  आंकड़े  निम्नलिखित  हैं  :

 कब  ,  भात्रा  भूल्य  ईकाई  मूल्य
 गा

 1986-87  196,23  579.48  39,25

 1987-88  201.83  627.77  29.53

 1988-89  204.08  635,28  33.13

 1989-90  210,62  904.72  42.86

 1990-9 1*  199.48  1045.41  52.40

 देखा  जा  सकता  है  कि  मूल्य  प्राप्ति  तथा-इकाई  मूल्य  प्रप्॒नम्त  में  वृद्धि  हुई  है  जबकि
 निर्यात  की  गई  मात्रा  लगभग  200  एम०  फि०ग्रा०  के  स्तर  पर  स्थिर  ।

 चाय  के  निर्यातों  की  मात्रा  में  स्थिरता  का  प्रमुख  कारण  घरेल्‌  मांग  में  वृद्धि  होना

 सरकार  द्वारा  निर्यातों  में  वृद्धि  के लिए  किए  गए  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :--

 1,  निर्यातों  के  लिए  उपलब्धता  चक्कमे
 के

 लिए  तथा  क्षमता
 बढ़ाना  ;

 2.  भारतीय  रुपये  का  अवमूल्यन  जिससे  हमारी  चाय  औरं  अधिक  प्रतियोगी  बन  गई
 है  ।

 3,  चाय  का  नियात  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  निर्यातों  के  बद्दले  एग्जिम«स्क्रिप्स  प्रदान
 और

 4.  बिदेक्षी  कार्यालयों  के  माध्यम  से  तथा  व्यापार  मेलों  में  माग  लेकर  मारतीय  चाय
 का  संवर्धन  ।

 +  अनुमानित

 ॥



 है  लिखित  उत्तर -

 रास्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  १  को  चौड़ा  करके  जारसार्भी  करना

 1407.  भी  पथन  कुमार  घंसल  :  कया  जल-शूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कषा  करेंगे
 न्क e  हा

 क्‍या  सरकार  का  सोनीपत  और  अमृतसर  के  बीज  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा
 च  बनड़ने  का  ..

 यदि  तो  इस  कार्य  को  कब  तक  आरम्म  किया  और

 पूरा-.करते  के  लिए  क्या  प्मय-सीज़ा  निर्धारित  गई  है  2...  ;

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लगदोश  :  और
 रा०  दिल्ली  को  अमृतसर  से  जोड़ता  इंस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  दिल्ली  से  मुरथल

 के  और  लुधियाना  से  पंजाब  में  गोराया  तक  के  खंड  पहले  से  ही  4  लेन  वांले  हैं  ।

 इसके  हरियाणा  में  मुरथल  से  करनाल  तक  ओर  पंजाब  में  सरहिंद  से  लुधियाना  और
 गोराया-से  आलल्धर  तक  सड़क  को  चौड़ी  करने  का  कार्य  प्रगत्ति  पर  करनाल  से  सरहिन्द  तक

 सड़क  चौड़ा  करने  के  कायें  को  दूसरे  विश्व  बैंक  ऋण  के  तहत्त  कड़ने  का  प्रस्ताव  जिस  पर  अभी

 हस्ताक्षर  किये  जाने  इस  सम्रय  जालन्वज़  अमृतसर,खंढ  7)  ज़ोड़ा  करते  का  कोई  वहीं

 इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  सोनीपत  से  अमृतसर  तक के  पूरे  खंड  को  चार  लेनों  का
 बनाने  की  समय  *)मा  के  बारे  में  कुछ  कहना  सम्रयुपृर्व डे  ।:  -

 उच्चतभ  न्यायालय  में  सेवी  संबंधों  ललमलों
 विशेष  अनुमति  यरकिकाय  ,.

 1408.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  न्याय  झौर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह
 बताने  कृपत  व  रेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  ऐसे  सेवा  सम्बन्धी  मामलों
 पर  विशेष  अनुमति  याचिकाओं  को  वापस  लेने  के  लिए  उनकी  पुनरीक्षा  करने  का  है  जहां  न  वो

 कानून  का  कोई  महत्वपूर्ण  प्रश्न  श्लरौर  न  लोक  महत्व  का  प्रइन  ही  जुड़ा

 यद्वि  तो  उसके  वया  कारण  श्र  सरकार  कऊंच्रारिकों  किस
 प्रकार  त्वरित  न्याय  उप्तलब्ध  कराने  पर  विचार  कर  रही  ओर

 न्याथालय  भें  आज  तक  लम्बित  विशेष  अनुमति  याचिकाओं  का  ब्यौरा  कया  है  :

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  भौर  कम्पनो  कार्य  मुंजालय  तथा
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  (7)  और  यह  विषय  सरकार  के  विच।राधीन  है  ।

 तारीख  1991  उच्चतम  न्यययालग्र  में  सेवा  विफक
 इजाजत  गर्जियां  हैं  1.
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 कांस  के  साथ  व्यापार

 1409,  श्री  साईमन  भरांडो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  सारत  ने  1991  में  फ्रांस  से  अनु  रोध  किया  था  कि  दोनों  देशों  के  बीच
 ब्याएणर  को  दुगुवा  किया

 यदि  तो  भारत-फ्रांस  संयुक्त  व्यापार  परिषद  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  और

 फ्रांस  से  किन-किन  वस्तुओं  का  शभ्रायात  एवं  भारत  के  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात
 किया  जायेगा  तथा  इनके  मूल्यों  एवं  पारस्परिक  रूप  से  सहमत  दरों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस
 सम्बन्ध  में  अन्य  क्‍या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  हैं  ?  .

 वालिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  संय्रुक्त  व्यापार  परिषद  की

 23  1991  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  बेठक  में  भारत-फ्रांस  द्विपक्षीय  व्यापार  की  मात्रा  में
 यकायक  वृद्धि  की  गुंजाइश  का  उल्लेख  किया  गया  था|

 भारत-फ्रांस  संयुक्त  व्यापार  परिषद  दोनों  पक्षों  के  व्यापारियों  क ेबीच  और  अधिक
 पारस्परिक  क्रिया-कलाप  बढ़ा  रही  है  और  संगत  जानकारी  वितरित  कर  रही

 दुतरफा  व्यापार  की  मदों  और  इनकी  कीमतें  दोनों  पक्षों  के  आयातकों  तथा
 तकों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती

 अफीस  को  खेतो  के  लिए  लाइसेंस

 1410,  डा०  लक्मो  भाराबण  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  वर्ष  अफीम  की  खेती  के  रोगों  से  प्रभाबित  होने  के  कारण  अफीम  की
 खेती  करने  वाले  किसानों  को  भारी  हानि  हुई

 क्या  किसानों  को  अपनी  फसल  का  एक  निश्चित  अनुपात  सरकार  को  देना  पड़ता  है
 जिसके  अभाव  में  उनके  लाइसेंस  रदुद  कर  दिए  जाते  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  कि
 पिछले  वर्ष  अफीम  की  खेती  के  रोगों  से  प्रभावित  होने  के  कारण  निर्धारित  अनुपात  में  फसल  न
 पाने  के  कारण  उनके  लाइसेंस  रद्द  न  किए  जाएं  ताकि  वे  अफीम  की  खेती  करते  रहें  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रासेइवर  :  से  फसल  वर्ष  1990-91
 के  दौरान  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  पोस्त  की  फसल  कीड़ों  तथा  ओलावष्टि  से
 बुरी  तरह  से  प्रभावित  हो  गई  भी  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  असामथिक  वर्षा  होने  ओर  तेज  हवाएं  चलने
 के  कारण  अफीम  में  कमी  आ  गई  थी  ।

 -  अफीम  उत्पादकों  को  अफीम  की  अपनी  पूरी  उपज  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  जम्ना
 कराना  अपेक्षित  होता  सरकार  हर  वर्ष  न्यूनतम  अहंकारी  उपज  भी  निर्धारित  करती  है  जिसे
 किसान  ने  अफीभ-पोस्त  वी  खेतो  करने  हेतु  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  पात्र  होने  के  लिए  विगत
 वर्ष  में  अवश्य  ही  जमा  कराया  वर्ष  1991-92  के  लिए  लाइसेंस  मंजूर  करने  के  लिए  निर्धारित
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 न्यूनतम  अहंकारो  उपज  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  मामले  में  34  किलोग्राम  प्रति  हेक्टेयर

 परत  की  गई  है  और  उत्तर  प्रदेश  के  माल  |  ४)  पकलेफए०५  फ्री  सेबेशए९  ए्डोपए  दे  रहे  ५
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उन  किसानों  के  लाइसेंस  रद्द  न  किए  जिनके  गांव  में  उनकी
 फसलों  को  कुछ  क्षति/बड़े  पमाने  में  क्षति  पहुंची  लाइसेंस  देने  की  नीति  में  यह  व्यवस्था  की  गई
 है  कि  ऐसे  किसानों  के  लाइसेंसों  का  नवीकरण  कर  दिया  जाएगा  चाहे  उन्होंने  अफीम  की  निर्धारित
 अहकारी  उपज  में  कम  अफीम  जमा  कराई  हो  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  मिगस  को  पुरानी  बसों  का  बदला  जाना

 1411,  भरी  बारे  लाल  जाटव  :  क्‍या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  कितनी  बसें  सामान्य  से  अधिक  पुरानी  हो  गई

 इन  बंसों  को  संचालन  बेड़े  से  न  निकाले  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 इन  बसों  के  स्थान  पर  नई  बसें  कब  तक  लाई  जाएंगी  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  31-10-91
 की  स्थिति  के  अनुसार  दि०प०नि०  के  पास  1520  बसें  आठ  वर्ष  से  अधिक  पुरानी  हैं  ।

 और  पुरानी  बसों  को  बदलना  एक  सतत  प्रक्रिया  वर्ष
 1991-92  के  दौरान  खाते  में  बसों  की  खरीद  के  लिए  43,25  करोड़  रु०  का  प्रावधान

 है  ।  इसी  दौरान  सेवाओं  को  बनाए  रखना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तथा  सेवाजों  में  रुकावट  के

 कारण  आने  वाली  जन-शिकायतों  से  बचने  के  लिए  दि०्प०मनि०  को  मजबूरन  इन  बसों  को  चलाना

 पड़  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बन्द  और  क्षमता  से  कम  उपयोग  करने  वालो  एन०टी०सी०  मिलें

 1412,  भरी  राजेस्त्र  अग्निहोत्री  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  एन०टी०सी०  की  उन  कपड़ा  मिलों  का  ब्योरा  क्या  है  जो  इस  समय
 बंद  पड़ी  हैं  अथवा  अपनी  क्षमता  का  कम  उपयोग  कर  रही

 इन  मिलों  के  बन्द  होने  के कारण  कितना  हुआ  है  और  कितने  श्रमिक
 गार  हो  गए

 क्‍या  सरकार  का  इन  मिलों  के  प्रबन्ध  को  गेर-सरकारो  क्षेत्र  को  सौंपने  का  विचार
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  व्यापार  श्रमिक  असंतोष  के
 परिणामस्वरूप  लाड्ड  कृष्णा  टैक्सटाइल  सहारनपुर  में  पिछले  2  महीनों  से  मी  अधिक  अवधि
 से  तालाबन्दी  है  ।  तथापि  मजदूर  संघों  के  साथ  वार्ताएं  प्रगति  पर  हैं  ताकि  मिल  की  तालाबन्द
 समाप्त  की  जा
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 हुन०टी०सी०  में  मिलों  की  अपूर्ण  उपयोग  के  बारे  में  यह  उल्लेख  किया
 ।  भञाता  है  कि  जीसते  उपयोग  59.7  प्रतिशत  तक  ऐंन०टो०्सी०  की  6  मिलों  के

 मैं  क्षमता  उपधोग  भीसेत  से  कम

 ,...  ..  लाड  टैक्सटाइलं  मिल्स  में  तालाबन्दी  क ेकारण  एंन०टी०सीं०  की  मैतिरिक्त
 .

 छोटा  नहीं  उठाना  पड़ी  |  एँन०्टी०सी०  की  सभी  11  मिलों  में  पहले  7  महीनों  प्र्थात्‌
 1991  के  दौरान  24.65  करोड़  रु०  मृल्य  के  धाटे  लाड्ड  ई्णी  टेक्सटाइल

 मिल्स  की  तालाबन्दी  के  कारण  किसी  भी  कामगरਂ  को  बेरोजगार  गहीं  होना  पष्ठा  ।

 :  और  सरकार  एन०टी०सी०  को  हो  रहे  भारी  घाटों  को  कम  करने
 तथा  उनका  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  एक  दीघेकालिक  उपाय  के  रूप  में  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विद्यार
 कर  रही

 पंचायत  भुख्यालयों  में  क्षेत्रीय  प्रामोच  बेंकों  को  शाखाएं  ज़ोलना

 1413,  भो  राम  तारायण  बेरवा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  क्षेत्रीय  ग्रानीण  बैंकों  की  राज्यवार  कितनी  शाखाएं
 खोली  गईं

 ॥  कया  सरकार  का  विचार दे  में  प्रत्येक  पंचायत  मुख्यालय  में  क्षेत्रीय  बैंकों  बरी
 शा्सोएं  ख्ी्ने  का  और

 ॥
 यदि  तो  कब  ?

 बकित  मंत्रालय रार्य  पस्त्री  रामेदकर  धिगत  तीन  कलेंब्डरਂ  ब्यों  के
 1991  तक  खोली  गई  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  राज्य-वार  शाल्धाओं  जी  संख्या

 नीचे  दी  गई  है

 राज्य  का  नाम  et  कंधों  के  दोरान
 खोली  गई  शासत्राओं  की  स ं०

 i  9

 OO!
 आन्‍्ध्र  प्रदेश  एएएा
 अरुणाचल  प्रदेश  4

 असम  41

 बिहार  77

 गुजरात  50

 हरियाणा  4

 हिमाचल  प्रदेश  4
 ।

 जम्मू  थ  कश्मीर  Pio  12

 कर्नाटक  20
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 ्््््ि  2

 -  मध्य  प्रदेश  32

 महाराष्ट्र
 छः

 “
 मणिपुर

 मेघालय
 4

 मिजोरम
 ह

 6

 उड़ीसा  ल्‍््टिछि

 पंजाब  या

 राजस्थान  थ्र्प

 तमिलनाडु  14

 उत्तर  प्रदेश  42

 पश्टिचम  बंगाल  न  69

 तजिपुरा  6

 ———  शहफकारो-सनितियों पर  भ्रायकर

 1414.  पं  सेस्मार्रेडिट  बैंकेटेस्वरंज  बिंस  मंत्रोਂ  यह  बताने  की  इृपों  कि  :

 क्‍या  सरकारी  समितियों  को  ब्याज  से  आय  पर  उनसे  क्रायकर  बसूला  जाता

 गा
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 _  _  .  क्‍या  इसका  दे  में  सहकारी  थान्दोलन  बौर  में  क्षेत्र  पर  प्रभाव

 पड़ा  और  +

 यदि  तो  इस  सम्यन्ध  में  सर्वर  दे>क्किवोक्रोयंयाही  को  है  अथवा  करने  का

 प्रस्ताव  है  ?  .  न

 जिस  अंग्रालय  में  राज्य  मंदी  शमेहढद  और  सहकारी  समितियों

 की  विनिभ्र  मतिविधियों  के  फलस्वरूप  कारोबाद  से  हुए  लामों  तथा  अभिलामों  की  सम्पूर्ण  राक्षि  पर

 आवकर  1961  की  धारा  के  अधीन  भायकर  नहीं  लगाया  जाता  विनिदिष्ट

 कारोबरि  में  लगी  हुई  सहकारी  समितियों  के  सम्पूर्ण  लामों  तथा  को  कर  से  छूट  प्राप्त

 इस  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  की  ही  कै  मामले  में  40,000/-  रुपये  को

 हि

 दे
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 राशि  तक  तथा  भ्नन्‍य  सहकारी  समितियों  की  आय  के  मामले  में  20,000/-  रुपये  की  राशि  तक  कर

 से  छूट  प्राप्त

 सहकारी  समितियों  की  आय  पर  कुल  मिलाकर  कर  से  छूट  प्राप्त  इसलिए
 आयकर  से  कोई  प्रतिकूल  प्रमाव  नहीं  पड़ता

 प्रदइन  के  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  उत्तर  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता

 राष्ट्रीय  कृषि  झोर  प्रामोज  विकास  बेंक  हारा  आन्भ्र  प्रदेश  शोर

 महाराष्ट्र  को  सहायता

 1415,  भ्रौ  एम०वो०वबो०एस०  भूति  :  क्या  बिसत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  से  1990  तक  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  आन्श्र  प्रदेश
 और  महाराष्ट्र  को  वर्ष-वार  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  और

 उन  पर  कितनी  ब्याज  दर  वसूली  गई  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेश्वर  :  वर्ष  1988-89,  1929-90  और
 1990-91  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  नाबाड़े  द्वारा  स्कीमों  के  अन्तगंत  ऋण
 प्रदान  करने  हेतु  पुनविद्व  संवितरण  इस  प्रकार  है  :

 वर्ष  भ्ान्प्न  प्रदेक्ष  महाराष्ट्र

 1988-89  137,58  232.56

 53  3

 .  22  तक  नाबार्ड  के  पुनक्ति  पर  प्रयोजनब्ार  ली  गई  ब्याज  दर
 इस  प्रकार  थी  :

 ह  ः
 '

 क्रम  सं०  प्रयोजन  हु  पुनाविस  पर  ब्याज  दर
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 1  opi  »  ट्  2  न  पु

 3.  परती  भूमि  बिकास

 व्यक्ति  विक्षेय  या  व्यक्तितयों  के

 समूहों  जँसे  कि  सहकारी  समितियां  6.5%

 4.  कारपोरेट  ध्लौर  अन्य  ऋणकर्ता  8.0%

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  ह्वरा  22,9.1990  से  उधार  की  दरों  में  संशोधन  के
 ऋणों  के  ध्राकार  पर  निर्भर  नाभाड्ड  ने  भी  पुनंवित्त  पर  ब्याज  दर  को  संज्ॉजित  कर  दिया  है

 जो  इस  प्रकार  है  :--

 मंजर  ऋण  का  आकार  वुनविश्त  पर  ब्याज  दर

 1.  50,000  रु०  तक  और  उसके  सहित  6.5%  बाधिक

 2,  50,000  रु०  से  अधिक  9.5%  वाधिक

 भारतीय  रिजरवं  बेक  ने  ब्याज  दरों  को  9  1991  से  खंज्ञोधित  कर  दिया
 नाबार्ड  को  अमी  भी  मारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  घोषित  संक्षोधित  ब्याज  दर  संरचना

 के  प्रनुसरण  में  अपने  पुनवित्त  की  दर  को  पुनर्निर्धारित  करना  है  ।

 पूको  बेंक  को  मारतोय  रिजय  बेंक  से  उदार  शर्तों  पर  ऋण

 1416.  थी  रविशाय  :  कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूको  बेंक  ने  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  उदार  शर्तों  पर  ऋण  लेने  का  अनुरोध
 किया  और

 गदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  प्रयोजन  क्या  है  ?

 विश  मंत्रासम  में  राज्य  मंत्री  रामेदबर  :  यूको  बेक  ने  सुचिस  किया  है  कि
 उसने  क्रिसी  ऋणਂ  सहायता  के  लिए  मारतीय  रिजवं  बैंक  से  ध्नुसोष  नहीं  किया

 उसने  सांविधिक  नकदी  अनुपात  की  भपेक्षाओं  में  15  प्रतिशत  की  छूट
 के  लिए  जिसमें  383  करोड़  रुपए  की  घन  राशि  शामिल  होगी  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  ऋण  राहुत
 योजना  के  दावे  की  103.25  करोड़  रुपए  की  बकाया  रकम  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रिलीज
 करने  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 यूको  बेंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  यह  भनुरोध  इसलिए  किया  गया  ताकि
 बेंक  मांग  मुद्रा  बाजार  से  अत्यधिक  ब्याज  दरों  पर  उधार  लेने  से  बच  सके  |  उपयुक्त  सहायता  से
 बक  अपने  ऋणकर्ताओं  की  वास्तविक  तथा  तत्काल  ऋण-आवश्यकताओं  को  विक्लेष  रूप  से
 मिकता  प्राप्त  क्षेत्र  से  सम्ब  स्थित  उदा  रकृर्ताओं  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर

 14  -
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 मिली  क्षेत्र  के  बेकों:का  अधित्रहण

 1417,  भी  दिल्वंद  इंसार  हास्हिक  :
 थी  पाला  के  ०  एम०  अमंब्य्‌  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  निजी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  अधिग्रहण  अथवा  उन्हें  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  में
 मिलाने  का  कोई  धक्ष्ताव

 हैं

 (8).  गृ्ि  हत्कूसछप्ली  स्योरा  क्या  ...

 इसतबप्केमें  अग्तिकलिशंय  कद  तक  एलिह  भ्राश्रे  ढकीस  बाय  ही  ।:  ॥

 वित्त  मंजांसय  में  राज्य  मंजो  रामेदथर  :  नहीं  ।

 धौर  (Rape  ही  नहीं  उठते  ।

 हवाला  कारोबार  के  क्रारण  राजकोष  को  हानि

 141  8,  रास  पासवास  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करंगे  कि  :

 कक  ओर  तस्करों  द्वारा  कारोबार
 जाने  के  करण  की  होनी  वाजी  वाफ्कि  हानि  का  फोई  आकलन  किया

 यदि  तो  तेत्संबंधी  ब्यौरो  क्‍या  और

 सरकार  ने  हवाला  कारोबार  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  और  इनके  क्‍या
 रिल्षयाम  निकले  हैं  ?

 ...
 वित्त  मंत्रालग्न के  सड़य  प्रंड्ी  रामेदवर  2  (१)  जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  तहीं  उठता ॥ है  ॥
 प्रवर्तेन  एजेंसियां  सतर्क  रहती  है  और  विदेशी  मुद्रा  विनियंनन  अधिनियम फ़व॑  इसके

 प्रकार  अन्य  नियमों  क्वा  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  उचित  कार्रवाई  करती  चालू
 वर्ग  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  तलाशियों  के  दौरान  872.36  लाख  रु०  की  भारतीय  मुद्रा  तथा

 शूक्ूय  को  घिदेती  भुद्रा  की  थी  ।  इस  सम्बन्ध  कें  संरक्षण  तथा
 तस्व री  जिवारेंकਂ  अंशिनिथिम  अन्तर्गत  270  ब्यक्तियों  को  गिरफ्कर  किया  गया
 व्यक्ति फॉ"को  शज  स्वण्द  कियेम्जवमे  के  ग्रादेश/दिए  गश  ।.  -

 अधिवर्ता  को  धारा  30  को  लाग्‌  करना

 भरी  गुमानमल  लोढा  :  क्‍या  न्याय  झौर  कस्ये  बडे
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ्
 उच्चतम  न्यययालय  ने  अधिवक्ता  की  धर  ।  30  को  लागू

 करने  के  क्ारे  में  क्रेल्ड्रीय  सरकार  को  कोई  निदेश
 |

 प्रह्षि  हक  तो  इस  सम्बन्ध  में  सश्काह  से  क्या  निर्शय  लिया

 |
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  स्थाय  झोर  कंपनो  छांय॑  संत्रालय  तथा
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  हां  ।:

 सरकार  ने  इस  विषय  को  आस्थम्रित  करने  का  विनिश्चय  किया  है  ।

 ॥
 राष्ट्रीकृत  बेंकों  द्वारा  महाराष्ट्र  में  दिया  गया  ऋण

 1410.  भी  बिलासराव  नागनेायरांव  नूछेकाई  :  क्या  बिस  मंत्री  यहं  बताने  की  कई

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीयकृर्त  बैंकीं  कीं  जिला-वार  और  बेंक-वार  कितनी  दिये

 (@)  गत  दो  वध्नों  के  दौंरान  प्रत्येके  वर्ष  में  हन  बैंकों  की  विभिन्‍न  झतख्थाओं  में  जिखा-वार
 कितना  धन  जमा  ह

 उेंत  अवधि  के  दौरान  ईन  शाखाओं  ने  विभिन्‍न  उद्देश्यों  के  लिए  कितेनों  कण

 ,
 क्‍या  इन  शाखाओं  द्वारा  दिया  गया  ऋण  इस  संबंध  में  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुरूप

 और

 (४)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  रामेइबर  :  महाशकष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के
 बेकों  की  जिला-वार  और  बेंके-वार  संखुया  सैंलगन  में  दी  इई  है  ।

 )  और  1990  और  199)  के  अंतिम  शुक्रवार  को  स्थिति  के  अनुसार  सभी
 अनुसूचित  वाणिश्यिक  बेकों  की  कूल  जमा  राशियों  और  दिए  गए  संकल  बैंक  ऋणों  का  जिला-वार
 ब्यौरा  संलगन  विद  रण-ा  में  दिया  गया  है  ।

 और  सेवा  क्षेत्र  दृष्टिकोण  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  अर्-कहरी  क्षेत्रों  के
 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  के  लिए  श्रग्रिमों  के  वास्ते  बैंक  वाधिक  ऋण  योजनाएं  तैयार  ररते
 वित्तीय  वर्ष  1989  .90  और  1990-91  के  लिए  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  से  संबंधित  अभी  कड़े  नीचे
 दिये  गए  हैं  :

 करोड़

 1989-90  1990-91

 लक्ष्य  उपलब्धि  ह  लक्ष्व  उपलब्धि  ह
 बसा  अाााााााााअााआआआआआाााएणणणणशाणणणणणणणणणणणाणणनाणणनणशशणणणणणणणशणणशणण  आम

 कृषि  एवं  संबंधित  कार्य  339.40  280.07  355.95  337.33

 लत  उद्योग  94.08  82.55...  104.78  104.58

 सेवाएं  118,43  4$  109.44  .  121.03  122,01

 कुल  531.91  472.06  581.76.  563.92

 उर्धलब्धि  को  प्रतिशत  85,  53%,  96.93%,

 वाषिक  ऋण  योजना  के  प्रन्तर्गत  बंकों  की  उपलब्धि  संतोषजनक

 113
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 | -
 करोड़  रुपये

 1990  1991

 जिले  का  नाम  जमा  राशियां  ऋण  जमा  ऋण

 1  2... 3.  4...  $-

 अहमदनगर  255  234  292  242

 पझ्कोला  146  111  155  117

 अमरावती  208  114  239  120

 ओऔरंगाबाद  213  213  242  238

 मंडारा  79  89

 बोड  113  56  89  .  60  :

 बुलढाणा  85  76  95

 घंद्रपुर  84  220...  98

 धुले  [44

 गर्डाचरोली  26  26

 ग्रेटर  बम्बई  24324  90503  29596  ,  23  528

 जलगांव  244  274

 जालना  54  63  63  69

 कोल्हापुर  270  352  304

 लातूर  72  64  86  69

 नागपुर  85  566  95  हि

 नांदेड  901  94  1000  98

 नासिक  100  303  118  3247

 उस्मानाबाद  416  40  471  324°

 परभाणी  79  77  88  79

 पुणे  2243

 रायगड़  260  287

 रत्नागिरि  69

 सांगली  256  292  208

 सतारा  2$3



 8  1913  लिखित  उत्तर

 1  2
 __  7  2

 3:  4
 5३६
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 सिधुदृर्ग  117  ३9  129  ..  43

 सोलापुर  285  226  322  945

 ठाणे  1212  480  1408
 ह

 565

 वर्धा  104  71  118  72

 यवतमाल  116  82  131  86:

 हथकरघा  एककों  को  बंद  करना

 1421.  श्री  यशवस्तराब  पाटिल  :  क्या  वस्च  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (०  देश  में  बंद  बड़े  हथकरघा  एककों  की  राज्यवार  संख्या  क्‍या

 (8)  क्‍या  सरकार  ने  इस  उद्योग  की  दयनीय  दशा  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  नहीं  तो  कथा  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  कराने  का

 क्या  हथकरघा  बुनकरों  को  उचित  समय  पर  बैंक  ऋण  नहीं  दिए  जाते  भौर

 यदि  तो  उन्हें  बैंक  ऋणश  आसानी  से  उपलब्ध  कराने  हेतु  सरकार  द्वारा  उठाए
 जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रलय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  मारत  सरकार  ने  राज्य
 सरकारों  के  माध्यय  से  1987-88  के  दौरान  राष्ट्रीय  स्तर  पर  हथकरघों  की  गणना  का  काय॑  किया
 जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  हथकरघा  बुनकरों  के  समाजाथिक  पहलूओं  के  विशेष  आंकड़े  भी

 एकत्र  कार्यरत/बंद  पड़े  करघों  के  राज्यवार  आंकड़ें  संलग्त  बुनकरों  की  आधथिक  स्थिति
 की  गणना  से  पता  लगा  है  कि  घरेलू  बुनकर  अपनी  स्थिति  सुधारने  के  लिए  गैर  बुनाई  के  कार्यकलापों
 के  माध्यय  से  अपनी  मासिक  प्राय  में  वृद्धि  करते  हैंਂ  54%  घरेलू  बुनकरों  को  बुनाई  केवल  200/-
 रुपये  प्रतिमाह  प्राप्त  होते  हैं  लेकिन  गेर-बुनाई  कार्यकलाप  करने  वाले  बुनकरों  के  बाद  इस  श्रेणी  में
 केवल  7%  बुनकर  ही  रह  जाते  समी  साधनों  से  201  से  500  रुपये  पाने  वाले  बुनकर  43%
 ही  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (४)  ओर  नाबाडडं  प्रथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  के  उत्पादन  और  विपणन
 रियायती  दर  पर  ब्याज  और  उपलब्बता  तथः  शी्ष॑/क्षेत्रीय  बुनकर  सहकारी  समितियों

 के  सूत  व्यापार  के  कार्यंकलापों  में  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  राज्य  सरकारी  बैंकों  को  पुनवित
 सुविधा  देती  नाबाड़  ने  करघों  के  भ्राधुनिकरण  और  कायंशाला  के  निर्माण  हेतु  सहायता  देने  की
 योजनायें  मी  तैयार  की
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 देश  में  कार्य  कर  रहे  थ॑  बंद  हुए  हथकरधों  कौ  राज्यवार  संस्था

 “ राज्यैपिष|सासित
 क्षेत्र का  नाम

 जान  प्रदेश

 असनणाचल  प्रदेश

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर
 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेक्ष

 महाराष्ट्र
 मणिपुर
 सस्ता रश्छा  पा

 मिजो रम
 जाल

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडू
 जिपुरा

 चुत्तर  ,
 पहिच्िमी  बंगाल

 हल्दी
 पांडिचेरी

 डुल

 .
 करधों  की  सख्या

 कार्यरत

 213404
 45060

 1298731

 12965

 बा

 21165

 17318

 30991

 25253
 76719

 41904

 31380

 66437
 266915

 7278
 94588

 71636

 1972316

 11292

 31694
 402046

 116659
 243675
 318514

 8236
 4841

 3611513

 बेकार

 6311

 456

 110477

 9692

 54

 £0477

 402

 279063

 कुल

 21115
 45516

 1409168

 82657

 95

 22573

 20272

 34364

 (25272
 81585

 $1629

 47431

 67042
 270261

 8201
 1034594 4

 77503

 33956
 428545

 2०07 338499
 338499

 9336

 5243

 2890576



 8  1914  लिकित

 1422,  श्री  जी०  भाड़े  यौडा  :
 वर्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कर्नाटक  के  मांड्या  जिले  में  शिमशा  पुंल  के  निर्माण  हैतु  कर्नाटक  सरकार  ने
 केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगी  है

 यदि  तो  कितनी  सहांयता  मांगी  है

 क्‍या  वे  न्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  सरकार  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  प्रदोन  की  है

 यदि  तौ  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  और
 इस  पुल  निर्माण  कब  तक  होने  की  संभावना  है  ?

 ..  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जमदोश  :  भौर  (a)
 हां  ।  बाठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  केन्‍्द्रीय  सड़क  निधि  कार्यक्रम  के  अंत्गंत  मांडया  जिला  में

 शिमशा  नदी  पर  85  लाख  रु०  की  लागत  से  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  से  भराप्त

 हुआ  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओर  चूंकि  केन्द्रीय  संडक  निर्थि  में  अभी  वास्तविक  वृद्धि  नहीं  हुई  ६,  अर्त
 प्रस्ताव  पर  धंस्वीकृति  के  लिए  कंधे  विंचार  किया  जाएगा  और  कब  तर्क  पुंल  का  निर्माण  होने  की
 संम्माविगी  है  येह  बततोमां  अभी  सेंम्मव  नहीं  है  ।

 समुद्र  लाख  का  निर्यात

 1423,  डा०  सो०  सिलवेरा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कदा  सभुद्री  शाश्व  का  निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तेत्सेबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 इस  प्रकार  के  कदम  से  छोटे  मछुआरों  के  हितों  की  सुरक्षा  सुनिष्चित  की  जा  सकेगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  उपनंत्री  सलमान  और  भारत  ने  वर्ष
 1990-91  में  890  करोड़  रुपये  के  समुद्री  खाद्य  का  निर्यात  किया  |  वर्ष  1991-97  के  लिए  1550/
 करोड़  रुपये  का  लक्ष्य  लौबस्टरट्रेल्स  ताजी
 भौर  प्रशीतित  सूखी  हुई  शा  और  फिन्‍्स  एंव  फ्शि  मांज  आदि  हुँमारी  समुद्री
 निर्यात  की  प्रमुख  मर्दें  यू०  एस०  और  पद्चिचम  यूरोव  आदि  प्रमुख  बाजार

 12)



 लिखित-उुत्तर
 29  1991..

 और  जी  समुद्री  खाद्य  के  निर्यात  के  कारण  मछुवारे  अपनी  का

 बेहतर  यूनिट  मूल्य  प्राप्त  करते  हैं  ।

 रे  रबड़  का  सूल्य

 1424,  प्रो०  के०  थी०  थासस  :

 ,  ओ  कोडोकुन्नोल  सुरेश  :

 श्री  टी०  जें०  प्रंजलोज  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  आयातित  तथा  अवगित
 रबड़  की  प्रतिकिलो  दर  क्या  है

 सरकार  द्वारा  रबड़  उत्पादकों  के  लिए  तय  न्यूनतम  मूल्य  क्या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  1991  एस०
 टी०ः  सी०  ने  27.90  रुपये  प्रति  किग्री।०  की  मद्रास  गोदाम  गत  कीमत  पर  औयात  किये  गशे  प्राकृतिक
 रबड़  एसं०  एंल०  3३  ग्रेड  तथा  एल०  एम०  आर०  20  की  बिक्री  स्टेट  ट्रेंडिग
 कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  द्वारा  किसी  उन्नत  किस्म  के  रबड़  की  बिक्री  नहीं  की  गई  है  ।

 सरकार  द्वारा  प्राकृतक  रबड़  की  आर०  एम०  ग्रेड  की  विक्री  की औसतन
 अच्छी  किस्म  के  लिए  वेंचमार्क  कीमत  सूची  की  न्यूनतम  सीलिग  20.95  रुपये  प्रति  किग्रा०  है  ।

 और  आर०  एम०  ग्रेड  के  लिए  वर्तमान  बाजार  कीमत  21,15  Go  प्रति
 किआ०  है  इस  किस्म  के  लिए  निर्धारित  20.95  रुपये  की  न्यूनतम  कीमत  की  तुलना
 में  अधिक  कीमत  में  मामूली  गिराबट  व्यस्ततम  उत्पादन  मौसम  की  वजह  से  आयी  है  |
 टी०  सी०  घरेलू  बाजार  से  आर०  एम०  किस्म  की  प्राकृतिक  रबड़  की  खरीद  क  पहले  से
 कीमत  समर्थन  प्रचालन  कार्य  कर  रहा  है  ।  एस०  टी०  सी०  को  अब  घरेलू  बाजार  से  आर०  एम०

 किस्म  की  वसूली  करने  का  मी  निर्देश  दिया  गया

 और  प्राकृतिक  रबड़  की  वेंच  मार्क  कीमत  में  वृद्धि  से  सबंवित  कई  अभिवेदन
 प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  दर्शाया  गया  है  कि  प्राकृतिक  रबड़  को  स्लेतों  के लिए  अन्तरनिविध्ट  साधनों  में

 वृद्धि  हुई  ऐसा  15  199]  से  संशोधित  बेंच  म्रक  कीमत  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  से  हुआ
 है  ।  संबंधित  एजेन्सियों  द्वारा  इन  मामले  में  संशोधित  लागत  अध्ययन  लिये  जाने  के  बाद  ही  इस
 संबंध  में  कोई  कार्यवाई  संभव

 कर
 ब्रिटेन  में  कार्यरत  मारतोय  बेंकों  में  हड़त्यल

 1425,  श्री  राम  सागर  :  कया  जित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  में  कार्यरत  भारतीय  बेंकों  के  कंचारी  1991  में  भांशिक
 हड़ताल  पर  और

 वदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 अप  1913  लिखित  उशर

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 जिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  जी  हां  ।

 और  वेतन  दावों  की  मध्यस्थता  के  विचारणीय  विषयों  से  संबंधित  बिंवादं*के
 कारण  वह  स्थिति  उत्पन्न  कमंचारी  यूनियन  द्वारा  प्रक्रिया  करारों  के  प्रावधानों  के  अपनी
 वचनवद्धता  पुष्टि  करने  के  बाद  उनके  साथ  वार्ता  की

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  ट्रकों  के  लिए  विश्राम  स्थलों  का  निर्माण

 1426,  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 बिहार  में  लन्‍्बे  मार्गों  पर  ड्राइवरों  के  आराम  के  लिए  मार्ग  के  किनारे  सुविधाकों  के
 रूप  में  किन-किन  स्थानों  पर  ट्रकों  के  लिए  विश्राम  स्थालों  का  निर्माण  किया  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  इसका  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  अंब  रैंक
 क्या  प्रगति  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगंदीक्ञ  :  बिहार  में
 टोपचांची  के  समीप  राष्ट्रीय  राजमार्ग  2  पर  373  कि०  मि०  पर  एक्र  किश्लाम  स्थल  का  निर्माण
 किया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अर्थात्‌  1-4-88  से  31-3-91  तक  बिहार  के  वाधिक
 कार्यक्रमों  में  और  विश्लाम  स्थलों  के  निर्माण  का  कोई  प्रावधान  नहीं  था  ।

 आयुध  फंक्ट्रियां

 भरी  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितनी  आयुध  फंक्ट्रियां  बे  कहां-कहां  स्थित  हैं  उनमें  से  प्रत्येक  में
 कितने  कमंचारी  कार्यरत

 घाटे  में  चलने  वाली  आयुध  फैक्ट्रियाँ  का  ब्यौरा  क्‍या

 अनावश्यक  मदों  का  उत्पादन  करने  वाली  फंक्ट्रियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  क्‍या  इन

 फेकिट्रयों  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 भारयीय  सेना  की  रक्षा  सामग्री  की  कुल  मांग  का  कितना  प्रतिशत  उत्पादन  सरकारी

 और  गैर-श  रकारो  क्षेत्रों  अलग-अलग  हो  रहा

 रक्षा  मंत्रो  शरद  विवरण  संलग्न  है  ।

 भ्रायुध  निर्माणियां  विभागीय  उपक्रम  हैं  और  ये  मुख्यतः  सेनाओं  की  भ्रावश्यकताओं

 को  लाभ-हानिਂ  के  आधार  पर  पूरा  करती  हैं  ।

 ऐसी  कोई  निर्माणियाँ  नहीं  हैं  ।

 यह  सूचना  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं
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 गिदिव  इतर  ab  1941

 झारभ्र  प्रदेक्  ख़ख़दूरों  को  संख्य

 1,  आयुध  बेडक  1499.

 अध्य  अपेज

 1,  गन  कैरिज  जबलपुर  7042

 2.  आयुध  खमरिया
 ह

 9093

 3,  वाहन  जबलपुर  8499

 4.  पभायुध  कटनी  1984

 5,  थूसर  लोहा  जबलपुर  1816
 6.  आयुष  इट्रारत्री  1739

 छ्दाइश्द्‌  ॥॒
 1.  गोलाबारूद  किरकी  4879  |

 2.  ब्रति  विस्क्तोड़क  ३0क्र
 3.  आायुध  अम्बरगाथ  3896

 4.  आयुध  मुसावल  1437

 5.  मौन  औजार
 ओदिरूप  अम्बरनाथ  1489

 6.  आयुध  अम्बाभझप्ररी
 गा

 6378

 7.  बायुध  वरणगांव  2627

 8.  आयुष  मंडारा  2724

 9.  आयुष  4468
 10.  आयुध

 देदूरोड  96

 स्का  1.  आयुध  बोलंगीर
 2३१

 कुंड  शाहित  के

 1.  आयुध  केबल  चण्डोगढ़  $1$8

 तबिसनाद

 4.  कार्डाइट  अकड़नकाडु  30|#
 2.  आयुध  तिरूचि  रापल्‍ली  #740

 3.  आयुध  वस्त्र  आवड़ी  3152
 4.  भारी  वाहन  कड़ी  498
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 है  1913  दि  सुकक

 5.  कस्बाइंड  इंजन  आवड़ी

 6,  एच०  ए०  पी०  तिरूचिरापलली  342.

 उत्तर  प्रदेश

 1.  आयुध  हजरतपुर  468

 2.  आयुध  उपस्कर  कानपुर  5403

 3.  आयुध  पेराशूट  कानपुर  3063
 4.  आयुध  कानपुर  597$
 5.  आयुध  वस्त्र  शाहजहांपुर  6718,

 6.  आयुध  देहरादून  990
 7.  आप्टो  इलेक्ट्रानिक्स  देहरादुन  1124.
 8.  आयुध  मुरादनगर  3044.

 9.  लघु  हस्त  कानपुर  ३3988

 10.  फील्डगन  फैक्टरी  ,  कानपुर  1482.

 पहक्चिम  बंगाल

 1.  तोप  एवं  गोला  काशीपुर  5615

 2,  आयुध  दमदम  16%.

 3,  घातु  इस्पात  इच्छापुर  59H

 4.  राइफल  इच्छापुर  6134

 श्वढ़  की  कोमतें

 1428,  श्री  पाला  के०एम०  मंथ्यू  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  की  कीमत
 लागत

 मूल्य
 से  नीचे  गिर

 यदि  तौ  उसके  क्‍या  कारण

 क्यू  सरझार  का  विचार  लागत  मूल्य  बनाये  रक्षनें  के  लिए  अतिरिक्त  रबड़  का

 निर्यात  करने  और  सभी  आयात  को  रोकने  का  और

 य्रद्धि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बाथिज्य  मंज्ाज़॒य  के  मंत्री  प्री०
 :  और  अधिकतम

 उत्पादन  मौसम  के  छुरू  होने  से  रबड़  की  कौमतों  में  थोड़ी  सी  गिरावट  आई  अच्छे  औसत

 क्वालिती  के  आर०एम्‌०ए०-१  ग्रेड़  की  चालू  ब[जार  कीमत  21.15  रु०  कि०ग्रा०  है  जबकि  बेच  मार्क

 कीमृत  21.45  ४०  प्रति  कि?भ्रा०  है  और  कीमत  की  न्यूनतम  सीमा  20.95
 र०  प्रति  कि०पग्रा०  है  ।

 ओर  ब्ारतू कब  तक  प्राकृतिक  रबड़  का  वास्तविक  आयात॒क  रहा  केवल
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 लिखित  29  1991

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  हमें  मांग-भ्रापृति  अन्तराल  को  पूरा  करने  के  लिए  रबड़  का  आयात
 करने  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  हुई  ।  घरेलू  बाजार  में  एस०टी०सी०  के  खरीद  कार्यों  के जरिए  रबड़
 उपजकर्ताओं  के  लिए  कीमत  संरक्षण  सुरक्षित  किया  जाता  निर्यात  संबंधी  यदि
 कोई  उचित  समय  पर  लिया  जाएगा  ।

 ु  चमड़े  को  वस्तुओं  का  निर्यात  ॥
 1429,  ओर  सूर्य  नारायञ्र  यादव  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  क॒पा  करेंगे

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  चमड़े  की  वस्तुओं  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 अजित

 इन  वस्तुओं  का  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  और

 चमड़े  की  वस्तुओं  का  और  अधिक  देझ्षों  को  निर्यात  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम

 उठाएगी  ?

 बाजिस्य  मंज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  वर्ष  1990-91  के  दोरान
 चमड़े  के  सामान  फुटवीयर  गारमेन्ट्स  को  शामिल  करते  हुए  परन्तु  भद्धं  और
 परिष्कत  चमड़ों  को  के  निर्यात  का  मूल्य  और  उससे  अजित  विदेशी  मुद्रा  1808, 20  करोड़
 रुपये  था  ।

 यू०के ०,  जापान
 शोर  कनाडा  प्रमुख  देश  हैं  जिनको  चमड़े  के  सामान  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 भारतीय  चमड़े  के  सामान  को  विश्व  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  बनाने  के  लिए  विदेशों  में
 बाजार  संवर्धन  डपाय  ओर  उत्पाद  विकास  प्रयास  निर्यात  बढ़ाने  में  सहायक  रहे  इन  उस्रायों  को
 जारी  रखने  झौर  आवद्यकता  पड़ने  पर  इन्हें  अधिक  उपयोगी  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 गंगानमर-बोकानेर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  मरम्मत

 1430,  थी  मनफूल  सिह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गंगानगर-बीकानेर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  स्थिति  वाहनों  के  चलने  लायक  नहीं

 यदि  तो  इस  राजमार्ग  के  विकास  झभोर  मरम्मत  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  .

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रस्येक  वर्ष  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  मरम्मत  के  लिए
 सरकार  ने  कितनी  घन-राशि  मंजूर  की

 क्या  इस  प्रयोजनार्थ  मंजूर  की  गई  घन-राशि  व्ययगत  हो  गई  और

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  अपचारी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही
 की  गई  ?  ि

 जस-भूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :
 को  गंगानगर  से  बीकानेर  तक  सामान्यतया  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जाता

 ओर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकांस  भर  रख-रखाव  एक  संतत्‌  -  प्रक्रिया
 हे न
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 8  भप्नह्ा  1913  लिखित  उत्तर

 पिछले  तीन  वर्षो ंके  दौरान  अर्थात्‌  1-4-1988  31-3-1991  ज्षक  इस  खंड  के  रख-रखाव  के  लिए
 175.35  लाख  रु०  आबंटित  किए  गए  और  राज्य से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  175.22  र०
 वास्तव  में  व्यय  किए  इसके  अतिरिक्त  इस  खंड  908  लाख  रु०  लागत  के  विकास  कार्य
 विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 नहीं  ।

 (3)  प्रश्न  नहीं

 रवड़े  अनुसंधान  संस्थान  का  कोट्रायम  में  चिंस्तार

 1421,  श्री  रमेश  चोन्नित्तला  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संरकार  को  २बड़  प्रनुसंघान  संस्थान  का  कोट्टायम  में  विस्तार  के  लिए  कोई

 प्रश्चताव  प्राप्त  हुआ  -  पः

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और  हा

 गे  शंला  पांच  बर्चों  के  इस  संस्थान  की  क्या  उपलब्धियां  रही  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  आठवीं  योजना  में  शामिल
 करने  के  लिए  बार्ड  के  उन  सामान्य  प्रस्तावों  वो  जिनमें  भारतीय  रबड़  अनुसंघान  संस्थान
 के  क्रिया  कलापों  का  विस्तर  भी  शामिल  सरकार  को  कोट्टायम  स्थित  रबड़  अनुसंघान

 का  विस्तार  करने  सम्बन्धी  कोई  अलग  भ्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
 है  ।

 श्राठवीं  योजना  के  दौरान  आर०आर०पग्राई०आई०  के  विस्तार  के  लिए  मुख्य  भ्रस्तावों
 में  निम्नलिखित  शामिल  है  :--

 ५  (1)  प्रेयोगात्मक  केन्द्रों  का  विस्तार  5  ,

 क्षेत्र  में
 परम्परागत  क्षेत्र  में

 (1)  विद्यमान  सुविधाभों  को  सुदृढ़  करना  :  ब्८

 र  ५  +-उत्तरपूर्व  अनुसंघान  कसम्पलेबस  !  (IIL)

 क्षेत्रीय  केन्द्र  ।

 जबंप्लाज़  केन्द्र  को  करना  -  वि  कि

 (1५)  जीव  प्रोद्योगिकी  अनुसंघान  एवं  टिशू  कल्चर  को  सुदृढ़  करना  ।

 (५)  अनुसंघान  के  लिए  तकनीकी  एवं  प्रौत्साहन  सैवाओं  को  सुदृढ़

 (VI)  कृषि  अअ्थंव्यवस्था  प्रमाग  को  सुदृढ़  करना  ।

 मिट्टी  एवं  कषिगत  रसायन  को  सुदृढ़  करना

 .  फार्म  पर  मूल्यांकन  एवं  प्रदर्शन  कार्यों  क ेलिए  एक  प्रभाग  की  स्थापना  ।

 (5४)  उत्पाद  सुधार  विभाग  की  स्थापना  ।  हि
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 सिलित  उत्तर  2  1951

 (  )}  प्र।ई०  बार  परहि०  ग्रह  ०  वेग  पिछले  पाँच  वैषीं  के  दौरी  गई  उपलब्धियों  मै  निम्नि
 लिखित  शामिल  है  :--

 (7)  रबड़  के  उच्च  फसल  देने  वाले  प्नेके  क्लोम  विकसित  कश्ना  तथा  उन्हें  बाजार  में
 लाना  ।

 (Il)  विकसित  किए  गए  टिशृक्लजर  पौधों  के  उत्पादन  तथा  इस  प्रकार  तैयार  किए  गए
 जिन  पौधों  को  क्षेत्र  में  लगा  दिया  गया  है  उनके  लिए  उपांचारे  ।

 (1)  पौध  रोपण  सामग्री  की  सिफारिश  के  लिए  नीति  को  सुव्यवस्थित  बनाना  ।

 (iv)  रबड़  को  सभी  बीमारियों  एवं  कीट  नियंत्रण  के  लिए  तैयार  की  गई  सिफा  रिशें  ।

 (५)  क्षेत्रवार  पैकेज  विधियां  जिसमें  जारी  किया  गया  उबंरक  कार्यक्रम  मी  शामिल

 (VI)  क्लोन  वार  एवं  क्षेत्र-वार  जारी  की  गई  उपयोग  प्रणालियों  सम्बन्धी  सिंफी  रिशी  भी
 कि  लम्बे  समय  के  तजुर्बों  पर  आधारित

 क्षेत्रीय  तैथा  चन-प्रयोगशालांझों  को  सहायता  से  विंभेदेशूलक  उ्वेरक  सिफारिश
 प्रणालीं  को  लोकप्रिय  बनाना  ।

 उत्पादन  क्षमता  सम्बन्धी  आधार  मूल  अध्ययनों  परे  संमुंचिते  बले  दिया  गया  है  भौर
 अमैक  उपर्कगी  जाॉनर्कारी  प्राप्त  की  गई  है  |

 (४)  मूह्यांकन  तथा  सूची  बनाने  के  लिए  तथा  प्रजनन  कार्यक्रए  में  शामिल  करने  के  लिए
 ब्राजीलियाई  जामंप्लास्म  आरम्भ  किया  गया  है  ।

 (५)  अन्तः  कृषि  तथा  वर्षा  सुरक्षा  अर्थव्यवस्था  का  गहन  श्रध्ययन  किया  गया  है  ।

 (XI)  गैर  परम्परागत  क्षेत्रों  में  सफलता  पूर्वक  रबड  उगाए  जाने  के  लिए  ऐसी  कृषि
 प्रौद्योगिकी  विकसित  की  गई  जिसमें  वातावरण  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  लिए  विभिन्‍न
 अवरोघ  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ।

 रबड  लेटेक्स  के  लिए  सस्ते  स्कंदक  आरम्म  किए  गए  हैं  ।

 (XIN)  एफोक्‍्सडाइज्ड  प्राकृतिक  रबड  कें  लिंए  उत्पादन  पंड्ेतियों  वा  मानकीकरण  किया
 गया

 एन०आर०  एवं  ई०वी०ए०  के  ब्लेड  विकर्सित  किए  गेंए  हैं  ।

 भारत-स्विंटंजरलेंड  समभौते  के  श्रधोन  संयुक्त  ठर्यम

 1432.  भ्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 आगामी  वर्षों  में  मार्त-स्विटजरलैंड  सम्भौते  के  अधीन  सरकार  द्वारा  स्थापित  करिए  जाने  वाले
 विभिन्‍न  संयुक्त  उद्यम  कौन-कौन से  हैं  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  संयुवत  उद्यम  पत  किए  जाने
 के  बारे  में  स्विटजरलेंड  के  साथ  अलग  से  कोई  करार  नहीं  हुआ

 हि  1
 12
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 दिल्‍ली  में  घ्ोटर  दुर्घटना  के  दावों  से  संबंधित  म्थायकिक्रण

 1433.  श्री  जीवन  शर्मा  :  क्या  जल-सूतल  परिवहुत  मंत्री  यह  बलाने  की  छपी  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  मोटर  दृर्घटना  के  दावों  से  संधंधित  कुछ  न्‍्याशाधिकरणों  में  न्यायाधीश
 नहीं

 यदि  तो  कब  से  और  इसके  क्‍या  कारण

 इन  मधिकरणों  में  अधिकरण-वार  कितने  मामले  विच्वारोधीने

 ये  मामले  कब  से  विचाराधीन  हैं  और  इनका  शीघ्र  निपटान  क  रने  के  लिए  क्या  कदम
 डठाये  गये  और

 (=)  वर्ष  1991  के  दौरान  अब  तक  कितने  मामले  निपटाये  गये  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और
 दिल्‍ली  में  स्थित  छह  मोटर  दु्घंटना  दावा  न्यायाधिकरणों  में  से  तीन  न्‍्यायाधिकरणों  में  1991
 के  प्रथम  सप्ताह  से  न्यायाधीश  नहीं  है  क्‍योंकि  तीनों  न्यायाधीश  उक्त  संप्शाह  में  दिल्ली  उच्च
 न्यायिक  सेवा  में  ५दोन्‍नत  होने  पर  पदमुक्त  हो  गये  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  इन  रिक्त  पदों  को  भरने
 सम्बन्धी  मामलों  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  साथ  उठाया  इस  अन्य  तीन
 करणों  के  न्यायाधीशों  को  रिक्त  न्‍्यायाधिकरणों  का  कार्य  देखने  की  जिम्मेदारी  भी  सौंप  दी  गई

 31.7.1991  को  इन  न्यायाधिकरणों  में  13,285  मामले  लंबित  स्वायाधिकरण
 बार  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 1.  शाहदरा  1332

 2.  तीस  हजारीन  1924

 3.  तीस  हजारी-ा  251$

 4,  तीस  हजारीनाा  2520

 5.  पटियाला  हाउसना  3207

 6,  पटियाला  हाउस-ा  1789

 13285

 आधे  से  अधिक  मामले  2  वर्ष  से  कम  समय  से  लम्धित  2500  से  कुछ  ज्यादा
 मामले  5  बंयं  से  अधिक  समय  से  लम्बित  इन  मामलों  को  नियमित  न्यायालयों  के  अतिरिक्त
 लोक  अदालतों  तथा  समभौता  प्रक्रियाओं  के  माध्यम  से  निपठटाया  जा  रहा

 वर्ष  199]  में  3।  तक  1242  मामले  निपटाए  जा  चुके  हैं  ।

 राजस्थान  में  सड़कों  ओर  पुलों  का  निमर्णि

 4434,  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहुम  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे
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 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  से  वित्तीय  सहायता  लेकर  राजस्थान  में  सड़कों  और

 पुलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रस्तावित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  उन  वित्तीय  संस्थाओं  ने  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 तो  इन  वित्तीय  संस्थाओं  के  नाम  कया  हैं  ओर  इनके  द्वारा  कितनी  वित्तीय

 सहायता  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 इस  सहायता  से  जिन  सड़कों  ओर  पुलों  का  निर्माण  किया  जायेगा  उनका  ब्यौरा

 क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 रण  संलग्न

 विवरण

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तोय  संस्थाओं  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  निर्धारित
 ं  सड़क  परियोजनाएं

 संविधानिक  रूप  से  यह  मंत्रालय  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  के  लिए  जिम्मेदांर  है  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  की  वित्तीय  सहायता  से  निर्मित  की  जाने  वाली  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 परियोजनाओं  के  ग्रस्ताव  इस  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किए  जाते  राज्य  सड़कों  के  सम्बन्ध  में  ऐसे
 प्रस्ताव  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  के  विचारार्थ  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार
 किए  जाते  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  सहायता  के  लिए  श्राज  तक  स्वीकृत  की  गई  राजस्थान  की
 विभिन्‍न  सड़क  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  सुधार  के

 वित्तीय  राशि  ब्यौरे
 संस्थाओं  के
 नाम

 1  2  3  4  5

 1,  भलवर-करौली  से  जुड़ी  विश्व  बंक  )  सड़कें  और
 ३६  अलव  र-भिवाडी  ।  पुलों  को

 |  2  लेन  का
 |  क्रम  बनांना  तथा

 1-6  तक  सुदृढ़  करना  ।
 2.  उदयपुर-चित्तौड़गढ़  विश्व  बैंक  |  के  लिए
 3,  रला-चित्तौड़  से  जुड़ी  हुई  विष्व  बैंक  ५»  कुल  58  मि०  --

 अजमेर-चित्तौड़गढ़  |  अमरीकी
 |  डालर

 4...  सीकर-हरियाणा  सीमा  विश्व  बंक  |
 5.  फतेहपु  र-चुरू-हरियाणा  सीमा  विद्व  बैंक  |
 6,  सिरोही-माउंट  आबू  विश्व  बैंक |



 8  1913  लिखित  उत्तर

 2  3  4

 7...  रा०रा०  8  का  कोटपुतली  एशियाई  30.35  संड़कों  और
 अचरोल  खंड  (68  विकास  बेंक  भ्रमरीकी  पुलों  को  चार

 डालर  लेने  का
 बनाना  तथा

 सुदृढ़  करना  ।

 सेंट्रल  कमान  के  अन्तगंत  छाबनो  क्षेत्रों  में  राजस्व  को  हानि

 1435,  श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेंट्रल  कमान  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  छावनी  क्षेत्रों  के  नागरिक  हल्‍कों  में  इमारतें
 बनाने  के  लिए  भूमि  के  पट्टे  के  नवीनीकरण  से  पूर्व  किराये  की  वसूली  से  सम्बन्धित  स्टेंडडं  तालिका
 के  अनुसार  किराये  वसूल  करने  में  सेंट्रल  कमान  के  अधीनस्थ  छावनी  बो्डों  की  असफलता  के  कारण
 सरकारी  राजस्व  की  हानि  हुई  है

 क्या  अधिकांश  छावनी  बोर्ड  छावनी  संहिता  तथा  पुरानी  छावनी
 1937  तथा  छावनी  1924  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  कर  रहे

 क्या  सेंट्रल  कमान  को  इस  संबंध  में  कई  अम्यावेदन  तथा  नोटिस  मिले

 क्‍या  सेंट्रल  कमान  के  अधीनस्थ  प्रत्येक  छावनी  की  राजस्व  हानि  का  आकलन

 कर  लिया

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  छावनी  के  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई

 मौर

 राजस्व  की  इस  हानि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  इसमें  सरकार  को  राजस्व  की  कौई  हानि  नहीं  हुई  है
 क्योंकि  पट्टे  की  शर्तों  के अनुसार  उसके  नवीनीकरण  के  समय  ही  पटुठे  के  किरायों  को  संशोधित

 किया  जाता  न  कि  किराए  की  मानक  तालिका  के  आधार

 सरकार  को  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  जिसमें  यह  कहा  गया  हो  कि  छावनी
 बोर्ड  विधि  नियमों  के  ऐसे  प्रावधानों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।

 रक्षा  सम्पदा  मध्य  कमान  को  सम्बोधित  कानपुर  के  एडवोकेट  श्री  राम  बाबू
 मिश्रा  का  20.11.91  का  पत्र  रक्षा  सम्पदा  महानिदेशक  को  प्राप्त  हुआ  है  जिंसमें  उन्होंने  अन्य

 बातों  के  अलावा  प्रदन  में  उल्लिखित  मामलों  के  बारे  में  आरोप  लगाया

 से  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 131



 फ्द्ित  उत्तर  29  1991
 अनबन  नम

 आकर  प्रदेश  में  फताई  का  आार्धुनकोकरण

 1436,  भरी  धर्मृल्निक्षम  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  आजमजही  सहित  कुछ  कत्ताई  मिस्खों  का

 करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजा  और

 (७)  यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बर्तम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  कताई  मिलों  के
 निकीकरण  के  सम्बन्ध  में  आन्ध्र  प्रदेश  का  कोई  भी  प्रस्ताव  संत  सरकार  के  पास  लम्बित  नहीं  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  25-11-1991  की  अनुः
 सार  3  मिलों  अर्थात्‌  श्री  मारूती  टैक्‍्सटाइल  फेनो  फाइबर  निजामाबाद  और

 आजमजाही  मिल  फो  छोड़कर  श्री  कुमारास्वामी  स्पिनिंग  मिल्स  नेललोर  के  आधुनिकीकरण
 सहायता  के  बारे  में  आवेदन  लम्बित

 क्थे  1985  की  वस्त्र  नीति  के  अनुसरण  में  मारत  सरकार  ने  1986  में

 आईण्डी०टीग्शाई०  के  अन्तगंत  वस्त्र  श्राधुनिकीकरण  निधि  का  सृजन  किया  था  जिसमें  5  वर्षों  की
 गबधि  के  लिए  750  करोड़  रु०  की  राशि  निर्धारित  की  गई  थी  जिससे  कि  बस्त्र  मिलों  की
 निकीक  रण  की  आवद्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  |  निधि  का  एक  भाग  कमजोर  लेकिन  प्रर्थक्षम

 के  छह  उनके  प्रक्तंकों  के  बंशदाक्त  के  प्रमुख  भाम  (80  प्रतिशत  के  रूप  में
 रिश्ञ  क्रियक  माबा  ता  कि  के  क्राधुनिकीक रण  सहायता-से  लाभान्वित  हो  विशेष  ऋणों  पर

 &  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  की  दर  से  ब्याज  लगता  12  वर्ष  की  अवधि  में  लोटाना  होता  है  जिसमें
 6  वर्ष  की  ऋण  पर्ससलत:हे  ।

 ह
 निशेज्न  मारंठो

 1437,  श्री  सन्त  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विश्व  बेंक  से  सम्बद्ध  बहुराष्ट्रीयः  मिवेदा  गारंटी  एजेंसी  का  सदस्य
 बनते  विचार  फ्लोर

 यदि  तो  बहुराष्ट्रीय  निवेश  गारंटी  एजेंसी  का  सदस्य  बनने  से  क्या  लाभ  होने-की
 सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंश्रृद्ञय  में  राज्य  मंत्री  रामेघ्वर  :  भारत  सरव.२  का  बहुराष्ट्रीय
 निवेश  गारटी  एजेंसी  का  सदस्य  बनने  का  मामला  विचारांधीन  है  ।

 बहुराष्ट्रीय  निवेश  गर्स्‍ंटी  एजेंसी-की-स्थाफ्ता  सदस्य  देक्षोें  में  वे  र  व्यापासिक-जो  किम्में
 में  निवेशकों  को  निवेश  गारंटी  देने  और  विकासशील  देशों  में  उत्पादनात्मक  उद्देश्यों  के लिए  निवेश
 स्रोतों  को  बढ़ाने  के  उदेश्य  से  प्रोट्साहित  करने  और  सलाह  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  की  गई  ।

 सहार  भस्‍्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  अनियमितताएं

 1438)  की|सच्त-कुमस्स मंडल
 :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  5  मुभनई  साप्ताहिक  में
 गगेंपोर्टਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  सम्राच्नार  की  ध्ोर  दिलामा

 ॥र्क्न
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 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  (Hy

 ओर  जहाँ  तक  सीमा  शुल्क  विभाग  का  सम्बन्ध  जेक्क  समाचार  में
 आरोप  लगाया  गया  किसी  भो  सीमा  शुल्दहः  अविकारों  को  इस  तरह  के  किस्ली  गए  कानूती  कार्य
 में  शामिल  नहीं  पाया  गया  वरिष्ट  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  आकस्मिक
 करने  के  सीमा  शुल्क  गह  वो  केन्द्रीय  आसूचना  इकाई  भी  कदाचारों  की  जांच  के  लिए

 हवाई-भड्डे  का  लगातार  दोरा  करती  रहती  हवाई-अड्डे  से  सम्बन्धित  प्रचालनों  से  न  जुड़े
 व्यवितयों  के  प्रवेश  पर  नियंत्रण  रखा  जाता  है  ।

 हु

 जहाँ  तक  पुलिस  और  अन्य  सम्बन्धित  एजेन्सियों  के  छिलाफ  लग[ए  गए  आरोपों  का
 सम्बन्ध  गृह  मन्त्रालय  और  अन्य  सम्बन्धित  संगठनों  से  दथ्यों  का  पता  लगाया  जा  रहा  हैं  और

 उन्हें  समा-पटल  पर  रख  दिया

 तस्करी  को  रोकने  हेतु  कदम

 1439,  श्री  जाजं  फर्नांडोज  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  तस्करी  को  रोकने  तथा  तस्करों  को  पकड़ने  के  लिए  कोई  नए  कदम  उठाए  गए
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  भोर  सीमाशुल्क
 तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियां  के  प्रति  सतक॑  रहते  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को

 आग्नेय  अस्त्रों  और  दूर-संचार  केन्द्रों  की  सुविघाओं  से  लैस  किया  गया
 रात्रि  में  काम  में  हाई  उाने  वाली  दूरबीनों  तथा  धातु-खोती  यंत्रोंਂ  जैसे  अस्याथुनिक

 करणों  का  अधिकाधिक  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  भारत-पाक्षिस्तान  ककसुगम्य  सीमा  के
 पार  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्षमों  हाल  ही  में  ऊपर  समाहर्ताओं के  प्रमार  के  अभ्तम्रेत  उप

 समाहतलियों  का  सूजन  किया  गया  है  मुख्यालय  जोधपुर  और  श्रमृतसर  में  तस्करी  का
 पता  लगाने  और  इसे  रोकने  में  लगी  सीमा  सुरक्षा  बलऔर  पुलिस  जैसी  समी
 सम्बन्धित  एजेंसियों  के  बीच  घनिष्ट-ताल-मेल  बनाए  रखा  जा  रहा  है  ॥

 भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  में  छोड़ो  गई  सम्मति  के  लिए  भारतीय

 राष्ट्रिकों  के  दावे

 1440.  श्री  सैयद  शाहाक्षद्वीन  :  क्या  डाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की'हछुपा  करेंगे  कि  :

 भरृक्तपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  में  भारतीय  राष्ट्रिकों  द्वारा  छोड़ी/कई  सम्पत्ति  के  लिए
 कितने  दावे  सरकार  के  पास  पेश  किए  गए

 स्वीकार  किए  गए  दावों  का  मूल्य  कितना

 मुझ्#वजे  का  भुगतान  कब  तक  किया
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 1  अप्रैल  199]  को  छात्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  के  पास  शत्रु  सम्पत्ति  के  कितने  मामले
 राज्यवार  लम्बित  पड़े  और

 क्‍या  सरकार  ने  कथित  शत्रु  सम्पत्ति  से  सम्बन्धित  सम्पत्तियों  को  हाथ  में  लेने  के

 लिए  एक  निष्दिचत  तारीख  निर्धारित  की  है  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  उपसंत्री  सलसान  :  कुल  मिलाकर  57,493  अनुग्रह
 सम्बन्धी  दावों  के  भावेदन  पत्न  छात्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  के  पास  आवेदन  पत्र  पंजीकृत  किए  गए  थे  ।
 अधिकांक्ष  पंजीकृत  दावों  के  मामले  भूतपूव॑  पूर्वी  पाकिस्तान  से  सम्बन्धित  लगते  हैं  ।

 1991  तक  स्वीकृत  और  भुगतान  किए  गए  अनुग्रह  दावों  की  राशि  का

 मूल्य  68,41  करोड़  रु०  जांच  के  अधीन  अनिर्णीत  दावों  के  मूल्य  का  मुल्यांकन  करना  कठिन

 धात्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  से  अगले  वर्ष  की  पहली  तिमाही  के  अंत  तक  अनिर्णीत

 अनुग्नह  दावों  को  यथाशीघ्र  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 छात्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  के  कार्यालय  में  दर्ज  किए  गए  भूमि  और  भवनों  की  अचल
 सम्पत्ति  के  538  मामले  रॉज्यवादर  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 नहीं  ।

 विवरण

 भारत  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  ध्रजल  दात्र्‌  सम्पत्ति

 राज्य  का  नाम  आय प्राप्त  करने  वाले

 सम्पत्ति  मामलों  की  सं०

 1  2

 आन्ध्र  प्रदेश  न
 .

 असम  2

 अन्डमान  1

 बिहार  .,  3

 कलकत्ता
 |

 95

 ड्ल्डी
 9

 गुजरात  6

 ग्रेना  3

 कर्नाटक
 मध्य  प्रदेश

 राजस्थान  —

 तमिलनाडु  ‘  6
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 2

 महा  राष्ट्र  13

 छ०  प्र०  329

 हरियाणा
 न

 केरला  _

 पश्चिम  बंगाल  69

 पु  538.

 अनिवासो  भारतीयों  द्वारा  धनराशि  जमा  किया  जाता

 1441,  श्री  सैयद  शाहाबुह्दीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989,  1990  और  1991  के  दौरान  अब  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  प्रति

 तिमाही  कितनी  घन-राशि  जमा  कराई  गई  तथा  इस  जमा-राशि  में  से  कितनी  निकाली

 वर्ष  1989  और  1990  के  मूल  देश्ष  द्वारा  जमा  कराई  गई  कुल  घन-राक्षि  का
 ब्यौरा  क्या  भ्ौर

 घन  के  निवेश  को  बढ़ावा  देने  तथा  निकासी  की  गति  को  धीमी  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 भारतीय  रिजवे  बंक  के  अनुसार  ऐसी  सूचना  संकलित  नहीं  है  ।
 ह

 सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  से  अन्तप्रंवाह  के  संब्धन  के  लिए  अनेक  उपाय  किए
 जिनमें  सबसे  महत्वपूर्ण  मुद्रा  दर  समायोजन  भ्रनिवासी  मारतीयों  के  विध्वास  को  पुनः

 प्रतिष्ठित  करने  के  लिए  अन्य  उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  व्यापार  भौर  औद्योगिक  नीति  में
 संरचनात्मक  सुधार  शामिल  हैं  ।

 -  -

 विवरण

 अनिवासी  भारतीय  से  प्रेषणाओं  का  तिमाही  अन्तप्रंवाह/बहिप्रंवाह
 में  दिए  गए  आँकड़े  मिलियन  अमेरिकी  डालर  में  हैं  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय

 सांख्यिकी  विनिमय  दरों  पर  आधारित

 विदेक्षी  अनिवासी  जोड़
 भनिवासी  लेखा  लेखा

 2 3 4 4] अप्रैल-जुन (720) (--25) (695)



 अधिकारियों  द्वारा  वर्ष  1986  के  निर्यात  सादे  मे  बर्ती  गयी  विभिन्‍न  अनियमितताशों  के  सम्बन्ध  में

 जुलाई-ब्िल्लम्थ र

 भकक्‍्तूव  र-दिसम्वर

 जनवरी-मार्ये

 अशकंसूबर

 *ंअनन्तिम

 229

 (138)
 591  --70

 (349)

 186  130
 (109)  (76)

 385  --+8

 ध्र्य्छ

 615  27

 (350)  (15)
 34

 (19)
 7426  102

 (--227)  (54)

 (--20)

 --892
 (-  348)  (--34)

 --376  --60

 (०-23)

 91  22  नवम्बर  --68

 कॉपरिशंत  भ्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  सें  भनियमितलाओं  के  सम्बन्ध  में
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट

 1442,  श्री  एभ०  वी०  चन्द्रशेखर  मूति  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कॉंटन  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  झऔर  वरिष्ठ  सरकारी

 दो  वर्षों  से  भी  पहले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 क्‍या  इस  रिपोर्ट  की  जांच  में  असाधारण  विलम्ब  हुआ

 4३6

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?



 है  1913  लिखित  उत्तर

 क्या  विलम्ब  के  कारण  कुछ  दोषी  अधिकारी  अपनी  स्थिति  का  लाभ  उठा  रहे
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पधह्ोक  :

 से  (8)  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  परामर्श  से  सी०बी०आई०  की  रिपोर्ट  की
 भांच  की  जा  रही

 मुस्लिम  स्त्री  विक्छेद  पर  अधिकार  1986

 1443.  भरी  सेयद  झाहाबुद्दीत  :  क्या  न्‍्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  ।

 मुस्लिम  स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार  1986  के

 वर्षवार  ओर  मरण-पोषण  ओर/अथवा  रसद  के  लिए  कितनी  मुस्लिम  तलाकछुदा  स्त्रियों
 ने  आवेदन-पत्र  दिये

 कितने  मामलों  में  भूतपूर्व  पति  के  रक्त  नातेदारों  के  अथवा  राज्य
 वक्‍फ  बोर्ड  के  मरण-पोषणारसद  के  लिए  धन  के  भुगतान  का  आदेश  दिया

 क्‍या  इस  अधिनियम  की  संवेधानिकता  को  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  है
 और  यदि  तो  इस  मामले  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 क्या  आल  इंडिया  मुस्लिम  पर्सनल  ला  बोर्ड  ने  इस  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  का

 सुझाव  दिया  श्रौर

 यदि  हां  तो  प्रस्तावित  संशोधन  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनो  कार्य  मंपालय  तथा
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  और  जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  इसे
 राज्य  सरकारों  संप  राज्य  क्षेत्र  प्रशारानों  से एकत्नित  किया  जाएगा  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 से  मुस्लिम  स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार  1986  के
 उपबंधों  को  चुनौता  देने  वाली  अनेक  याचिकाएं  उच्चतम  न्यायालय  में  फाइल  की  गई  हैं  और  ये
 सांविधानिक  न्‍्यायवीठ  के  समक्ष  सुनवाई  के  लिए  लंबित  अखिल  भारतीय  मुस्ज़िम  स्त्रीय  विधि
 बोर्ड  ने  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  सुझाव  दिए  चूंकि  यह  मामला  निर्णयाघीन  इसलिए
 सुझावों  पर  कोई  कारंवाई  नहीं  की  गई  है  ।

 सोहनगढ़  के  निकट  विसान  का  वुधघंटनाग्रस्त  होना

 1444.  भरी  राजबोर  सिंह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  मारतीय  वायु  सेना  का  विमान  अभ्यास  करते  समय  मोहनगढ़  के  निकट

 दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया

 137
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 (७) गए  फे  ऋर  युदेखुस  कं  जांच  को  गई

 क्या  विमान  को  अम्यास  पर  भेजने  से  पहले  इसकी  पूरी  तरह  से  जांच  नहीं  की  गई ह

 कया  इससे  पहले  सी  ऐसी  दुर्घटनाएं  हुई  और

 यदि  तो  उसकेਂ  क्यों  कारण  थे  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  21  1991  को  मोहनगढ़  के  पास
 अभ्यास  के  दोराबें  एक  लिगं-29४  वार्थुबान  दूर्घेटनाअरत  हो  गया  था  |

 हांकर  ह
 अभ्यास  से  वायुयान  की  पूरी  तरह  जाँच  की  गई  थी  तथा  उसे  उड़ान-योग्य

 प्रभलीकत  किया  गया  भा  4

 गौर  (e)  1985  में  इसी  तरह  के  एक  अभ्यास  में  एक  वायुयान
 दुर्घटनाश्रस्त  हुआ  था  ।  वह  दुर्धटना  तकनीकी  खराबी  के  कारण  हुई

 लिंभुवाकी |
 एन०“संरं>सो०  को  ग्लाइडिग  प्रशिक्षण  देने  हेतु  हवाई  पट्टियां  देना

 1445,  श्रो  दत्तान्न य  बंडारू  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  मध्य  प्रदेश  में  एन०सी०सी०  कैडेटों
 के  ग्लाइडिंग  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  हवाई  पट्टियाँ  उपलब्ध  कराता

 (a)
 यदि  तो  ईसकै  क्‍या  कारण

 क्‍या  स्लाइडिग  प्रशिक्षण  न  दिये  जाने  पर  कैडेटों  को  प्रमाण-पत्र  करने  तथा
 भारतीय  वायु  सेना  में  भर्ती  होने  में  मुष्किल  आती  और

 थदि  तो  इस  समस्या  को  हल  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रका  संत्री  शरद  :  ओर  फिलहाल  ग्लाइडिग्र  प्रशिक्षण  सुविधाएं
 मध्य  प्रदेश  में  मोपाल  और  रायपुर  में  मौजूद  यद्यपि  रायपुर  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा
 लेकिन  भोपाल  में  प्रशिक्षण  देने  का  काम  तब  तक  के  लिए  स्थगित  किया  गया  है.जब  कि  राष्ट्रीय
 विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  दायर  किए  गए  दावों  का  निपटारा  नहीं  हो  जाता  ।  इन्दौर  मे  एक
 नई  ग्लाइडिग  पट्टी  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  गई  जिसका  ग्लाइडिग
 प्रश्चिक्षण  शुरू  करने  से  पूंवं  निर्माण  किया  जाना  है  !

 वायु  स्क्‍्वॉड्नों  में  ग्लाइंडिग  का  प्रशिक्षण  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का
 एक  भाग  ह  लेकिन  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  या  भारतीय  वायुप्तना  में  कमीक्षन  प्राप्त  करने  के
 लिए  अनिवायं  नहीं  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 झतिशिक्त  कर्मचारी

 1446,  भी  विजय  नवल  पाटोल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्या  सरकार  फा  चित्ञार  विभिन्‍न  बिभांगों  में  अतिरिक्त  कर्मचारियों  को  कम  करने
 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  विभागों  में  ऐसे  विशेष  स्कन्‍्धों.का  पता:लग़ाया:है  जहां  पर
 काम  काफी  कम  हो  जाने  के  कारण  वे  अनावश्यक  हो  गये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  स्कन्‍्धों,को  तक  बन्द  कर-दियर
 जायेगा  तथा  अतिरिवत  कमंचारियों  को  अन्य  आवश्यक  काय  में  लगा  दिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  यह  सुनिद्िचत  करना  सरकार
 की  दृढ़  नीति  रही  है  कि  प्रत्येक  मंत्रालय/दिभाग  में  कमंचारी  संख्या  को  सख्तीपूवंक  मानकों  तथा
 उसका  कार्यात्मक  आवष्यकताओं  के  अन्तगंत  रखा  इस  बअबोजन  के  '  प्रे्येक
 विभाग  को  मानकों  के  अनुसार  आवश्यक  जनञक्ति  का  मूल्यांकन  करने  तथा  यदि  द्वो  तो  फालतू
 स्टाफ  का  पता  लगाने  के  लिए  आन्‍्तरिक  कार्य  अध्ययन  एककों  के  जरिए  कर्मंचा  री-संल्या  का-अध्ययत्त
 कराना  अपेक्षित  होता  वित्त  मंत्रालय  का  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  भी  यह  निर्धास्ति  करने-के

 लिए  कि  कमंचारी-संख्या  कार्यभार  के  अनुरूप  अपनी  ओर  से  अथवा  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों
 के  अनुरोध  पर  अध्ययन  करता  जनशक्ति  की  आवश्यकता  संम्बन्धी  अध्ययनो ंमें  सम्बन्धित

 मंत्रालयों/विभागों  के  कार्य-कलापों  को  मी  ध्यान  में  रखा  जात  है  ताकि  ऐसे  कार्य-क्षेत्रों  के  बारे  में
 भी  सिफारिश  की  जा  सके  जो  अनावश्यक  हो  गये  हों  तथा  जिनके  लिए  जनशक्ति  की  आवश्यकता
 का  औचित्य  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सकता  हो  ।  फालतू  स्टॉफਂ  का  पतो"लमगौॉसे का  कार्य  एक

 चालू  एवं  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है और  इसके  लिए  कोई  संमेर्भ-सौमों  नहीं  बताई  जा  सकती  .

 है  ।  फालत  पाए  गये  स्टाफ  को  मौजूदा  रिक्तियों  के  प्रति  खपा  लिया  ज्मता:दै।आब्ना-क्राभिक  और
 प्रशिक्षण  विभाग  के  सपंलस  सेल  कमंचारी  के  जरिए  छ्ुुनः  काम  में  लगा  दिया
 जाता  है|

 संपत्ति  में  महिलाओं  को  सह-स्वामित्व  का  अधिकार

 1447.  थी  गरुदुदास  कासत  :  क्‍या  न्याय  और  कंम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा
 फरिेंगे  कि  :  हि  -  ह

 क्यो  सरकार  का  विचार  महिलाओं  को  संपत्ति/मैं  सेहंम्स्कॉमित्त  का  अधिकार  प्रदान
 करने  का  ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कार

 .  क्‍या  सरकार  का  विचार  सम्पत्ति  के  संड्बन्ध  बे  के  अधिकारों  संबंधी  कानूनों

 में-स्ंक्लोधन  करने  के  विधेयक  पेक्न  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कंपनो  कार्य  मंत्नालय,तथा
 सेश्री  रंगराजन  :  से  इस  विषय  में  विशष्लान  बनाए  जाने  संबंधी

 कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं
 हक
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 व्यापार  और  लिवेश  पर  मंत्रिमंडल  समिति

 1448,  भ्रो  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चालू  निर्यात  अभियान  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  व्यापार  और  निवेश
 पर  मंत्रिमंडल  समिति  गठित  की

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  निर्यात  के  लिए  कोई  नीति  बनाई  है  तथा  निर्यात  को
 प्रभावित  किये  बिना  भ्रायात  समावेश  उपायों  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  क्‍या  निवेश  पैनल  द्वारा  अब  तक  की  गई  सिफारिशों  को  सरकार  ने

 लागू  कर  दिया  है  ?

 बाजिस्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  जी  हां  ।

 समिति  की  अध्यक्षता  प्रधान  मंत्री  द्वारा  की  जाती  है  और  इसमें  वित्त  कृषि
 मंत्री  तथा  वाणिज्य  राज्य  मंत्री  शामिल  यह  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रनालयों  के  विदेशी  व्यापार
 तथा  निबेक्ष  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  की  समीक्षा  करती

 समिति  की  समीक्षाएं  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।

 अमरीका  को  साफ्टवेयर  का  निर्यात

 1449,  भरी  धसंन्‍्ना  सोन्‍्डय्या  सादुल  :
 भी  अबण  कुमार  पटेल  :

 क्या  बाजिस्थ  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  मारत  से  सॉपटवेयर  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 (a)  सरकार  ने  हस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  भ्रथवा  उठाने  का  विचार  किया  है  ?

 वाजिस्य  मंत्रालय  के  रासश्य  संत्री  पो०  :  नहीं  ||
 ओर  प्रएइन  नहीं  उठते  ।

 सुद्रास्फोति-दर

 1450,  ओ  धम्मन्ना  मोन्डयया  सादुल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि
 1991  के  अन्त  पिछले  महीनों  के  दोरान  थोक  मूल्य  सुचकांक  १र  आधारित

 स्फीति  की  दर  कया  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदवर  :  1991  के  अर न्त  तक
 पिछले  ख्ह  महीनों  के  लिए  बिन्दु  प्रति  बिन्दु  झाधार  पर  थोक  मूल्य  चकांक  के  ड्प  में
 की  वाधिक  दरें  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 बला  थे  मुद्रास्फीति
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 थोक  मूल्य  सूचकांक  सें  सुद्रास्फोति  को  बाधिक  दर

 :  1981-82--  100)

 महीना  मुद्रास्फीति  की  दर

 1991  11.4

 1991  12.1

 1991  12.3

 199]  14.5

 1991  16,4

 1991  15,1

 1991  13,3

 अमरीका  ऊे  साथ  संपक्त  उपक्रम

 1451.  श्री  धर्मन्‍्ता  सोन्श्यर  साएुए  :  गष्ण  मत  णह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  19५9/  ८  हा  एाजा  दो  दौरान  भारत  में  संयुक्त
 इपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  समभोते  ८र  हृस  दर

 यदि  हां  तो  टत्सम्बन्धी  ब्यौध्ा

 ये  संयुक्त  उपक्रम  कब  तक  ८  कद  छएंगे  2.

 बाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  जी

 तथा  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  हारा  ऋण  देने  और  माफ  करने  में
 की  गई  प्रनियमितताएं

 भी  झ्रश्चुन  सिह  यादव  :

 शी  काक्ीराम  राजा  :
 शी  राम  लखन  सिह  यादव  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  जोनपुर  गुजरात  के  सुरत  और  बड़ोदरा  जिलों

 तथा  बिहार  के  पटना  रोहतास  और  मोजपुर  जिलों  में  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीयकरृत  बेकों

 द्वारा  ऋण  देने  ओर  माफ  करने  के  मामलों  में  अनियमितताएं  बरतने  की  श्षिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्रूंबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  की



 अिखित  यलेरं  29  1991

 यदि  तो  इसके  कया  परिष्पम  रहे

 (६)  कितने  अधिकारी  दोषी  पाए  और

 उमके  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वि  भंत्रालयव  में  शाज्य  संत्री  रामेहवर  :  से  सरकार  तथा  भारतीय
 रिजवं  बेंक  द्वारा  जौनपुर  सूरत  तथा  वडोदरा  रोहतास  और

 मोजपुर  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  ऋणों  की  संवितरण  और  ऋणों  की  माफी
 से  संबंधित  प्राप्त  शिकायतों  और  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  कथित  रूप  से  बरती  जाने  वाली
 मितताओं  को  सरकारो  क्षेत्र  के  संबंधित  बेंक  के  साथ  उपचारी  कारंवाई  करने  के  लिए  उठाया  जाता

 है  ।  जहां  तक  अशोध्य  ऋणों  को  बट्टे-खाते  डालने  और  हानियों  तथा  श्रमभौता  प्रस्तावों  का  संबंध
 मारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बैंकों  ऐसे  मामलों  का  तेजी  से  निपटारा  करने  के  लिए  भपने  विभिन्‍न

 अधिकारियों  को  शक्तियाँ  प्रत्यायोजित  करने  के  लिए  कहा  बंक  अपनी  शाखाओं  का  आवधिक
 अन्तरालों  पर  निरीक्षण  करते  मारतीय  रिजवं  बंक  बैंकों  का  सांविधिक  निरीक्षण  भी  करता  है  ।

 इन  निरीक्षणों  के  दोरान  ऋण  मूल्यांकन  तथा  अन्य  मामलों  से  संबंधित  कई  कमियों  का  पता  चलता
 बैंकों  द्वारा  दोषी  पाये  गये  अधिकारियों  समेत  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  निर्धारित  नियमों  और

 प्रक्रियाओं  के  अनुसार  समुचित  कारंवाई  की  जाती

 ेल्‍  राष्ट्रीय  राजमागों  का  विकास

 1553.  भी  प्र्जन  सिह  यादव  :

 ओ  हरिकेवल  प्रसाद  :
 भी  राम  बदल  :

 क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  कुल  संख्या  तथा  इनकी  लम्बाई
 कितनी  और

 (a)  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  इनके  विकास  पर  खर्च  की  गई  घन-राशि  का:ऋष्रौरा
 क्‍या

 |

 जल-भतल  परिवहन  के  रफ््य  स्त्री  लगदीदा  :  ग्यारह  राष्ट्रीय
 राजमाम  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से  गुजरते  हैं  और  उनकी  लन्‍्बाई  2613  कि०मो०

 पिछले  तोन  वर्षों  के दौरान  उनके  विकास  पर  159.46  कटोड़  ०  खेचे  किए  गए  हैं

 श्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 वर्ण  विकास  कार्यों  पर  ख़र्च  To)

 1988-09  38.70...

 193990  $5.60

 1990-9 1  65.6

 कुल  :  159.46  करौड़  रू

 हा

 है|
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 उत्तर  ब्रदेश  तथा  बिहार  में  सहकारो  क्षेत्र  के  अम्तगंत  आने  वाली

 सूती  थागा  सिले

 1454,  भरी  प्र्भुन  यादव  :

 श्री  राम  लखत  सिंह  यादव  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  सहकारी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  झूती  घागा  भिलों  राज्य  बार  संख्या
 क्‍या  हि

 क्या  ये  मिलें  हथकरघा  तथा  बिजली  करधा  उद्योगों  की  मॉ्नेधरी  कर  सकते

 क्या  सरकाए  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  तथा  क्हिार  के  रोहताश
 झौर  मोजपुर  छिलों  हें  टयी  छागा।सूती  धागा  मिलों  को  स्था  पित्त  करने  का

 गद्दि  तो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरत  कितनी  किलों  की  स्थापना  किये  जाते
 -  का  विचार  और

 -  इन  मिलों  को  कब  तक  स्थाप्रित  किया  जा  रहा  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  श्रशोक  गहलोत  :  संलग्न  सूची  के  लनुसार  115
 मिलें  हैं  ।

 सहकारी  क्षेत्र  में  मिलों  क ेअतिरिक्त  हथकरधा  और  विद्युत  करथा  उद्योग  की  मांग
 को  अन्य  क्षेत्रों  जैसे  सा्वंजनिक  क्षेत्र  की  गिलों  आदि  द्वारा  भी  पूरा  किया  जाता  है|

 इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भौर  (४)  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 विदरण

 30  1991  की  स्थिति  अनुसार  सहकारी  क्षेत्र  में  यान  का  उत्पादन  करने
 बाली  सूती/मानव  निमित  फाइबर  वस्त्र  झिलों  की  राज्य-वार  संख्या  निम्नांकित  प्रकार  है  :--

 राज्य  सहकारी  मिलों की  संख्या

 1  2
 :

 श्रांध्र  प्रदेश  9

 असम

 बिहार  3

 गुजरात  $

 हरियाणा  1

 कर्नाटक  8
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 एन

 मध्य  प्रदेश  2

 महाराष्ट्र  35

 उड़ीसा  6

 पंजाब  6

 राजस्थान  3

 समिखनादु
 उत्तर  प्रदेश

 पहिचिम  बंगाल  ध्

 पांडिचेरी
 रि

 किस्म  को  बैंक  ऋण

 श्री  अर्जुन  सिह  घादव  :

 श्रीमती  युमिहा  एहाजन  :

 गे  काशी  राम  एएए  :

 श्री  हरिकेशल  परप

 कण  वित्त  मंत्री  यह  दत  7

 अनुसूचित  बैंकों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  ग्रुजरात  और  मध्य  प्रदेश  में  किसानों  को  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  जिलावार  कितनी  घनराशि  के  ऋण  और

 इस  अवधि  के  दौरान  कितनी  घनराशि  के  ऋणों  की  वसुली  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  उत्तर  गुजरात  और  मध्य
 प्रदेश  राज्यों  में  1987,  1988  और  जून  1989  को  समाप्त  पिछले
 तीन  वर्धों  के  दौरान  सभी  प्ननुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  दिये  गये  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्निमों  की  राशि
 निम्नलिखित  है  :---

 राज्य  को  समाप्त  वर्ष  राक्षि

 1...
 2

 3

 उत्तर  प्रदेश  1987  235

 1988  259

 1989  310

 144



 8:  1948  सिखित  उस्तरः

 2  3 ा
 डा :

 कक
 शा

 1988  486

 1989  है  ।

 मध्य  प्रदेश  1982.  ड््ञ

 1988.  .
 पका

 1989  २७०

 तदनुरूप  अवधि  के  दौसन  उत्तर  गुकरात  और  मध्य  अदेशः  राज्यों  में  सभी
 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की  प्रप्क्.छपि  अक्षरों  की  बसूमी-को  तीजे-दर्षकप्र  कद  है  ++-

 ईह

 कमा
 को

 rie  लकी
 उत्तर  प्रदेश  1987 .  ....  436  253

 पु

 1988  458  263
 1989  560.  324

 गुजरात  1987  251  329
 1988  24]  128

 1989  349.  204

 मध्य  फ्रदेश  1987  221  102

 1988  247  129

 1989  327  188

 नाबाड़े  और  भारतीय  रिजन्ने  बैंक  की  आंकडा  सूचता  प्रभाली  से:उपडंकक-छुमना
 प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 महाराष्ट्र  में  250  टो०सो  ०डी०  के  आधारभूत  नवीन  चोनी  संयंत्रों  को

 लगाने  के  लिए,बित्तीय  सहायता  हेतु  लम्कित  अभ्यावेदन

 शिवशक्ति  ब्रादिवासी  एस०एस०के०  बुल्ढाना  जिला  ।

 अकोला  एस०एस०के०  जिला  अकोला  ।

 संत  मुक्ताबाई  एस०एस०के०  जिला  जलगांव  t

 राम  गणेश  गड़कारी  एस०एस०के०  जिला  नागपुर  ।

 एस  ०एस०के०  जिला

 अम्बा  एस०एस०के०  जिलः  भमरावती  । awPpyry

 ७

 ३

 ७

 ४२

 ब5ठ
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 श्री  कोंडेद्वर  एस  ०एस०के०  गांव  नन्दगांव  जिला

 जारांदेश्बर  एस०एस  ०के०  तालुका  जिला

 संगोला  तालुका  एस०एस०के०  जिला  सोलापुर  ।

 केदारेश्वर  एस०एस०के०  जिला  अहमदनगर  ।

 विदर्भ  एस०एस०के०  जिला  नागपुर  ।

 श्री  बागेश्वरी  एस०एस०के०  जिला  जालना  ।

 इंदिरा  एस०  १स०के०  जिला  सोलापुर  ।

 इंदिरा  एस  ०एस  ०के०  जिला

 जय  अम्बिका  एस०एस०के०  जिला  नांदेढ़  ।

 श्री  संत  तुकाराम  एस०एस०के०  जिला  पुणे  ।

 शिवाजी  राव  पाठिल
 निलंगेकर  एस०एस०के०  जिला  लातूर  ।

 घोडगंगा  एस०एस०के०  जिला  पुणे  ।

 बालाघाट  एस०एस०के०  जिला  लातुर  ।

 अजरा  एस०एस०के०  जिला  कोलहापुर  ।

 एस  ०एस०के०  जिला  घुले  ।

 पदमथ्नी  डॉ०  विट्ठलराव  विखे  एस०एस०के०  कंज
 जिला

 नर्रासहमा  एस०एस०के०  गहमदपुर  जिला  परमनी  ।

 माऊराव  एस०एस०के०  जिला  बाबुल  गांव  ।

 जात  तालुका  एस०एस०के०  जिला  सांगली  ।

 पुष्पावती  एस०एस०के०  लि०  »  जिला  याबतमाल  ।

 जयवंतराब  एस०एस०के०  जिला

 विदेशी  बंकों  के  कार्यकरण  की  समोक्षा

 1456,  भ्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  देश  में  विदेशी  बैंकों  के कायंकरण  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  क्या  देश  में  इन  बेकों  के  कार्यकलापों  को  उदार  बनाने  का  निर्णय  किया
 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 146
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 न्घपोी

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  भारत  में  दिदेशी  देंकों  के
 कार्यकरण  की  भारतीय  रिजवं  बेक  प्रत्येक  वर्ष  मार्च  के  अन्त  की  स्थिति  के  संदर्भ  में  समीक्षा  करता
 है  ।

 ओर  विदेशी  बैंकों  के  का्यंकरण  में  उदारीकरण  के  मामले  में  नररसहम  समिति
 का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  जिसने  20-11-91  को  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  दे  दी  समिति
 की  रिपोर्ट  पर  मारतीय  रिजवं  बंक  और  अन्य  संबंधित  एजेंसियों  के  साथ  विचार-विमश  कर  कारंवाई
 की  जाएगी  ।

 सिकन्दराबाद  छावनी

 1457,  ओ  वस्तात्रेय  बंडारू  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  सिकन्दराबाद  छावनी  में  सौनिकों  की  संख्या  राज्य  की
 कताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अपर्याप्त

 यदि  तो  क्या  इस  छावनी  में  सैनिकों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  वहाँ  कितनी  नई  डिवीजनें  अथवा  यूनिटें  स्थापित  की  धौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  भी  हरव  पयार  :  से  किसी  मी  छावनी  की  स्थान-स्थिति  और  उसकी

 नफरी  का  सम्बन्धित  राज्य  की  आवश्यकताओं  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होता  संक्रिबात्मक

 आवश्यकताओ ं,  पर्याप्त  मूमि  और  आधार-भूत  सुविधाओं  की  उपलब्धता  और  रेल  व  सड़क  से  उस

 स्थान  तक  पहुंचने  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  ऐसे  निर्णय  लिए  जाते

 सिकन्दराबाद  में  अतिरिक्त  सेनिक  फॉरंमेंशन/यूनिदें  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सोवियत  संघ  को  ऋण  को  अदायगोी

 1458,  श्री  विजय  नवल  पाटील  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोवियत  संघ  को  पहले  के  मारी  ऋण  की  कितनी  धनराशि  की  अदायगी  की  जानी

 क्‍या  सरकार  को  भाइवासन  दिया  गया  है  कि  ऋण  की  अदायगी  रुपयों  में

 यदि  तो  सोवियत  संघ  के  स्वरूप  में  परिवर्तन  होने  क ेकारण  इस  संवंघ  में  उसके
 विचार  और

 भविष्य  में  सोवियत  संघ  के  साथ  विदेशी  मुद्रा  के  मामले  में  कया  प्रबन्ध  करने  का

 विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  31  1991  की  स्थिति
 के  उस  समय  की  मौजूदा  विनिमय  दर  एक  रूबल  --23,4019  र०  पर  सोवियत  समाजवादी
 जनतंत्र  संघ  को  वापसी  अदायगी  की  जाने  वाली  ऋण  राशि  2204,34  करोड़  रुपए  होती  है  ।

 (8)  से  प्रवृत  करारों  के  सोवियत  ऋण  रुबल  में  प्रदान  किए  जाते  हैं  और

 मूल  राषधि  एवं  ब्याज  का  भुगतान  अपरिवतेनीय  भारतीय  रुपयों  में  किया  जाता  जिसका  उपयोग

 147



 8  1913  लिखित  उत्तर

 शोवियत  प्रॉर्थिका  रियों  हरा  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  को  निर्यात  की  जाने  वाली  भारतीय

 चतुओं  की  खरीद  में  किया  जाता  इस  ऋण  व्यवस्था  के  अन्तगंत  की  जाने  वाली  ऋण

 परिक्ोधन  की  अदायगी  में  कोई  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  व्यय  नहीं  हुआ  है  ।

 महा  शब्ट  में  नई  सहकारी  चीनो  भिंलों  को  वित्तीय  संहापंता

 1459,  श्री  मुकूल  बाल  कृंष्ण  वॉसंनिक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  नई  सहकारी  चीही  मिलों  को  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  बनेक

 प्रस्ताब  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  और  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  पास  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इन  नई  सहकारी  चीनी  मिलों  को  शीघ्र  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  सरकार  का  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रापेशवर  :  भारतीय  भौद्योगिक  वित्त  निगम  ने

 सूचित  किया  है  कि  महाराष्ट्र  से  सहकारी  क्षेत्र  में  250६  टी०रस०्डी०  के  निम्ट  तर  स्तर

 की  नई  चौंनी  पंरियोजनाओं  की  स्थापना  करने  के  लिए  ग्राज  की  स्थिति  के  अनुद्यार  संस्शार
 के  पास  27  अम्यावेदन  विचारार्थ  लंबित  है  ।

 इनके  ब्यौरे  सेलग्न  विवरण  में  दिए  गए  महाराष्ट्र  से  आधुनित्रीक  ण/विस्तार
 संबंधी  परियोजर्नार्ओों  के  लिए  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  मांगे  जाने  के  अलावा  अन्‍य  राज्यों  से  भी

 बंडी  सेंख्यां  में  ग्रासि  रूट  चीनी  परियोजनाओं  के  लिए  संस्थाश्रों  को  आवेदन  मिले  एः  व्सी०
 डी०सी०  जिससे  नयी  सहकारी  समितियों  की  इक्विटी  में  50%  अंगदान  करने  वी  अपेक्षः  बे

 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  अखिल  मभार्तीय  स्तर  पर  कुछ  एककों  को  छोड़कर  ब(को

 एककों  को  सहायता  प्रदान  करने  में  अपनी  व्यक्त  की  वित्तीय  संस्थाओ्रों  द्वरा  हाल  ही
 में  चीनी  उद्योग  के  बारे  में  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  हाल  के  वर्षो  में  ग्रास  रूट  संत्रों
 की  स्थापना  लागत  में  अत्यधिक  वृद्धि  के  चीनी  की  कीमतों  में  तदनुरूप  वृद्धि  किए  बगैर  गल्‍्ते
 के  मूल्य  में  वंद्धि  और  सरकार  की  प्रीत्साहन  योजना  को  उदार  बनाए  नये  संयंत्रों  की  सक्षमता
 संदिग्ध  हो  गंधी  इनकी  सक्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  प्रोत्साहनों  जो
 कल  की  35  करोड़  रुपए  की  लागत  के  मुकाबले  में  2!  करोड़  रुपए  की  लागद  पर  झ्रांके  गए

 बुद्धि  की  जोए  |

 7  1990  से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  की  समाप्ति  तक  दिए
 गए|दिए  जाने  वाले  लाइसेंसों  के  लिए  नई  प्रोत्साहन  योजनाओं  की  त॑यारी  सरकार  के  क्क्तराधीन

 है  ।

 छाबनी-क्षेत्रों  का  पालिका  समितियों  को  अन्तरण

 1460,  श्री  शुफल  वासनिक  :

 हा०  बसब्त  एन०  पकर

 कया  सही  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्र
 सरकार  का  विचार  छावनी-क्षेत्रों  को  पालिका  समितियों  को  अन्तरित  करने  का

 श्बैह



 1913  हा

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  प्रौर  इसके  क्या  कॉरकड
 रक्षा  मंभी  शरद  :  और  सरकार  ने  अीशक  छाक्षती  क्षेत्रों  को

 पालिका  समितियों  को  हस्तान्तरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखा  है  ।

 ‘Trent
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 बुराएं  हुएं  आर०ई०पी०  लोइंसेंसों  को  सहायता  से  वस्तुओं  का  अ्रवा्त

 1461,  भरी  सगबान  हांकर  राबत  :  क्‍या  वाणजिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  1991  से  31  अगस्त  1991  तक  चोरी  हुए  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  के

 मुल्य  का  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्‍या

 उन  आर्वोर्तेकीं  की  जिनेके  लाइसेंस  चोरी  हुए  लॉईसेंसों  की  कितनी  प्रमाणित

 प्रतियां  जंरी  की

 यदि  उन्हें  प्रमाणित  प्रतियां  नहीं  दो  गई  हैं  तो  इनके  बयां  कार्रण

 क्‍या  सरकार  को  इस  बारे  में  आयातवते  से  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 B)  यदि  दो  इस  बारे  में  दा  घारंबाए  दा  गई

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  चुराए  हुए  के  माध्यम  से  श्रनुमानित  कितने  मूल्य
 का  आयात  किया  और

 सरकार  ने  इन  चराए  लाउसेंसों  द्वारा  आशत  करने  वालों  के  विंदद्ध  क्यो  कारंवाई  की

 थाणिज्य  मंत्रालंधे  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पंहल  १र  रखेः  दोः  जाएँगी  ।

 हां  ।

 लाइसेंस  प्रदान  करने  वाले  अंधिंकार्रियों  को  निर्देश  दिएं  गेएं  हैं  कि  एक्सिमे
 प्रतिरिक्त  एक्सिम  शिर्रेप/विकेंय  अंत्तिरिक्त  एंजिसम  स्किप  प्रररंक  में  किसी  भी

 हालत  में  निर्यातकों  को  डाक  द्वारा  नहीं  भेजा  उसे  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्यातकों  को  स्वयं
 ड्यवस्था  वे  व्यक्तिगत  रूप  से  या  अपने  विधिवत  अधिकृत  एजेंटों/बेंकरों  के  भाध्यम  से

 रेंसोद्द  पर  और  इंसके  लिएं  प्रेमाण/प्रनुंजष्ति  प्रस्तुत  करके  हो  इसे  वििंगत॑  लाइसेंसिंग
 कार्यायं  से  प्रीप्त  कर॑  संकतें

 है  आह  अक  ।
 गैर  सरकारी  संस्थॉ्

 1462,  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  बितें  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 '  क्या  केन्द्रीव  सरकार  को  गत  तीन  वंथों  के  दौरीरनःअबਂ  तेंक  के  अनेफ  भागों  में

 कसी  गरपसरपा रीਂ  सान॑न्वैकिंग  संस्थाओं  कोਂ  मामलों  जनिकाएे  आप्त  हुई  है  जो

 स्वतंत्र  रूप  से  बंकों  कें  में  कार्य  कर  रही

 जुक



 लिखिल  उत्तर  49  1991

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जासे  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  मारतीय  रिजवं  बैंक  ने  भ्रूचित
 किया  है  कि  ग्र  बककारी  संस्थानों/कम्प नियों  द्वारा  पूर्ण  रूपेण  बेंकों  के  रूप  में  काम  करने  सम्बन्धी

 कोई  मामला  उनके  ध्यान  में  नहीं  आया

 ओर  उपयुक्त  को  देखते  हुए  ये  प्रइन  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 सेंट्रल  झ्ा्डिनेंस  आगरा  में  चोरी  को  धटनाएं

 1463,  थ्री  भगवान  झंकर  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६.  -  -

 गत  तौीन  वर्षो  के  दौरान  सेन्‍्ट्रल  आडिनेन्स  आगरा  में  चोरी  की  कितनी

 घटनाएं

 इस  अवधि  के  दौरान  व्षवार  अनुमानित  कितनी  लागत  के  उपकरणों  की  चोरी

 क्‍या  चोरी  की  इन  घटनाओं  को  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसका  कया  परिणाम

 (४)  क्‍या  सरकार  ने  इन  घटनाओं  के  लिए  उत्त  रदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 (3)  क्‍या  चोरो  की  इन  घटनाओं  में  किसी  विदेशी  एजेंसी  का  हाथ  भी  पाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 सेन्‍्ट्रल  आडिनेन्स  आगरा  में  भविष्य  में  उपकरणों  की  चोरी  की  ब्टनाओं  को
 रोकमे  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्का  मंत्री  क्षरद  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1.  वर्ष  1989  में  केन्द्रीय  आयुध  आगरा  में  चोरी  होने  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है
 लेकिन  वर्ष  1990  में  एक  बार  झोर  वर्ष  1991  में  दो  बार  चोरी  के  प्रयास  किए  जाने
 की  रिपोर्ट  वर्ष  1990  में  एक  महिला  मजदूर  के  पास  से  दो  प्रिसमैटिक  कम्पास  बरामद

 आरम्मिक  जांच-पड़ताल  के  बाद  उस  महिला  उसके  दो  पुरुष  साबियों को
 सम्बन्धित  के  स्टोर  कीपर  को  निलंबित  कर  दिया  स्टाफ  जांच  भ्रदालः

 झभी  मामले  की  जाँच  कर  रहो  है  ।

 2.  वर्ष  1991  में  हुई  चोरी  की  पहली  घटना  में  दिनांक  3  199]  को  की
 दीवार  तोड़कर  चोरी  करने  की  कोशिश  की  गई  यश्षपि  कोई  भी  वस्तु  भुम  नहीं  हुई
 थी  फिर  पुलिस  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  करा  दी  गई  थी  ।
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 $  1913  लिखित  उत्तर

 3,  वर्ष  1991  में  हुई  चोरी  की  दूसरी  जो  17/18  199]  की  रात  को

 हुई  थी  उसमें  88  प्रिसमेटिक  कम्पास  की  चोरी  किए  जाने  का  प्रयास  किया  गया  था  ।

 संदिग्ध  कर्मचारियों  को  पकड़  लिया  गया  और  पुलिस  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कर

 वाई  गई  ।  विस्तत  रूप  से  मंडार  की  पूरी  जांच  करने  पर  पता  चला  कि  1908  अवद

 सेवायोग्य  दिक्सूचक  और  859  मरम्मत-योग्य  दिक्सुचक  झ्लंडार  में

 कम  पाए  गए/ग्रुम  हुए  कम्पासों  का  मुल्य  लगभग  37,40,634/-%०  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में

 स्टाफ  जांच  अदालत  मामले  की  जांच  कर  रही

 4,  पश्रमी  ऐसी  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  इनमें  किसी  विदेशी  ऐजेन्सी  का

 हाथ  है  ।

 a  .  डिपो  की  सुरक्षा  व्यवस्था  मजबूत  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  यए  हैं  :-.

 1.  डिपो  के  भीतर/बाहर  गइत  की  अन्तराल  अवधि  कम  कर  दी  गईं  है  ।

 2,  हाज  ही  में  पहदा  चौकियों  पर  वॉकी-टॉकी  उपकरणों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 3,  हाथ  से  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  डिटेक्टरों/डोर  मेटल  फ्रेम  जैसे  उपकरणों  का

 इस्तेमाल  शुरू  कर  दिया  गया

 4.  गेट  में  प्रवेश  करते  समय  या  गेट  से  बाहर  जाते  समय  कर्मचारियों  की  पूरी  तलाशी
 ली  जानी  शुरू  कर  दी  है  ।

 wa  .  तुरन्त  कारंवाई  करने  के  लिए  अलग  से  एक  सशस्त्र  दल  भी  तैनात  किया  गया  है
 जो  नियमित  अन्तराल  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  जांच-पड़ताल  करता  रहता

 सिश्चित  धागे  का  निर्यात

 1464,  ञी  राजवीर  सिंह  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  कौ  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  मिश्रित  घागे  का  निर्यात  करने  का

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  लक्ष्य  रखे  गये  और

 इस  लक्ष्य  को  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जायेगा  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अशोक  :  मारत  पहले  से  ही  ब्लेंडिढ  यान
 का  निर्यात  कर  रहा  है  और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  इसके  निर्यात  14,50  करोड़  र०  यृल्य  के

 हुए  ।

 और  सिथेटिक  तथा  रेयन  बस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  वर्ष  1991-92  के
 दोरान  ब्लेंडिड  याने  के  लिए  75  करोड़  रु०  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 199)  की  अवधि  के  दौरान  निर्यात  पहले  ही  40,35  करोड़  रु०  तक  पहुंच  गए
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 [very  ।
 25  ज़सुख  कर  दाता

 1465,  थी  श्ररेदयर  साथवे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  सबसे
 अधिक  आवकर  देने  वाले  प्रथम  पच्चीस  आयकर  दाता  कौन-कौन  हैं  और  उनके  व्यवसायों  का  ब्यौरा
 क्या  है  तममें  से  प्रश्वेर  ने  गत  तीन  वर्षों  वर्ष-वार  कितना  कर  अदा  किया  ?

 विस  मंत्रालय  में  शंक्य  मंत्री  रामेहवर  :  देश  में  20  शीष॑स्थ  आयकर  दातानों
 के  बारे  में  कर  निर्धारण  वर्ण  1989-90  के  लिए  उनकी  विवरणीगत  आय  के  क्रमानुसार
 सूचता |  ToGo  199001  के  कर/तिर्भ्नारण  त्यकों  केः  सम्बन्ध  में  उत्तक़े  हुझरा  अदा  किया
 गया  तथा  उनके  व्यवसाय  के  बार  में  सूचना  इसके  साथ  विवरण  :20  शीरष॑स्थ

 आयक  रदाताओं  के  बारे  में  इस  तरह  की  सुचना  जो  प्रत्येक  वर्ष  संकलित  की  ज्यतरी  समेकित
 करने  में  सामान्वतया  काफी  समय  लगता  लेकिन  25  शीर्षस्थ  आयकरदाताओं  के  बारे  में  सूचना
 एकत्र  करने  तथा  करने  में  और  भी  अधिक  समस्र  लगने  के  साथ-क्षाथ  परिश्रम  भी  लगेगा
 जोकि  प्राप्तव्य  लक्ष्य  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।
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 जिशित  उत्तर  29  1991

 अस्तर्राष्ट्री  य  सुद्राकोष  से  ऋण

 1466,  भरी  बी०  शोमियास  प्रसाद  :

 भो  एम०  बो०  चन्द्रशेसर  मृत  :

 श्री  वी  झोममाद्रोश्बर  राव  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  हाल  में  नई  दिल्ली  में  प्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  वित्तीय  अनुसंघान
 विज्ञाग  के  निदेशक  के  साथ  बंठक  की

 यदि  तो  उनके  साथ  हुए  विचार-विमशं  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अन्‍्तर्साष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  मारत  को  ऋण  देने  के  लिए  सहमत  हुआ  और

 यदि  तो  कितना  तथा  किन  शर्तों  के  अधीन  देगरे  क ेलिए  सहमत  हुआ  है  ?

 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के
 फिस्कल  अफेयर्स  डिपार्टमेंट  के  निदेशक  ने  अपना  मारत  यात्रा  के  दौरान  21.10,1991  को  वित्त
 मंत्री  से मुलाकात  की  थी  ।

 उनके  बीच  हुई  वित्तीय  समेकन  के  सम्बन्ध  में  किए  जा  रहे  प्रयायों  पर
 केन्द्रित  थी  ।

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  बोर्ड  द्वारा  एक  अस्थायी  व्यवस्था  के  तहत
 31.10.91  को  165.6  करोड़  एस०डी०भार०  की  राशि  अनुमोदित  की  गई  इनमें  से  850
 लाख  एस०डी०आर०  की  निकासी  15.11.91  को  की  गई  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के
 संसाधन  प्राप्त  करने  से  संबंधित  शर्तों  पर  समभौता  हो  गया  है  तथा  यह  सुनि््दिचत  किग्रा  गया  है
 कि  अपनाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपाय  वही  हों  जो  देश  के  ब्र्वोस्त  श्राथिक  हित  में  ढीक  समझे
 जाते  हैं  ।

 विदेशी  मिजेश  में  प्रड़चनें

 1467,  थी  बो०  भौनिवास  प्रसाद  :

 भी  एम०जी०  चसाशेखर  भृति  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  ने  अयने  हाल  के  नई  दिल्ली  के  दौरे
 के  दौरान  भारतीय  अथंव्यवस्था  के  नीतिगत  पहलुप्ों  को  अनुटक्रमणीय  क्ताया  है  और  सरकार  से
 विदेशों  निवेश  के  मार्ग  में  आने  बाली  अड़ब्ननों  को  दूर  करने  को  कहा

 यदि  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  दर्शायी  गई  भड़चनों
 का  ध्यौरा  क्या

 कया  सरकार  ने  विदेशी  निवेश  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  उक्त  अड्चनों  को  दूर  करने

 हेतु  कोई  नीति  तैयार  की  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  क्या  अ्यौरा  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  रामेइवर  :  जी  नहीं  ।
 से  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 नए  स्टाक  एक्सचेंजों  को  स्थापना  पर  झ्रष्ययन  दल  की  रिपोर्ट

 1468,  भी  चेतन  पी०एस०  चोहान  :

 श्रीमती  मावना  चिललिया  :

 क्या  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेगे  कि

 क्या  नए  स्टाक  एक्सचेंजों  की  स्थापना  हेतु  नीति  का  सुकाव  देने  के  लिए  मटित  किए
 शए  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  अध्ययन  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  अध्ययन  दल  हारा  अपनी  रिपोर्ट  तक  प्रह्युत  कर  दिए  जाने  की
 हंमावमा  है  ?

 विस  संजालम  में  राज्य  मंत्री  रासेदबर  :  हाँ  ।

 अध्ययन  दल  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 उपरोक्त  में  दिये  गये  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 नए  सस्‍टाक  एक्सचेंजों  की  स्थापना  हेतु  नीति  सुकाने  के  लिए  गठित  अध्ययन
 दल  की  प्रमुख  सिफारिशों  ।

 (0)  नए  स्‍्टाक  एक्सचेंचों  की  अवस्थिति  और  अतिरिक्त  व्यापारिक  स्थानों  से  सम्बद्ध
 स्वीकृति  बृहुत  आथिक  और  सूक्ष्म  आथिक  दोनों  मानदष्छों  पर  श्राधारित  होनी

 (४)  उच्चस्तर  की  निकासी  ओर  निक्षेप  सेसहूं  उपलब्ध  कराने  के
 लिए  सहायक  एजेंसियों  के  साथ  एक  राष्ट्रीय  स्टाक  बाजार  व्यवस्था  को  स्थापना
 की

 (॥)  न्यू  अध्ढीगढ़  भोर  प्िमला  में  पांच  सटाक  एक्सचेंजों  के
 संबर्धन  हेतु  सरकार  स्वीक्ृति  दे  सकती  है  ।

 (५)  न्यू  बस्बई  में  प्रस्तावित  स्टाक  एक्सचेन्ज  को  राष्ट्रीय  स्टाफ  एक्सचेंज  के  रूप  में
 कार्य  करवा

 भारतोय  औद्योगिक  विकास  बेंक  का  सया  विपजन  प्रपत्र  जारी  करना

 1469.  भी  जेतन  पी०एस०  चोहान  :

 शीमती  भावना  चिशञलिया  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  श्षोद्योगिक  दिकास  बेंक  का  नया  विपणन  प्रपत्र  जारी  करने  का
 प्रस्ताव
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 लिखित  उत्तर  29  1991

 यदि  तो  तत्सश्बन्धी  घ्यौरा  क्या

 भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  प्रस्तावित  ब्याज  की  दर  का  ब्यौरा  क्या
 ओर

 इन  प्रपत्रों  स ेमारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  का  कितनी  घन-राक्षि  संग्रहीत  करने
 का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्क्र  :  और  आरतीम  ओऔद्योगिक
 विकास  बैक  का  अगले  कुछ  महीनों  में  गेर  जमानली  सावेजनिक  ब्येंग्ड  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 निवेशकर्ताओं  की  विभिन्‍न  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  इन  बाण्डों  को  तीन  प्रकार  से
 जारी  करने  का  प्रस्ताव  जिवका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 (3)  अपरिक्तेनीव  बाण्ड  संत्र्यों  योजना

 अंकित  मूल्य  5000  रुपए
 ब्याज  दर  15%  वाधिक  छमाही  तौर  पर  चक्रवद्धि  ब्याज

 झो  धन  अलाटमेंट  की  तारीख  से  10  वर्ष  की  समाप्ति  प«

 शोघन  प्रीमियम  अंकित  मुल्य  का  5%  अर्थात्‌  250  रुपए
 ब्याज  स्ट्रिप  5000  रुपए  के  अंकित  मूल्य  के  साथ  16,500  रुपए  के  अंकित

 मूल्य  की  एक  अलग  स्ट्रिप  लगी  होगी  जो  10  वर्ष  के  लिए
 देय  ब्याज  और  शोघमभ  ग्रींमियेम  को  कवर

 (ii)  अपरिवतेनोय  बाण्ड  असंचयी  योजना

 अंकित  मूल्य  5000  रुपए

 ब्याज  दर  15%  वाषिक  छमाही  तौर  पर  देय  ।

 शोधन  अलाटमेंट  की  तारीख  से  10  वर्ष  की  समाप्ति  पर  ।

 शोघन  प्रीमियम  अंकित  मूल्य  का  $%  अर्थात्‌  250  रुपए  ।

 शोधन  मूल्य  5,250  रुपए  ।

 (iii)  डौप॑  डिस्काउंट  ऑष्ड

 अंकित  मूल्य  1,00,000  रुपए
 जारी  मूल्य  2,700  रुपए  जारी  करते  समय  प्र॑ंन्तिम  रूप  दिया

 अलाटमेंट  की  तारीख  से  25  वर्ष  की  समाप्ति  पर  ।

 इन  तीनो  लिखितों  को  देश  के  प्रमुख  स्टाक  एक्सचेंज  पर  सूचीकरण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जो  अनन्तिम  रूप  से  15%  प्रति  वर्ष  की  दर  से  चक्रवृद्धि  किया  उसे

 जारी  करते  समय  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  और  इसे  अपरिवर्तेनीय  बाण्डों  की  संचयी  ओर  असंचयी
 दोनों  स्कीमों  पर  लागू  किया

 (a)  भारतीय  झ्ौद्योंगिक  विंकास  बैंक  का  300  करोड़  रूषए  अ्रप्त  करने  का  बिचार  है
 भौर  उसे  अतिरिक्त  अंशदान  को  रखने  का  विकल्प  भी  हासिल  होगा  ।  १
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 सैफ  कह  आगाना

 1470,  भी  चेतन  पी०एस०  चोहान  :

 जमती  अआग्रका  विकुलिमा  :

 गद्म-वित्त  मंत्री  यह  बताशे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  छेप  कई  लगाने  दे  अद्यव  पर  काफी  ससक्  से।:विश्नहवर  कर  रही
 और

 |

 ५  यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कार्यानिवित  करने  के  लिए  गत  दो  के  दौरान
 कौन  से  विशिष्ट  कदम  उठाएं  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  हां  ।
 ऐसा  प्रस्ताव  तैयार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विमर्श  तथा

 फराणर्  किए  गए  हैं  जिस  पर  सभौ  सहमत  हों  ।
 ह

 :  *  "
 -  पौड़ी  भौर  चभोली  जिलों  में  सोमा  सड़क  संगठत  हारा  सड़कों  का  रल-रखाव

 1471.  श्री  भुवन  चन्रा  खस्डूरो  :  क्‍या  रक्ा  मंत्री  यह  बलाने  की  कृष+  करेंगे  कि  :
 ह

 उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  भौर  चमोली  जिलों  में  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  जिन  सड़कों
 का  रुक्तलाव  +्थिा  नाता  है  उनके  नाम  कक

 कया  श्रीनगर-पौड़ी-लेसडाउन-कोटल्दार  सोटर-मार्ग  को  स्रीमा  सड़क  संगठन  को
 सौंपने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंध्ी  ब्यस  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  तथा  चमोली  जिलों  में
 लिखित  सड़कों  का  रख-रखाव  सीमा  सड़क  विकास  बोडं  हारा  किया  जाता  हैं  :

 1,  श्रीनग  र--जोशीमठ
 का  कुल  भाग  टिहरी  जिले  में  पहता

 2.  सशिनशक---फा  जय

 3,  जओोशशिमहनमलारी

 4.  अलारी--भिरयो  हरेबालर

 )

 नहीं  ।

 ऋदन  नहीं  उछता  ।

 डशी०हो  भस्तो०  असों  का  झनुस्कण  ओर  रस-स्खाथ

 1472,  औ  जोबब  शर्मा  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  ]3  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  डर्टी
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 a  G<E मार  क  नारा  कनन-ककनकननकनकन५  ५  ननवननन  कथन  नमक  नन-कनननन  वन  न  भथभ  नमन  कनननन  नम  3-५  मनन  न  मनन  कक  नी  वननननोों्ििडडटञल  ल्‍ अत  5

 बेच्ड डो०टी०सी० बसेज विद टेक्ड सलोगन्सਂ क्षीषंक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया यदि तो डी०टी०सी० की बसों की उपयुक्त अनुरुक्षण जौर रख-रखाव तथा दिल्‍ली के बस यात्रियों को कुशल बस-सेया उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए क्या डी०टी०सौ० के अम्तगंत चलने वाली प्राइवेट बसों की दशा भी बेहतर नहीं भौर यदि तो सड़कों पर ठीक से न चलने लायक प्राइवेट बसों का प्रभालन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? ः जल-यूतल परियह॒न मंत्रालय के राज्य संत्री जमदोश : हां । सरकार ने दि०प०नि० को उनकी बसों का उपयुक्त रख-रखाव सुनिद्िचत कश्ने के लिए तस्काल कारंबाई करने के निर्देश दिए दि०प०नि० ने क्षपनी कस सेवाओं में सुधार के एश्योजन से निम्नलिखित कदम उठाए (3). बाहन निर्माताओं की सिफारिशों के अदनुसार दि०ਂ ०नि० के वाहनों का रखाव किया जाता है और नियमित रू० स इंस ५५ नगरानी रखी जा रही दिन्प०नि० द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ करने के रूप में कुछ धुंआ मीटर भोर लगाए गए हैं । (४४) तकनीकी स्टाफ को वाहनों के डिजाईन और रख-रखाव सम्बन्धी प्रौद्योगिकोय सुधारों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है । और इस प्रकार के कई मामले दि०प०नि० के ध्यान में आए हैं और इन सभी मामलों में दोषी के खिलाफ दंडात्मक कारंवाई की गई पटसन पेकेजिन सामप्री के निर्यात को सम्प्तावनाओें औमतो मालिनी भट्टाचार्य : क्‍या वस्च मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरक उद्योग में पटसन पैकेजिंग सामग्री का कितना प्रशिशत छपयोग हो रहा क्‍या सरकार अन्य उद्योगों में भी हाई डेन्सिटी पॉली ईशलीन बोरों के स्थान पर पटसन पैकेजिंग सामग्री दा उप्योग करने का विचार कर रही है ताकि पॉलिमर का आयात कम किया जा यदि तो क्या सरकार ने पटरन पेकेजिंग साप्पप्री के निर्यात के बारे में कोई अध्ययन किया और क्‍या सरकार का विचार जूट पेकेजिय सामग्री के क्षेत्र का विस्तार करने ओर इसे सुदुढ़ करने का है घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए पटसन पैकेजिंग के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सके ?



 है  1914  )  लिशिए  रहरे
 हि

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक्ष  :  जूट  पेकेजिंग  सामग्री
 ,  की  पंकिंग  में  अनिका्य  1987  के  तहत  जारी  के  अध्तर्मत  के

 समस्त  उत्पादन  को  अनिवार्य  रूप  से  प्टखम के  साधार  हें  पक  करना  अरफेदित  अन्य  प्रकार  के

 उदे  रकों  को  किसी  मी  अन्य  सामश्नी में  पेक  नि  लाने  की  स्वशसत्रताहैत

 विषिष्ट  सामग्रियों  ज॑से  सीमेंट  मौर  जूट  के  आरक्षण  के  आडडरों

 की  समव-समये  पर  झुंदः  की  खपत  फो  घ्याम  भें  रखते  हुए  समीक्षा  की  जाती  है  और  जूट  उद्योग  में

 कच्चे  जूट  के  उत्पादन  में  बे  लोबों को  ध्यान  में  रखा  जाता  इस  समय  पटसन  सामझ्नी  में  अन्य

 क्षेत्रों की  पैकेजिंग  के  आरक्षण  का  कोई  प्रस्तान  नहीं-है  ।  फिर  भी  अन्य  उद्योम  बिना  किसी
 --

 के  स्वतन्त्र  रूफ'से  पटसन  पैकेजिंग  सामग्री  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 सरकार  का  यह  विचार  है  कि  पटसन  पैकेजिग  क्षेत्र  तथा  सिथेश्टकि  स्लॉस्टिक  ऐककों  के

 हित  सामंजस्थपूर्ण  बने  रहें  तथा  दोनों  ही  जेंथंध्येवसथा  के  विभिन्‍न  दोनों  में  सा  रुष  से  वेध
 भागीदार  रहें  ।  पैकेजिंग  सामग्री  के  रूप  में  फ्ट्सनਂ  का  पहले  से  ही  निर्यात  किया जा  रहा'है  ओर

 ऐसे  निर्यातों  के  बढ़ने  की  संभावना  है  ।

 राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  हारा  श्ोबरश्मफ्ट

 1474.  थी  सैयद  शाहाबुद्दोन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1990  भौर  ]  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  और

 ॥
 संघ  राज्य  हींतों  न ेभारतीय  रिजवं  बैंक  से  कितनी  घनराशि  के  ओवरड्राफ्ट  लिये

 क्या  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  ओव रड्भराफ्टों  पर  कोई  सीमा  निर्धारित  की

 यदि  तो  निर्धारित  सीमा  क्‍या  और

 .  मारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  प्रोवरड्राफ्टों  पर  कितनी  ब्याज  दर  सैगामौस्थातो है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जञान्ताराम  :  1.4. 990  और  ।:4.1991
 की  स्थिति  के  श्नुसार  मारतीय  रिजवं  बैंक  से  पास  राज्यों  के  खातों  में  उनके  प्रारश्मिंक  सम्वधोजित

 ओवरड्डाफ्टों  को  दशाने  वाला  बिवरण-पत्र  संलग्व  संघ  राज्य  क्षेत्र  मारतीय  रिजर्य  बेंक  के  साथ
 लेन-देन  नहीं  हैं  ।

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास  राज्यों  के  खातों  में  उनके  लिंहे  जाने

 वाले  ओव  रड्डाफ्ट  की  राशि  की  कोई  सीमा  ओवरड्फ्ट  विभिवमन  शकौम  में

 भोव  रड्राफ्ट  की  सात  क्रमिक  कार्य-दिवसों  की  सीमा  निर्घारित  की  गई  है  जिसके  बाद  उनके  खातों
 से  भुगतान  करना  बंद  कर  देना  होता  है  ।

 पक  ओवरड्राफ्टों  पर  मारतीय  रिजर्व  बेंक  निम्नलिखित  दर  पर  व्याज-लेशा  है  :

 हा  (i)  7  दिन  तक  :  बेंक  दर

 (४)  7  दिन  से  अधिक  :  बेक  दर  से  3%  से  अधिक
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 *  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  साथ  लेन-देन  नहीं  करते

 -  *

 29  1991

 बिदरण

 भारतोय  रिजय  बंक  के  पास  राज्यों  के  खातों  में  उनके  प्रारम्मिक  समायोजित

 झोबरड्रक्टों  को  दर्शाने  बाला  विवरण  पत्र  ।

 राज्य

 ा
 1.4.1990

 .._
 1.4.1991

 को  राज्यों  के  प्रारस्मिक  समायोजित  ओवरड्ाफ्ट
 रुपए

 1  2  3  4
 7

 आमन्ध्न प्रदेश न+ न 2, अरूाणचल प्रदेश 28,00 3, असम ५ 4. बिहार 5. गोवा न 6. गुजरात च+ न 7. हरियाणा न 8. हिमाचल प्रदेश 9, जम्मू और कष्मीरनू कर्नाटक न्++ केरल 29.43 59.24 मध्य प्रदेश बन 38,02 महाराष्ट्र लि मअधिपुर 35.63 20.95 मेघालय जा न मिजोरम नागालेण्ड 29.79 उडीसा 93,05 35.93 पंजाब न न्-+ 20. राजस्थान 8.54 94,73 सिक्किस* 22. तमिलनाडु
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 2  3  4

 23.  त्रिपुरा  25.41  11.45

 24,  उत्तर  प्रदेश  35.21  160,16

 25.  पद्चिम  बंगाल  न  नन+

 जोड़
 ह

 714.85  1138.71

 पुणे  छाबनो  बोडड  द्वारा  प्राइमरी  स्कूलों  के लिए  सहायता-पग्रमुदान  बन्द  करना

 1475,  भरी  रास  कापसे  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुणे  छावनी  बोर्ड  ने  भ्पने  अधिकार-क्षेत्र  के  अन्तगंत  उन  जो  स्वयंसेवी
 संस्थाओं  द्वारा  चलाये  जा  रहे  को  दिये  जाने  वाले  सहायता-प्रनुदान  में  प्रपना  हिह्सा  देना  बन्द
 कर  दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  संत्री  ज्षरद  :  और  पुणे  छावनी  छावनी
 क्षेत्र  के  अन्तर्गत  स्थित  ऐसे  स्कूलों  को  दी  जाने  वाली  अनुदान  सहायता  में  अपना  हिस्सा  देता  प्रा

 रहा
 सायलान  फिलामेंट  पालिएस्टर  फिलामेंट  यान  तथा

 पालिएस्टर  स्टंपल  फाइबर  का  मूल्य

 1477,  थी  छोतूमआई  यासित  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नायलान  फिलामेंट  पालिएस्टर  फिलामेंट  यान  और  पालिएस्टर  स्टहैपल
 फाइबर  के  मूल्यों  में  भ्रोधोगिक  लागत  तया  मुल्य  ब्यूरो  द्वारा  परिकलित  उचित-दर  बिक्री  पुलयों  की

 तुलना  में  गिरावट  आई  छा
 क्‍या  उक्त  मदों  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त  होने  वाले  कच्चे  माल  और

 स्वदेशी  के  मूल्यों  में  कोई  परिवर्तन  हुआ  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  उपभोक्ताओं  के  हित  में  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या
 उपचारात्मक  उपाय  किए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जबकि  पौलिस्टर  स्टंपल

 फाइबर  और  पालिस्टर  फिलामेंट  यान॑  की  बिक्री  कीमतें  बी०>अआई०सी०पी०  की  नामोटिव  कीमरों  से

 मामूली  अधिक  फिर  मी  नायलोन  फिलामेंट  याने  की  बिक्री  कीमतें  इस  समय  बी०  ब्राई०  सी०

 पी०  नामेंटिब  कीमतों  से  कम

 मूल  अन्तर-निविष्टियों  की  कीमतों  में  वृद्धि  होने  क ेकारण  कच्चे  माल  की  कीमतों

 में  वृद्धि  हुई  है  ।  ह

 सरकार  इन  फाइबरो/याने  की  कीमतों  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  और  मानिद्धी

 “  रिजर्व  बक  के  साथ  लेन-देन  नहीं  करते

 -  163
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 करती|  रहो  ह ैऔर  समय-समय  पर  कताई  कर्त्ताओं  और  बुनकरों  के  बीच  बंठकें  आयोजित  करती
 ठाकि  फाइबर  की  सके  ।.

 सोवियत  संघ  को  फार्मास्यूटिकल  उत्पादों  का  निर्यात

 1477,  श्री  राजेन्द्र  कुमार  हॉर्मा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृया  करेंगे  कि  :

 कया  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सोवियत  संघ  को  फार्मास्यूटिकल  उत्पादों  का  निर्यात  नगण्य

 याक्  तो-क्या-इस  कार्य  की  रूपरेखा  पर  चर्चा  करने  के  लिए  सोवियत  संघ  के

 किसी  दल  ने-भारत  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वालिकय  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  नहीं  ।  बल्कि  सोवियत
 संघ  को  भेघ्जीय  उत्पादों  के  निर्यात  वर्ष  1988  में  81.9  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  1989  में  170.6

 करोड़  रुपए  और  व  1990  में  358.5  करोड़  रुपए  के  हो  गए  ।

 ओर  व्यापार  संवर्धन  क्रियाकेलापों  के  लिए  सोक्यित  संघ  से  प्रतिनिधिमंडल
 सम्रय-समम  पर  मारत  का  दौरा  करते  रहे

 इत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  संजमागों  में  बदले  गये  राज्ण  राजमागों  कौ  लम्बाई

 1478.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  कया  जल़-भूलल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  परिवर्तित  राज्य  राजमार्गों
 की  कुल  लम्बाई  कितनी  है  ?

 जल-भूतल  पशिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  गत  तीन  वर्षों  के
 बौरान  उत्तर  प्रदेश  में  राजमार्ग-ग्रिड  कोई  राज्य-राजमार्ग  नहीं  जोडा  गया  ।

 जब्त  किए  गए  साल  का  निपटान

 1479,  श्री  राजेन्द्र  कुमार  दरर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 .  दिनांक  1.  1991  की  स्थिति-के  .  सरकार  के  प्स  जढुत  गए
 माल  की  स्टॉक  कितना

 इस  माल  के  निपटान  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  और

 जरुत.किए  गए  उक्त  कब  तक  ल्िपटाज़  किए  जाने  की  सम्भ्यक्नज्ा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  30  1991  को  सोमाशुल्क
 विभाग  के  स्टॉक  में  लगभग  166,74  करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  जब्तशुदा  माल  पड़ा  पहली

 1991  की  स्थिति  के  अनुसार  कुल  स्टोंक  के  बारे  में  सूचता  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे
 पद  रख  जाएगा  ।

 अभिग्हीत/जब्तशुदा  सोने  और  चांदी  को  भारत  सरकार  के  टकसालों  में  जमा  करा
 दिया  जाता  है|  व्यापारिक-माल  को  सावंजनिक  निलामियों  में  बेच  दिया  जाता  उपभोक्ता  माल
 को  थोक  में  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  और  अन्य  सहकारी  समितियों  को  बेच  दिया  जाता  है  ।

 प्डिव
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 ऐसे  माल  को  सेना/पुलिस/अद्धंसेतिक  कैंटीनों  को  भी  वित्री  के  लिए  दे  दिया  जाता  है!॥  जख़तशुदा
 उपभोक्ता  माल  का  एक  पोडा  सा  भाग  आओ  पहले  के  आंघार  पर  सीमा  शुल्क  की

 खुदरा  दुकानों  के  जरिए  खुदरा  आधार  पर  भी  बेचा  जाता  समय  बीतने  के  साथ  माल  को
 खराब  होने  से  बचने  वे  लिए  माल  ही  बिछ्ली  कन्‍्के  जल्दी  बाय  प्राप्त  करने  ओऔर-मण्डारण  स्थान
 क्त  चृष्टतम  उपयोग  आ  द  के  बि:क्रयों  को  प्राथमिकता  दीः  जाती  है  ।

 उपयुक्त  जब्ल्शुदा  माल  के  निपटान  के  लिए  कोई  निश्चित  समय-सौंमा  भिंवौरित

 नहीं  की-जा  सकती  है  क्योंठि  इस  तरह  का  निषटान  बहुत  से  कारकों  पर  निमेर/करता  है  जिसमें

 सभी  प्रक्रार  की  विभागीय/अदालती  कार्यवाहियों  को  पूरा  करना  छाम्मिन्न

 सशस्त्र  सेनाओं  में  चिकित्सा  भ्रधिकारियों  का  सममपूर्व  सेवानिकत  होना

 1480,  श्रो०  सो०  पी०  मुदाल  गिरियप्पा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्या  सशस्त्र  सेलाओं  में  समप्रपूर्व  सेवानिवृत्ति  चाहने-वाले  जिक्रिश्तस-अधिकारियों  की
 संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  कितने  चिकित्सा  अधिकारी

 सेवानिवृत्त
 क्‍या  सरकार  ने  चिकित्सा  अधिकारियों  द्वारा  समयपूर्त  सेवानिवृत्ति  चाहने  कारणों

 फा-पता  लगाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  और

 क्‍या  सरकार  का  थिचार  सणस्त्र  सेनाओं  में  चिकित्सा  के.लिए/न्यूक़तम
 दस  वर्ष  की  अवधि  की  सेवा  पूरी  करना  अनिवायं  करने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्री  झरद  और  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  सम्रयपृर्व

 सेब्रतिवत्ति  चाहने  वाले  तथा  सेब्रानिवृत्त  किए  गए  चिकित्सा  अधिकारियों  की  संख्या  दिए

 भ्रतुसा र  :--

 वर्ष  समयपू  सेवानिवृत्ति  बाहने  समयपूर्व  सेवानिंयत्त  किए  गए
 वाले  अधिकारियों  की  अधिकारियों  की  संझ्या

 :  संक्धा

 1988  57  44

 1989  हैक  3$

 1990  72  29

 अधिकारियों  को  समयपूर्व  सेवानिवृत्ति  चाहने  के  वगरणों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख
 करना  होता  इन  अविकारियों  ने  यह  कारण  दिया  है  कि  उनसे  कनिष्ठ  अ  घिकारियों
 को  उनसे  पहले  पद्दोन्‍्मत  किया  गया  है-अथका  उनकी  पारिवारिक  परिस्थितियां  हीक  नहीं

 .  नहीं  मामले  पर.उत्तकेਂ  मऔैचित्म  के  आधारफर  किवाह  किया  जाता
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 उत्तर  प्रदेश  में  हुषकरधा  उद्योग  में  संकट

 1481,  भी  रास  बदन  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  मऊ  और  आजमगढ़  पूर्वी  जिले  में  हथकरभा  उद्योग
 अंकट  का  सामना  कर  रहा

 यदि  तो  समाप्त  हो  रहे  हथकरथा  उद्योम  को  सुदढ़  आधार  प्रदान  करवें  भोर

 हथकरघा  विज्षेषरुप  से  बनारसी  साड़ियों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकारें  का
 क्या  कदम  छठाने  का  भोर

 बतारसी  साष्डियों  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जा  रहा  है  और  गत  तीन
 वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  इनका  कितना  निर्यात  किया  गया  ?

 वस्त्र  संज्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  सरकार  को  ऐसे  किसी  संकट
 की  जानकारी  नहीं  है  ।

 सरकार  उत्तर  प्रदेश  सहित  सभी  राज्यों  में  हृथकरघा  बुनकरों  की  स्थिति  सुबारते
 के

 लिए  कई  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  बुनकरों  के  लाम  के  लिए  चालू
 यर्ष  के  दौरान  निस्सहाय  बुनकरों  के  लिए  माजिन  मनी  देने  की  एक  योजना  भी  आरंभ  की  गई
 आठवीं  योजना  के  दौरान  प्रशिक्षण  कार्यकुशलता  में  करघों  के  विपणन

 शहयोत  के  प्रावधान  आदि  पर  विशेष  बल  दिया  जाऐगा  टाकि  बुनकर  मूल्यवान  उत्पाद  और
 निर्यात  बाजारों  के  लिए  उपयुक्त  उत्पादों  का  उत्पादन  कर  सकें  ।

 वर्ष  1988-89,  1989-9.  और  वषं  1990-91  के  दौरान  319,05  करोड़
 रुपबे  और  383.5  करोड़  रुपये  और  307,  59  करोड़  रुपये  मूल्य  की  रेशम  हथकरघा  मर्दों  का
 निर्यात  किया  गया  ।  उल्पादन  वार  प्लॉकड़े  नहीं  रखे  जाते  बनारसी  साड़ियों  का  मिर्यात

 यू०  मॉरिसस  ओर  सिगापुर  जैसे  देशों  में  किया  जाता

 ह

 एक  से  अधिक  चुनाव  क्षेत्रों  से  चुनाव  लड़ने  काले  प्रत्याक्षियों  पर
 प्रतियंध

 1482.  भरी  के०  एच०  भुतियप्पा  :  कया  स्थाय  शौर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लोक  सभा  और  विधान  समा  घुनावों  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  प्रत्याशी  अपना
 नामांकन  एक  से  अधिक  चुनाव  क्षेत्रों  से  भरते

 कया  इससे  चुनाव  प्रक्रिया  में  बड़ी  समस्‍यायें  पंदा  होती  ओर

 यदि  तो  केवल  एक  ही  स्थाम  से  चुनाव  लड़ने  के  लिए  आध्य  करने  हेतु  क्या  कदम
 उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्‍्याव  ओर  कंपनी  कार्य  भंभालय  तथा
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  कुछ  एक  से  अधिक  निवचन  क्षेत्रों  से
 अपना  नामनिर्देशन  फाइल  करते  हैं  ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  लोक  सभा  या  राज्य  सभा  विघान  सभा  के  लिए  या  लोक  सभा
 भर  राज्य  विधान  सभा  दोनों  के  लिए  एक  से  अधिक  स्थानों  से  निर्वानित  होता  है  तों  उसे  एक
 स्थान  को  छोड़कर  अन्य  समी  स्थानों  से  त्यागपन्र  देना  होगा  ।  ऐसे  समी  मामलों  में  उप  निर्वाचन
 कराना  पड़ता  है  जिसके  कारण  अम्यर्थियों  और  राजनैतिक  दलों  को  भारी  खर्च  करना

 पड़ता  है  और  बार-बार  मत  डालने  में  मतदाताओं  को  मी  असुविधा  होती  है  |  यदि  निर्वाचन  लड़ने
 वाले  ऐंसे  किपी  अंभ्यर्थी  की  भृत्यु  हो  जाती  है  तो  उन  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  जहां  से  वह  निर्वाचन
 लड़  रहा  निर्वाचन  प्रत्यादिष्ट  करना  होता

 लोक  प्रतिनिधित्व  1990  जो  राज्य  सभा  में  विचारांधीन
 अन्य  बातों  ते  साथ-साथ  यह  उपबंघ  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  एक  ही  वर्ग  के  एक  से  अधिक  निर्वाचन
 क्षेत्रों  में  निर्वाचन  के  लिए  अभ्यर्थी  नाम  निर्दिष्ट  नहीं  किया

 सौभाशुल्क  को  वसूली  पर  आयात  में  कटौती  का  प्रभाव

 1483.  श्रो  श्रीबल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  श्रायात  में  कटौती  का  सीमाशुल्क  को  दसूली  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  बजट  आकलनों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  आज  तक  सीमाशुल्क  की

 वास्तविक  वसूली  के  बीच  कितना  अन्तर  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया  है  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेशवर  :  हां  ।

 और  सीमाशुल्क  राजस्व  में  कमी  को  रोकने  के  लिए  कर  अश्ासन  को

 सुदृढ़  माल  की  शीघ्रता  से  निकासी  करने  और  माल  के  भ्रायात  और  उसकी  अंतिम  तौर  पर
 निकासी  करने  के  बीच  लगने  वाले  समय  को  कम  करने  जंसे  समी  संभव  कदम  उठा  रही  है  ।
 बकाया  एड़ी  राशियों  में  कमी  लाने  के  लिए  भी  कार्यवाई  की  गई  है  और  उसके  द्वारा
 कंपनीक र  तथा  उत्पाद  छुल्कों  की  वसूलियों  में  वृद्धि  होगी  ताकि  कुल  कर  राजस्व  वसूलियों  में  होने
 वाली  कमी  को  न्यूनतम  किया  जा  सके  ।  चूंकि  ये  उपाय  श्रभी  हाल  ही  में  किए  गये  संमावित

 कुल  वसूलियों  ओर  उसके  परिणामस्वरूप  बजट  अनुमानों  तथा  संभावित  वास्तविक  प्राप्तियों  के  बीच
 के  अन्तर  के  बारे  में  इतती  जल्दी  कोई  अनुमान  लगाना  समय  पूर्व  होगा  ।

 सलियापुर  के  साथ  व्यापार

 1484,  4.  शोमति  सुमित्रा  महाजन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मारत  और  सिंगापुर  के  बीच  इस  समय  कितना  व्यापार  होता  और

 चालू  वर्ष  के  दोरनन  आयात  ओर  निर्यात  की  गई  बस्तुशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 वाजिश्य  संजालय  में  उप  सेंत्री  सलसान  :  और  चाशिज्य
 जानकारी  एवं  सांख्यिकी  महानिदेशालय  के  199]  की  वि  के  देने

 सिगापुर  को  भारत  ने  351.24  करोड़  रु०  मूल्य  का  निर्यात  किया  और  धहां  से  545.05  फरीड
 रुपये  मूल्य  का  आयात  किया  ।

 सिगाधुर  को  होते  वाले  निर्यात  70
 प्रमुरू  मदों  में  ये  शामिल  हैं--तेल  रत्म  एवं

 वालौह  सूती  फंेब्रिक  और  भेषज  एबं  परिष्कृत
 चमड़ा  तथा  चम्ड़ा  मानव  निर्मित  यान॑  समुद्री  उत्पाद  ओर  इलैक्ट्रानिक
 उत्पाद  ।  सिगाधुर  से  आयात  होने  वाली  मर्दे  ये  हैं  मशीनरी  एवं  मश्नीनों  विश्ुत

 परिवहन  अयस्क  घातु  परियोजना  हृप्रिम  प्लास्टिक
 व्यावसायिक  श्वाटीकल  लोहा  तथा  कार्बनिक  न्रादि  ।

 रेशस  का  उत्पादन  और  निर्यात

 185,  श्री  वी०  एस०  विजयेशधदग  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बसातने  की  कूँपा  करेंगे  कि  :

 151)  क्या  केन्द्रीत्  शरक्‍तर  की  चालू  वित्तीय  ब्ष  के  दोराच  रेशम  का  उत्पादत  ओर
 निर्यात  बढःन  का  कोई  प्रस्ताव

 ca)  यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  कया  और

 किन  देझों  को  रेशम  का  निर्गात  किया  जाता  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक
 वर्ष  कुल  कितना  विदेशी  घन  अजित  किया  गया  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  हां  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  वर्ष  1991-92  के  लिये  कच्चे  रेशम  का  उत्पादन  लक्ष्य  14060

 मीट्रिक  टन  निद्चिचत  किया  वर्ष  1991-92  के  लिये  निर्यात  लक्ष्य  550  करोड़  रु०

 मुख्य  देश  जिनको  भारतीय  रेशम  निर्यात  क्या  जाता  है  वे  संयुक्त

 स्विटज
 जापान  तथा  बेल्जियम  ।

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेशम  वस्तुओं  का  निर्यात  निम्नोक्‍त  प्रकार  है  :

 बर्ष

 ॥
 रेशम  वस्तुओं  नियत

 ह
 1988-89

 या
 33!  करोड़  रू०

 1989-90  40]  कराए
 हू

 1990-91  दः  ण्क

 मूल्य  दुठ

 रर््ः

 1486.  थ्रो  जाजं  फर्नांडोज  :  क्या  वित्त  मः  ,  बह  हू  एणा

 क्या  उन्होंने  कीमतें  घटाने  के  हक  पहिया  5  पाता  बठः  छुलाई
 और
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 यंदि  तो  उसके  कया  परिणाम  भिर्कले  ?

 वित्त  सत्रीलेय  में  राज्य  मंत्री  रमिंद्यर  :  और  उद्योग  और  व्यापार
 के  प्रतिनिधियों  की  वित्त  मंत्री  और  औद्यौगिक  विकास  मंत्रालय  के  साथ  बैंठक  हुई  हैं!'निनमें  कीमतों

 विशेष  रूप  से  आवश्यक  वस्तुओं  की  ग्रीमतों  उचित  सीमा  तक  कम  करने  के  लिए  साथंक
 सहयोग  मांगा  गया  है  |  वित्त  मंत्री  ने  25  199]  को  व्यापार  के  प्रतिनिधियों  के  साथ
 ऐसी  दस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  जिनके  लिए  वित्त  मंत्री  ने  1991-92  के  बजट  में  उत्पाद  सम्बन्धी
 रियायतीं  और  कीमतों  में  फटौती  के  रूप  में  अनुदान  सहायता  की  धौषणा  की  ईनेके  मुल्य
 यमन  के  तरीकों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  एक  बैठक  की  ।  उद्योंग  और  दोनों  से  ही  कहा

 गया  है  कि  वे  कीमतों  को  नियंत्रित  व.रने  के  उत्तरदायित्व  में  शामिल  हों  !  वित्त  मंत्री  ने  7
 1991  को  सीमेंट  उद्यौग  के  साथ  सीमेंट  कौ  कीमतों  में  कटौती  करने  के  सम्बन्ध  में  एंक  बैक  की  ।
 सीमेंट  उद्योग  द्वारा  सीमेंट  इकाइयों  को  कोयले  की  पर्याप्त  पूर्ति  कराने  और  कौंयली  तंथा  सीमेंट  की

 डुलांई  के  लिए  रेलवे  वैगेनों  वी  कटिनाइथों  को  ध्यान  में  रंखा  गया  तथा  इम  अडैलर्सों  की  दूर  करने  के
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 नमक  टिनिर्माता  अगले  एक  बर्ष  कै  लिए  नेमक  का  फैक्टरी  मुलैंय  स्थिर  रखने  पर  सहमत
 हो  गए  अखबारी  कागज  विनिर्माता  भी  जब  तक  औद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा
 अखबारी  कागज के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  गहन  अध्ययन  पूरा  नहीं  कर  जिया  लागतों  में  कृद्धि  न
 करने  पर  सहमत  हो  गए  हैं  ।

 अर्थ-व्यवस्था  का  वित्तीय  पुनर्गठन

 1487.  श्री  जाज्ज  फर्नांडीज  :  क्या  क्त  मंत्री  यह  बताने  की  ईपो  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  आथिक  सुधारों  को  अनुवर्ती  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अर्थव्यवस्था  का

 वित्तीय  पुनर्गठन  वर  रही  भ्ौर

 या  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 वित्त  लय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  हाँ  ।

 गरकार  द्वारा  किए  गए  प्रमुख  राजकोषीय  समायोजन  सम्बन्धी  उपायों  में  ([)  सकल

 घरेलू  उत्ताद  के  :  प्रतिशत  बिन्दुओं  1990-91  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  के

 लग्भग  8.4  प्रतिशय  से  1991-92  में  6,5  प्रतिशत  तक  राजकोषीय  घाटे  में  आयोजित  कमी

 (il)  चुनिंदा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  20  प्रतिशत  तक  सरकारी  इविवटी  का  विनिवेश

 (11)  निर्यातों  और  चीनी  पर  आिक  सहायता  के  लिए  नकद  प्रतिपूति  समर्थन  की  सैंमाप्त

 (7५)  उवंरकों  पर  आ्थिक  सहायता  में  भारी  कमी  (९५)  बायोजना-भिन्‍न  छर्चों  की  वृद्धि
 को  नियंत्रित  (VI)  यह  सुनिश्चित  करना  कि  आयोजनागत  संसाधनों  का  50  प्रतिशत  कृषि

 ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निविशित  और  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  देना  शॉमिल  हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  सौमा  शुल्क  की  चोरी

 1488.  श्री  जाज  फर्नान्‍्डीज  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बस्वई  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  राज्य  व्यापार  निगम  को  चमकदार
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 भ्रखवारी  कागज  के  कागों  जो  इस  बच  झून  में  कनाडा  से  आया  था  ओर  उसका  कम  सीमा  शुल्क
 दिया  गया  तथाकथित  गलत  सूचना  देने  के  संबंध  में  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  क्या

 गकः  यदि  ढो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  मे  क्‍या  कायेवाही  की  है  अथवा  करने
 ''  का  विचार  है  ?

 _.....  वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  रामेदबर  :  से  मुम्बई  सीमा  शुल्क
 भ्रधिरकास्यों  ने  मंसस  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  कनाडा  से  1991  में  आयात  किए  गए

 2342.554  मीदिक  टन  कागज  के  संबंध  में  उसे  12-9-91  को  इस  आझाधघार  पर  कारण
 बताओ  नोटिस  जारी  किया  है  कि  भारत  में  किए  गए  परीक्षणों  के  परिणाम  कनाडा  के  सम्मरक
 द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  परीक्षण-रिपोर्ट  से  भिन्‍न

 ऐसा  कोई  प्रत्यक्ष  सबूत  नहीं  मिला  है  जिससे  यह  पता  चल  सके  कि  इस  मामले  में  राज्य
 व्यापार  निगम  के  किसी  अधिकारी  का  हाथ

 दिल्‍ली  परिंथहन  निगम  के  अन्तर्गत  चलने  बालो  प्राइवेट  बसें

 1489,  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  वर्ष  पहले  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अन्तगंत  चलने  वाली  प्राइवेट  बसें
 डी०टी०सी०  के  पास  धारकों  भ्रौर  अवकाश  थात्रा  टिकंटघारकों  को  अपनी  बसों  में  निःशुल्क  यात्रा
 करने  देने  अतिरिक्त  एक  निश्चित  राशि  रायल्टी  के  रूप  में  प्रतिमाह  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को
 देती

 यदि  तो  इस  प्रणाली  को  जारी  रखने  तथा  डी०  टी०  सी०  द्वारा  स्वयं  प्राइवेट
 मॉपरेटरों  को  इसके  पासधारकों  को  यात्रा  करने  की  मान्यता  देने  के  बदले  में  कुछ  राशि  देने  के  क्‍या

 कारण

 डी०टी०सी०  प्राइवेट  ऑपरेटरों  को  प्रति  माह  कुल  कितनी  राशि  दे  रही

 क्‍या  इस  प्रणाली  का  अध्ययन  करने  और  दिल्ली  में  प्राइवेट  और  दिल्ली  परिवहन
 निगम  की  बसें  चलाने  के  लिए  कोई  व्यावहारिक  योजना  बनाने  हेतु  1989  में  एक  समिति  का  गठन
 किया  गया

 (&)  यदि  तो  क्या  इस  समिति  ने  इस  बीच  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 इस  स्कीम  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  वयोंकि  इसमें  अनेक  कमियां  थीं  जिनमें  मुख्य
 हैं  दि०  प०  नि०  की  बर्सो  के  साथ  निजी  प्रचालित  बसों  का  समानान्‍्तर  यात्रियों  को  तंग
 करना  तथा  निजी  प्रचालकों  द्वारा  किए  जाने  वाले  अताचार  को  रोकने  की  समस्याएं  ।  इस  प्रणाली

 370
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 के  बदले  किलोमीटर  स्क्रीम  शुरू  की  गई  जिसके  अन्तर्गत  दि०  प०/नि०  किलोमीटर  प्रंजीरों  का
 मुगतान  करती  थी  और  निजी  बसों  को  कंडक्टर  उपलब्ध  कराती  थी  |  तथांपि  1988
 दि०प०नि०  के  कमंचारियों  की  हड़ताल  के  कारण  यह  प्रणान्नी  असफल  हो  गई  क्‍योंकि  इसका  जारी
 रखना  दि०  प०  नि०  द्वारा  कंडक्टरों  के  प्रावधान  पर  निर्मर  करता  तत्पदचात्‌  निजी  बसों  का
 प्रचालन  और  रखोਂ  स्कीम  के  अन्तगंत  लाया  गया  जिसके  तहत  निजी  बसों  का  प्रचालन
 उनके  स्वयं  के  कू  सदस्यों  द्वारा  करने  तथा  अपनी  आय  स्वयं  रखने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 दि०प०नि०  निजों  प्रचालकों  को  प्रतिमाह  ओसतन  लगभग  12  लाख  रु०  का  भुगतान
 करती  है  ।

 से  दि०प०नि०  ने  1989  में  और  रखोਂ  ज॑से  मौजूदा  विभिन्‍न
 विकल्पों  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  और  दि०प१०नि०  के  अध्ययन  और  प्रबन्ध  निदेशक  को  वैकल्पिक

 सुझाव  देने  के  प्रयोजन  से  एक  दल  का  गठन  किया  था  क्योंकि  इस  स्कीम  की  कुछ  तथाकंथित  सीमाएं
 प्रननेक  कारणों  से  इस  दल  की  बेठक  नहीं  हुईं  और  इसने  कोई  रिपोर्ट  नहीं  दी  ।  यहं  दल  अब

 मौजूद  मी  नहीं  है  ।

 दिल्‍लो  परिवहन  निगस  को  बस  सेवा

 1490.  ओऔ  भदन  लाल  खुराना  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-9)  के  दोरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  कुल  कितनी  धनराशि
 का  घाटा  हुआ  और  परिचालन  संबंधी  घाटा  कितना

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  कुल  कितनी  धनराशि  का  घाटा

 हुआआ  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  कितनी  घनराशि  के  ऋण  दिये  तथा  कितनी

 घनराशि  के  ऋण  भाफ  कर  दिए  गए
 निजी  बसों  सहित  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बेड़े  में  पांच  वर्ष  कितनी  बसें  थीं

 और  बेड़े  में  इस  समय  कितनी  बसें  और

 सरकार  ने  दिल्लो  में  बस  सेवा  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  दिल्ली

 परिवहन  निगम  को  वर्ष  1990-91  के  दोरान  हुआ  कुल  प्रचालन  घाटा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 अल-भूतल  परिथहन  संत्ररलय  के  राज्य  संत्रो  जगदोश  :  दिल्ली

 परिवहन  निगम  को  वर्ष  1990-91  के  दोरान  हुआ  कुल  प्रचालन  घाटा  तीचे  दिया  गया  है  :

 हि  ।  प्रचालन
 भाटा  कुल  घाटा

 भौर  मूल्य  श्रोर  मूल्य  ह्ास
 ह्ामप्त  छोड़

 1990-91  11322.63  19748,35

 1१1
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 (88:  पांच  के.दो  सह  प्रिल्की  परिवहत  को  हुए  क्यर्य  पाटे-और.निम्नछ

 के  बहू  जप  जैफफ्धदए रुए
 :--

 द्ड  प्रक्नज़्द  प्यास  गुल  भेद

 मूला  छात्र

 wi  3862.66  :  6225.73

 4595.76  788  8.49

 5220.06  9899.32.

 ,  5686.63.
 5

 ९  30687,74  55746,46

 पिछले  पांच  वर्षों  के दोरान:सर कर  क्ष  फीजदुक  बरिगस  को  दिए  गए  हऋणों  के

 ब्यौरे नीचे  हैं
 :--

 रुपए )

 क्वेਂ  पूंजीगत  ऋण  अरथोकव  चाण

 198687  1608.90,  3925.00,

 198783  8:  1609.00  4800.00. 0:
 1931.00  5000.00

 1989-90  1292.00  5750.00

 199Q91.  4९९९४.  12000,00,

 10731.00  30875.00-
 न  व दिए

 सरकार  (1) 277.27 SOS to  की  स्थिति  के  अमुसार  माफ-किएमए  हणों।के  कवि  दिए
 गए  हैं  :--

 (3)  अर्थोपाय  करोष्ठ  र०  के  बकाया  अर्थोपाय  ऋणों  को-सब्सिडी  में  बदल  दिका  गया

 (2)

 (3)

 अरथोपाय  ऋणों  और  पूंजीगत  ऋणों  दोनों  पर  ब्याज  की  करोड़  रु०  की ”
 बकाझा  राषि'कों  भाफ  कर  दिया  गा

 करोड़  २०  के  बकाया  पूंजीगत  ऋणों  को  गर-अदायगी  योग्य

 ऋणों में बदल दिया गया जिसकी रियायती ब्याज दर 6.25 प्रतिशत वाषिक
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 नीली  दी

 (4)  14.86  को  और  उसके  बाद  जारी  किए  गए  508;
 प्रदायगी  योग्य  ऋण  के  रूप  में  समभा  जाना  है  जिलकी  रियश्यती  बाज  दस  6.05  5

 वार्षिक  है  भ्रौर  शेष  50%,  को  सामान्य  ब्याज  दर  के  साथ  अदायगी  योग्य
 ऋण  के  रूप  में  समझना  जाना

 1986  के  दौरान  1272  प्राइवेट  बसों  सहित  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बेड़े
 में  5373  बसें  थीं  ।

 31.10,91  को  स्थिति  के  भ्रनुसार  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  बेह्ठे  4994  बसें  थीं

 620  प्राइवेट  बसे  शा्िल

 (1)  उत्पादकता  में  वृद्ध  प्रति  यूनिट  छागत  कम  आधिक  उपायों  को  लागू
 राजस्व  संग्रह  में  वृद्धि  कन्ने  की  दृष्टि  से  लीकेज  को  कार्य  घाठा  कम

 कि
 कप्ने  और  रूटों  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिए  सतत्‌  आधार  पर  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ।

 (2)  इस  सनय  दित्तोय  कठिदाइयों  के  दंगरण  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बेड़ें  में  वृद्धि
 कब्ने  वे  सर5.र  के  समक्ष  .।  पस्ताव  नहों  है  ।

 (3)  कर्मीदल  के  व्यवहार  और  सेवा  ग्रंणवत्ता  में  सुधार  ।

 (4)  दिल्‍ली  परिवहच  निगम  बेड़े  में  वृद्धि  करने  ज्षिए
 लगाना  ।

 (5)  दुघेटना  के  शिकार  व्यक्तियों  भौर  सप्लायरों  ब्कदि  लिए
 दिकाथत  निवारण  ।

 (6)  राजधानी  में  यात्रियों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  दिल््दी  :

 प्रशासन  से  विशेष  स्टेज  केरिज  परमिटों  की  एक  विशेष  स्कीम  की  सिफारिश  की  है
 जिसके  अंतर्गत  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  किराए  से  अधिक  किराथा  ढरंथें/पर  ये
 परधिट  प्राइवेटਂ  प्रकतलकोंਂ  को  दिए  जाने  हैं  ।

 केंसद्रीय  ,  उत्पद्र  शुल्क  और  का  संप्रह

 1491..  मोहन!सह  :  क्लिः  यह  बतातेः  की  कुपए-करेंके।कि  5

 चालू  वित्तीय  वर्क  के  दोरान  3]  1991:  केन्क््रिस  उत्पाद  शुल्क  और

 सीमाशुल्क  के  रूप  में  कितनी  घनराशि  का  संग्रह  किया

 .  अवधि  के  दौरान  घनराशि  संग्रहित  की  गई  और

 यदि  चालू  वर्ष  के  दौरान  संग्रहित  की  गई  घनराशि  कम  तो  इस  घाटे  को
 के  किए  रत  कार  येत्नल्ा का  ब्योरा  क्या  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  से  बर्षਂ  तथार

 173°



 लिखित  उत्तेर्ष  29  991

 1991-92  में  अप्रैल  से  अक्तुबरु  तेक  की  अवधि  के  दौरान  सीमाशुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से
 प्राप्य  राजस्थ  कसूखो  का  ध्योक्त  निम्नानुसार  है  :---

 रुपयों

 1990-91  1991.92
 कप

 शीमाशुल्क  10,673.71  10,831.16
 -  छत्पाद  छुल्क  12,872.71  14,805  26

 उपर्युक्त  आंकड़ों  से  यह  पता  चल  सकता  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  1991  तक
 हुई  वसूलियां  पिछले  वित्तीय  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  हुई  वसूलियों  की  तुलना  में  अपेक्षाकृत

 अ्रषिक्‌  है  ।. ॥
 शुपए  के  अवभूल्यन  का  प्रतिरक्षा  उपकरणों  के  आयात  पर  प्रमाव

 1492.  भ्री  मोहन  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  प्रतिरक्षा  उपकरणों  के  आयात  हेतु  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान

 कुल  कितनी  घनराशि  की  आवध्यकता

 ..._  अन्य  देशों  की  मुद्राओं  के  संदर्म  में  मारतीय  मुद्रा  के  अवमूल्यन  के  परिणामस्वरूप
 रक्षा  उपकरणों  के  मॉजिले  में  रोजकोष  पंर  कितना  भतिरिक्त  भार  भौर

 इस  अतिरिक्त  खर्च  को  वहन  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कारंवाई  की  है  अथवा
 करने  का  विचार  है  ”

 रक्षा  संत्री  शरद  :  यह  सूचना  प्रकट  करना  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में

 नहीं

 विदेश्ली  मुझओं  के  संदर्म  में  मारतीय  रुपये  का  अवमृल्यन  हो  जाने  के
 स्वरूप  आयातित  रक्षा  उपस्करों  के  लिए  देय  राशि  को  लगभग  25%  अतिरिक्त  देनद्यरी  बढ़ी  है  ।

 सरकार  ने  उपलृब्धू  संसाधनों  को  ध्यान  में  रख़ते  हुए  खर्च  को  सीमित  रखने  के  लिए
 बचत  साधनों  का  भ्नुकूलतम  उपयोग  करने  और  कार्येक्रमों/कार्यकलापो  को  पुनः  युवितसंगत
 बनाने  ओर  फिर  से  नई  प्राथमिकता  निर्धारित  करने  के  लिश  उपयुक्त  कदम  उठाए  हैं  ।

 समता  घोतियों  तथा  साड़ियों  पर  राज्य  सहायता

 1493,  भी  मोहन  सिह  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बुनकरों  ने  धागे  के  मूल्यों  में  वुद्धि  और  इसकी  कमी  के  विरुद्ध  विरोध  प्रकट
 किया  '  है

 ड्ड  हम

 यदि  तो  सरकार  इस  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  भर  साथ  दो  धागे  की  कभी  हूँर
 करने  के  लिए  काक्षबाही  क्र  रही  3  आम

 ;  |



 ैजन्‍मःमयम्मवकभाका
 है  1913  *  रुत्तर

 क्या  लोगों  द्वारा  जनता  घोती  और  साड़ी  कौ  बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यास“्लेंस्शंसते
 सरकार  का  विचार  इनके  बुनक  सें/निर्माताओं  द्-काने  वाली  राजसहायता  की  राशक्षि  में

 वद्धि  करने  का  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  और  यह  वद्धि  कब  तंक  प्रभावी  कर  दी

 जाएगी  ।
 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्ञोक  :  सरकार  को  सूत  के  मँह्यों  में

 हुई  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  मिली  हैं  लेकिन  सृत  को  कमी  की  कौई  रिपर्ड  नहीं  मिली  है  ।

 तथापि  हथकरघा  क्षेत्र  में  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  हैंक  थार्न  की  उपलब्धता  में
 कोई  कठिनाई  नहीं  है  लेकिन  पिछले  कुछ  महीनों  में  इसके  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  माने  की  कीमतों
 में  हाल  ही  में  उछाल  आने  के  फलस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  कताई  उद्धोग  के  प्रमुख  प्रतिनिधि
 निकायों  के  साथ  एक  बेठक  भायोजित  की  थी  जिसमें  उनसे  उदारता  बरतने  याने  की  कीमतों

 .  को  स्थिर  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  रू  हका  री/राज्य  क्षेत्र  की  मिलों  के  याने  उत्पादन  की  मानीटरी  करें  तथा  हैंक
 याने  की  कौमतों  और  वितरण के  बारे  में  वस्त्र  के  प्रभारी  सचिव  के  स्तर  पर  नियमित  रूप
 से  राज्य  स्तरीय  समीक्षा  करें|  मुख्य  मंत्रियों  को  यह  भी  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  जिलाधीशों
 को  जिलों  में  यान  के  व्यापारियों  के  स्टाक  तथा  याने  की  बिक्री  कीमतों  की  नियमित  रूप  से  जांच
 करने  का  आग्रह  करें  ताकि  यान॑  की  जमाखोरी  को  रोका  जा  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वयं  भी

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  ऐसे  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  वह  40  ओर  उसस्ने  कम  के  कॉऊटों  के  याने
 का  उत्पादन  बढ़ाए  जिनकी  कीमतों  में  वृद्धि  होने  से  हृथकरघा  बुनकर  अत्यधिक  प्रभावित  हुए
 भारत  सरकार  ने  सूती  यान॑  के  निर्यात  की  समीक्षा  करने  का  भी  निर्णय  लिया  है  हालाँकि  भुगतान
 संतुलन  की  स्थिति  को  बनाए  रखने  के  लिए  इसका  अत्यधिक  महत्व  राष्ट्रीय  हथक  रघा  विकास
 निगम  को  निर्देश  दिया  गया  है  कि  वह  राज्यों  में  हथकरघा  बुनकरों  और  एजेंसियों  के  लिए  अपने
 यान॑  सप्लाई  के  प्रचालन  बढ़ाएं  ।  वस्त्र  आयुक्त  को  भी  जमाखोरी  के  खिलाफ  अभियान  चलाने  के

 उद्देश्य  से  यान  व्यापारियों  की  जांच  छुरू  करने  के  निर्देश  दिए  गए

 जी  नहीं  ।
 ः

 प्रश्व  नहीं  उठता  ।

 इलाहाबाद  और  कलकत्ता  के  बोच  गंगा  नदो  में  अन्तरंशीय  जल  परिवहन
 1494,  श्री  मोहन  सिंह  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  इलाहाबाद  ओर  कलकत्ता  के  बीच  गंगा  नदी  में  अन्तदंशीय  जल

 परिवहन  और  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  का  विचार  और  ;
 यदि  तो  नदी  के  इस  माग  में  स्टीमर  सेवा  कब  तक  चालू  कर  दिये  जाने  की

 संभावना  है  ?
 ह

 जल-भूतलू  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और
 सरकार  ने  गंगा-मागीरथी-हुगली  नदी  प्रणाली  के  इलाहाबाद  और  हुगली  खंड  को  पहले  से  ही
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल-परिवहन  निगम  ने
 संबंधेनात्मक  उपाय  के  रूप  में  हाल  ही  में  कलकत्ता  और  पटना  के  बीच  एक  यांत्रिक  मासिक  कार्गो
 सेवा  शुरू  की
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 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  व्यापार  संबर्धेन

 495,  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल ही  में  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कुछ
 ऋदम  झूठाए

 यदि  सो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍्को  अर्थ  अयवस्था  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  एक  सर्देर्शी  योजना  पत्र  का  प्रारूप  तैयार
 किया  गयी  और

 येदि  तो  सत्तें  बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाजिक्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पौ०  :  हां  ।

 और  न्‍्यापार  विकास  प्राधिकरण  ने  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  से  निर्यात
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  कार्य-योज्ना  तैथार  को  इस  योजना  में  क्षेत्र  क ेसंभावित  उत्पाद
 निर्यात  उत्पदन  एवं  निर्यात  बाजार  के  लिए  संस्थागत  बुनियादी  संरचना  का  पता  लगाया  गया
 तथा  उत्तर  पूर्दी  राज्यों  से  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  हिक्षिष्ट  समयबद्ध  निर्यात  नीति  का  सुझाव
 दिया  ।

 एके  विवेरण-पंत्र  संलग्न  है  ।

 दिवरण

 उत्त  र-पूर्थी  क्षेत्र  से  निर्यात  धस्ट  हे  7  सशिन्नात  उत्दाद/नौडोय  संगठन

 1.  छलवाद

 सूती  हथकरघा--ह  शिल  7,  जनजाणय  परक

 रेशमी  वस्त्र--पोक्षाक  ८  र््र

 लेडीज  गाउन  और  नः  टी  ।

 हस्वशिल्र  एड  ह०)>प्टटस्ड

 सजावटी  रद  :

 सलाधित  फल--अनन्नास  उत्ताद  ।

 2...  संगठन

 1,  नौडोय  संगठन

 नाथं-ईस्टने  हैन्डलूव  एण्ड  हैन्डीऋरपट्स  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन

 एन०ई०एच०एचण०डी०सी०  )

 नार्थ-ईस्टन  एप्रीकल्चरल  मार्केटिंग  कार्पोरेशन

 एन०  ०आर०ए०एन०ए०  सी
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 2,  हैस्‍्प  झगज़

 ह

 राज्य  विकास  निगम

 483)  ब्न्य  अमुझ्न  ब्विद्लिमढ़ा  कंगठ

 अज्ञकु  और  अजक  छीखन

 1496,  श्रीमतो  अद्ुन्घरा  राजे  :  कया  बरद्धीदम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बड़ेंग्रे  कि
 :

 क्या  खनिज  तथा  घातु  ध्यापार  निगम  और  भारतीय  अअ्रक  व्यापार  निगम
 लिमिटेड  दो  मुख्य  सहयोगी  एजेंसियां  जो  अश्रक  तथा  अअ्रक  कौ  छीजन  का  निर्यात  करती  हैं

 तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  दोनों  सावंजनिक  क्षेत्र  की  कंपनियों  ने

 बन्नक  तथा  श्लञ्रक  की  छीज़न  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  भूमिका  अदा  फी  और

 खफा  हे  लड़ाकू  क्लोह  की  ड्ीज़त  का  आयात  कृत  वाले  देशों  के
 नाम

 क्या

 वाजिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  :  इस  समय  अअञ्क  अपशिष्ट
 कतरनों  तथा  छीजन  का  तो  भारतीय  क्षअ्रक  व्याप्रर  निगम

 स्तरतीय  धातु  खनिज़  लिम्रम  लि०  (एम्र/एम०टी  गृद्की ०)  के  ज़रिए  अरृफ्लीबद्ध  किया
 जाता  है  परन्तु  अन्य  समी  रूपों  में  अश्नक  का  निर्यात  करने  के  लिए  निर्यात  को  क्रिया
 गया  है  ।

 मिटको ने  प्रमुख  फ्रेताओं  के  साथ  सीधा  संपक  स्थाप्रित  करने  ओर  श्रश्ञक़
 छीजन  तथा  अश्नक  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  माग  लेने  के
 अलावा  धारक  कंपनी  एम्०एम०टी०सी०  के  वित्तीय  सहयोग  से  मूल्ययधित  अज्ञक  उत्पादों  के
 विनिर्माण  और  निर्य्तत  के  लिए  कई  अनुकूल  परियोजनाएं  शुरू  की  हैं  ।

 भारत  से  अज्लक  और  अश्नक  छीज़न  का  आयात  करने  वाले  द्वेश  हैं  :
 डी

 पी०आएर०  फ्रांस
 जमंन  जनवादी  मेक्सिको  लेंड

 दक्षिण  ताइवान
 सं०  रा०  सोवियत  पश्चिम  जमेनी  और  युगोस्लावा  किया  ।

 छावल  का  निर्यात

 1497,  श्रोमतो  व्रसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  वालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  सत्य  किन;किन  देझ्नों  को-चावल  किया  ज़ूता.है

 ने  कुछ  बन्य  को  .चाब्रल:के  की  अंभावनाओं  का.पुता

 लगाया
 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 (8)  कावलों-के  विरत.के  वर्ष
 .199]:92  बोर  |992-93 के  ,  गोजना

 तैयार  की  गई  है  ?
 ह

 डर
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 वालिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  जिन  प्रमुख  देक्षों  को

 भारतीय  चावल  का  निर्यात  किया  जाता  तो  वे  हैं  :  *

 सऊदी  संयुक्त  अरब  सोवियत  जाडेन  ।

 और  विद्व  की  प्रमुख  मुद्राओं  के  साथ  भारतीय  रुपए  के  विनिमय  दर  में  हाल

 में  किए  गए  समायोजनों  और  एक्जिस  स्क्रिप्स  योजना  शुरू  करने  के  बाद  भारतीय  गैर-बासमती

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काफी  हो  गया  चालू  वर्ष  के  दौरान  यह  कई  नए

 बाजारों  में  बेचा  गया  इनमें  ब्राजील  और  मैक्सिको  के  लैटिन  अमरीकी  देश  जैसे  सैरा

 मध्यपूर्व  में  जार्डन  तथा  सुदूर  पूर्व  में  मलेशिया  शामिल

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  निर्यात  के  लिए  अधिकतम  7  लाख  मी०  टन  गेर-बासमती

 चावल  रिलीज  किया  गया  इसके  अलावा  आवंटन  निर्यात  के  लिए  देशी  चावल  की  उपलब्धता

 पर  निर्मर  करता  तथापि  बासमती  चावल  के  निर्यात  के  लिए  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  है  ।

 निर्यात  बाध्यताओं  पर  निगरानो  रखना  तथा  रिपोर्ट  तंयार  करना

 1498,  ओ  के०पी०  उननीकृष्णम  :  क्‍या  वालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशी  कंपनियों  से  सहयोग  को  निर्यात  बाध्यताओं  के  साथ  मंजूरी  दी
 जाती

 यदि  तो  निर्यात  बाध्यताओं  की  रिपोर्ट  तैयार  करने  एवं  निगरानी  रखने  के

 लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती

 ॥  पिछले  तीन  वर्षों  के  किन-किन  कम्पनियों  निर्यात  का  वचन  दिया
 कितने  मूल्य  के  सामान  का  निर्यात  किया  गया  और  निर्यात-लक्ष्य  को  कितना  प्राप्त  किया
 और

 किन-किन  कम्पनियों  अपनी  निर्यात  प्रतिवद्धताओं  को  पूरा  नहीं  किया  है  तथा
 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 वाणिज्य  संज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  हां  ।  विदेशी  कंपनियों
 से  सहयोग  को  निर्यात  दायित्वों  की  झर्ते  के साथ  ही  मंजूरी  दी  जाती  है|

 विदेशी  कम्पनियों  से  सहयोग  को  स्वीकृत  करते  समय  सम्बन्धित  प्रशासनिक
 मंत्रालयों  द्वारा  निर्यात  दायित्व  लगाए  जाते  सम्बन्धित  कंपनी  को  निर्यात  दायित्वों  को  पूरा  न
 करने  पर  सुरक्षा  उपाय  के  रूप  में  सरकार  के  साथ  कानूनी  कसर/वांड  को  करना  पड़ता  निर्यात
 निष्पादन  की  मॉनीटरिंग  मुख्य  आयात  ओर  निर्यात  द्वारा  वर्ष  दर  वर्ष  आघार  पर  की
 जाती  कम्पनी  के  लिए  सी०सी०आई०  एण्ड  ई०  को  श्रावधिक  रििटन  प्रस्तुत  करना  आवश्यक

 होता  है  जिसमें  हैंडबुक  ऑफ  प्रोसीजर्स  1990-93  के  परिशिष्ट-तता-जी  में  दिए  गए  फार्म  में  उनके
 निर्यात  निष्पादन  को  दर्शाया  गया  हो  और  वह  पंजीकृत  चार्टड  अकाउंटेंट  द्वारा  विधिवत  प्रमाणित

 बैंक  रिएलाइजेशन  के  मूल  प्रमाण  निर्यात  संवंधंन  विवरण  पत्र  तथा  कानूनी  करार/बाँड  के
 रूप  में  अन्य  अपेक्षित  दस्तावेज  आदि  ऐसा  नहीं  करने  पर  बांड  को  जछ्त  किया  जा  सकता  है  और
 दंडात्मक  का  रंवाई  शुरू  की  जा  सकती
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 ओर  सूचना  काफी  बड़ी  है  उसे  क्षेत्रीय  लाइसेसिंग  प्रधिकारियों  से  एकत्र  किया
 जा  रहा  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 पचास  शीर्षस्थ  शहरों  में  बंक  जमा

 1499,  श्री  के०पो०  उन्नीकृष्णन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 31  1988,  1989,  1990  ओर  30  1991  को  स्थिति  के  अनुसार

 चार  महानगरों  अर्थात्‌  कलकत्ता  और  मद्रास  में  कुल  बैंक  जमा  का
 कितना  प्रतिशत  और

 उपरोक्त  अवधि  में  इन  शहरों  में  कितना  अग्निम  ऋण  वितरित  किया  गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेबवर  :  दिसम्बर  1988,  1989,
 1990  और  जून  1991  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  50  शीर्षस्थ  शहरों  की
 राशियां  बेक  जमा  राशि  फो  नीचे  दी  गई  है  :

 अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार

 दिसम्बर  1988  75,368
 दिसम्बर  1989  86,599

 दिसम्बर  1990  97,846

 जून  1991  105,605
 न  न

 दिसम्बर  1988,1989,  1990  तथा  जून  1991  के  अन्तिम  शुक्रवार  .  कौजुस्थिति
 के  अनुसार  50  शीर्षस्थ  शहरों  की  कुल  जमाराशियों  की  तुलना  में  चार  महानगरों  भर्थात्‌  दिल्ली

 कलकत्ता  तथा  मद्रास  में  जमाराशियों  का  प्रतिशत  नीचे  बिया  गया  है

 प्रतिशत  में

 दिल्ली  बम्बई  कलकत्ता  मद्रास

 1988  18552  24,63  11.79  5.06

 1989  18.03  26.28  11,45  5.09

 1990  16,49  27.55  11,33  5.33

 1991  16.12  28.99  10.85  5.54

 मारतीय  रिजवं  बैंक  की  भ्ांकड़ा  सूचना  प्रणाली  बैक  द्वारा  संवितरण  से  सम्बन्धित

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  दिसम्बर  3988,  1989,  1990  तथा  जून  1991  के
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 अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  50  शीर्षेसथ  शहरों  की  बेकंयी  ऋंण  के  अग्रिमों  को

 नीचे  दिया  गया  है  :

 ा
 अन्तिम  श॒क्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार

 1988  51.223

 1989  9  62.98
 1990  ग्रर  ६70
 1991  80,098

 आयकर  की  बसूलो

 1500,  श्री  के०  पौ०  उंन्‍्नींकैंणन  :  क्या  वित्त  मेंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  वर्ष  1987-88,  1988-89  और  (989-90  के  दौरान  देश  में  मर्यकरंदाता  श्रेणी  में
 आने  वाले  और  50,000  $0,000  रुपये  से  1,20,000  1,20,000  से  5  लॉख
 5  लाख  से  10  लाख  तक  और  10  लाख  रुपये  से  अधिंक  वोधिके  ओऑय  विवरंणी  वींले
 दातौंभीं  की  कुल  संख्या  कितनी

 इन  विभिन्‍न  श्रेणियों  के आायकरदाताञ्रों  से वष॑  1987-88,  1988-89,  1989-90
 और  1990-91  के  दौरान  कर  की  कितनी  द॑सूली  और

 इन  लोगों  की  ओर  कितनी  राश  के  कर  बकाया  हैं  और  उपरोवत  वर्षों  के  दौरान

 हुई  कुल  आयकर  बसूली  में  इन  श्रेणियों  के  करदाताओं  का  प्रतिशततावार  अंशदान  कितना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  देश  में  50,000/-  रु०

 50,000/-  से  1,20,000/-  रु०  तक  तथा  1,20,000/-  से  5  लाख  रु०  तक  के  आय-वर्षों  में
 आयकर  निर्धारितियों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  विभाग  में  नहीं  रंखी  जाती  वर्ष

 1987-8  8,1988-89  तथा  1989-90  के  लिए  |  लाख  रु०  ]  लाख  रु०  से  5  लाख  रु०

 5  लाख  रु०  से  10  लाख  रु०  तथा  उससे  अधिक  के  आय  वर्गों  में  कर-निर्घारितियों  की  संख्या
 से  सम्बन्धित  सूचना  संकलित  की  गई  है  ।  ब्यौरा  निम्नानुसार

 निम्नलिखित  वर्षों  के  अन्त  तक  आय  कर-निर्धारितियों  को  संख्या

 हजारों 34  ———
 विवरणीगत  आय  1987-88  8  1988-89  1989-90

 1,  कराघधेय  सीमा  ५9090  5433  5637.
 ]।  लाख  रु०  तक

 2,  ]  लाख  रु०  5  लाख  रु०  163  232  361
 3,  5  लाख  रु०  10  लाख  रु०  16*  11.52  15.89

 4,  10
 लाख  र०  तथा  उससे  अधिक  ता  8.69

 योग  :  5269  3683.79  6042,38



 है  1913  +कक्लित  सके

 आवैकर  की  वसूली  सम्बन्धी  आंकड़ों  को  कर-निर्धारितियों  द्वारा  विवरणीगत
 वाधिक  आय  के  जाघार  पर  नहीं  सखा  जाता  है  ।  क्ष  1987-88  से  क्ष  4990-91  तक  के

 लिहे  आयकर  को  कुल  धसूली  क्धियक  आंकड़े  निम्नानुसार  है  :

 आयकर  को  सकल  वसूली
 कर

 करोड़

 ऊाकह्वाजन्‍ए्एएएटएण/आ/एः

 1987-88  6628

 1988-89  $648

 1989-50  9722

 1990-9!  10691

 बकाया  मांग  सम्बन्धी  आंकड़ों  को  कर-निर्घारितियों  द्वारा  दाग्रर  की  गई
 शत  वाधिक  आय  के  आधार  पर  नहीं  रखा  जाता  आयकर  की  कुल  वसूली  को  देखते

 हुए  विभिन्‍न  आय-रेंजीं  में  कर-निर्धारितियों  के  प्रतिशतता-वार  अंशदान  के  बारे'मे  सूचना  भी
 लैंब्ध  नहीं  फिर  वर्ष  1987-88  से  व  1990-91  तक  के  लिए  मांग  की  के  आधार
 पर  कुल  बकाया  मांग  निम्नानुसार  है  :

 साँग  की  रकम  के  आधार  पर  कुल  ककाया'मांभ

 बकाया  आयकर  मांग  1987-88.  1988-39...  1989-90...  1990-91

 1  2  3  4  $

 (0)  माभल  जिनमें  :884:82  1187.66 1360386  1563.95
 लाख  हइ०  तक

 *की  मांग  ।

 (४)  ऐसे  मामले  जिनमें  341,15  379.00  '465:25  501,61
 मांग:।लप्ह-रुण्त्से

 है  परन्तु  5

 लाख  रु०  से  अधिक

 (7)  ऐसे  मामले  जिनमें  232,38  271.54  -323.293  -  364.97
 मांग  5  लाख  रु०  से
 अधिक  है  परन्तु  10
 ख्ेस्थ  अधिक
 नहीं  है  ।
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 ।  2  3  4  5
 '०+>पैकनट

 (iv)  ऐसे  मामले  जिनमें  377.98  441,68  «486.68  =  $72.32

 25  लाख  ४०  से
 झधिक  नहीं  है  !

 (५)  ऐसे  मामले  जिनमें  2,155.85  3,012.24  4,02.25  3,691.69
 मांग  25  लाख  रु०
 से  अधिक  है  ।

 तन  नन++नननमनन+  नम  ममਂ
 योग  :  3,992.18  5,291.66  6,638.47  6,694.54

 पटसन  नीति

 श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डो  :  क्या  बस्प्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  पटसन  उद्योग  क्षेत्र  की  सहायता  और  इस  इस
 प्रतक्ृृतिक  रेशे  के  प्रति  विष्व  बाजार  में  श्राए  अनुकूल  रुख  का  लाम  उठाने  के  लिए  कोई  दीघं॑कालिक
 पटसन  नोति  तैयार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  अंतिम  रूप  दिए  जाने  की  संमावना

 बस्न  अंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अशोरू  और  सरकार  का  यह
 प्रस्ताव  है  कि  पटसन  पैकेजिंग  सामग्री  की  पैकिंग  में  अनिवाये  रखा
 के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  विश्विष्ट  वस्तुओं  को  पटसन  की  पैकिंग  के  लिए  बराबर  आरक्षित  रखा

 जाए  ताकि  पकिग  क्षेत्र  में  पटसन  के  परम्परागत  बाजार  को  संरक्षित  रखा  जा  सरकार
 पटसन  आधुनिकीक रणं  निधि  के  प्रयोग  द्वारा  पटसन  उद्योग  के  आधघुनिकीकरण  को  प्रोत्साहन  देना
 बराबर  जारी  सरकार  पटसन  क्षेत्र  के  समग्र  विकास  केਂ  लिए  विशेष  पटसन  विकास  निधि
 का  भी  बराबर  उपयोग  करती  रहेगी  ।  इसके  साथ  ही  सरकार  पटसन  के  सामान  के  नए  बाजारों
 का  विकास  करने  तथा  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  मूल्य  व्धित  विविधीकृत  पट्सन  उत्पादों  के
 दन  को  भी  बढ़ावा  देगी  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निभम  को  झह्र्थ-अक्षम  तथा  रश्ण  लिखें

 ओऔ  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डो  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  बिचार  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  बिल्कुल  अर्थ-अक्षम  मिलों
 को  बन्द  करने  तथा  अन्य  रुर्ण  मिलों  को  संहिलष्ट  इकाइयों  के  रुप  में  समामेलित  करने  का  है
 जिससे  उनकी  भ्र्थे-क्षमता  सुधर

 यदि तो तस्संबंधी ब्यौरा क्या इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी मिर्लें रुभणतां कौ सूची में हैं और कब और क्र
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 कीूःू्््््््ििीिीःफतछल  <  &  जज  जनस्‍न

 सरकार  उन  रुग्श  कपड़ा  मिलों  को  सहायता  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  झरक्लोक  :  ब्लेर  समी  राष्ट्रीय  वस्त्र
 निगम  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  उद्देश्  से  समामेलन  आदि  सहित  अनेक  विकल्पों  पर
 विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  किया  जा  रहा  तथापि  इस  संबंघ  में  अमी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है  ।

 (7)  और  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलें  मूलतः  रुग्ण  मिलें  थीं  जोकि  अधिग्रहीत  की
 गई  थीं  तथा  बाद  में  समय-समय  पर  उनका  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  ।  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  इन
 मिलों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  एक  योजना  बनाई  है  जिसको  आठणीं  योक्ष्गा  अवधि  (1992-97)
 के  दौरान  इन  प्रिलों  की  संरचना  /  आधुनिकीक  रण/समामेलन  इत्यादि  के  जरिये  संख्या  घटा
 कर  अथंक्षम  एककों  के  रूप  में  परिवर्तित  करके  क्रियान्वित  किया

 छातनी  क्षेत्रों  मे ंआरक्षित  भुमि

 1504,  श्री  अन्ना  ओक्षी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (/)  क्‍णा  सरकार  का  छावनी  क्षेत्रों  में  आरक्षित  भूमि  सम्बन्धी  नीति  की  पुनरीक्षा  करने
 का  विचार  ९;  और

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  रक्षा  छावनियों  में  कोई  भी

 भूमिਂ  के  नाम  से  नहीं  होती  यदि  इसका  आय  बंगलों  वाले  क्षेत्रों  की  उस  भूमि  से
 जो  सामान्यतः  सिविलियनों  को  दिए  जाने  के  लिए  भादी  सैनिक  उपयोग  के  लिए  पहले  से

 रित  की  हुई  होती  तो  इस  बारे  में  नीति  का  पृनरीक्षण  किए  जाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  स्‍द

 ट्रांसफामर  उचश्योग  पर  नई  व्यापार  नीति  का  प्रभाव

 1506,  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्‍या  वालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरम्गर  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नई  व्यापार  नीति  से  ट्रांसफामंर
 उद्योग  प्रभावित  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण

 क्‍या  यह  उद्योग  अपनी  आयात  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  पूरी  करने  में  असमर्थ
 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्‍या  कारंवाई  की  है  ?

 वाणिज्य  संत्रासय  के  राज्य  संत्री  पी०  :  नहीं  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  ट्रांसफामंरों  के  विनिर्माण  कै  लिए  अतिरिक्त  आवश्यक  कच्चे  माल  के
 आयात  की  श्रनुमति  नीति  के  अनुसार  दी  गई  सीमित  स्वीकार्य  मदों  के  लिए  लधु  क्षेत्र  में
 विक  प्रयोक्ताओं  को  विशेष  लाइसेंस  प्रदान  किए  जाते  हैं  और  प्रतिबंधित  मदों  के  लिए  ये  लाइसेंस
 सभी  वास्तविक  प्रयोक्‍ताओं  को  प्रदान  किए  जाते
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 रंजवैकिस्तान  के  लक्ष्य  न्यावार  सह्मौता

 1506.  थऔ  गुरुदास  कश्मत  :  क्या  बाजिज्ज  मंत्री  वह  घराने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उजवेकिस्तान  के  साथ  कोई  व्यापार  समभीता  हुआ

 यदि  तो  समझौते  की  शर्तों  सहित  इसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्सक्षत्रेते  के  अन्त्गंत  किन-किन  मदों  का  निर्यात  और  आयात  करने  का  प्रस्ताव

 हैं  ?

 श्ाणिश्यं  संत्रपलआ  के  राज्य  मंत्रों  पी०  :  जी  हझं  ।

 इस  करार  पर  24  अक्तूबर  1991  को  ताशकंद  में  हस्ताक्षर  किए  गए  इश्नमें
 अन्य  बातों  के  साथ  साथ  मारत  तथा  उजवेकिस्तान  गणराज्य  के  बीच  भारतीब  रुपयीं  में  संत्ुलित्त
 क्लाधार  पर  व्यापार  की  व्यवस्था  वस्सुभों  क्ष  ककक्‍्मत  निर्धारण  परिवतंनीय  खुद्राओं  में
 किया

 4a)  छजवेकिस्तान  को  निर्यात  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  मदों  में  से शामिल
 खनिज  तथा  रासायनिक  पदार्थ  तथा  संबंध  चमड़ा  तथा  चम्नड़ा

 इंजीनियरी  माल  आदि  |  उजवेकिस्तान  से  श्रायात  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  मददों  में  ये
 शामिल  कृषि  जस्ता  जंसे  यूरिया  तथा  अभोनिया  जैसे  घात्विक

 रासायनिक  पदार्थ  तथा  शंबद्ध  उत्पाद  एवं  मशीमरी  तथा  ब्रिश्वत  निर्माण
 तंथा  रसौसायनिफ  क्षेत्र  ।

 रघ॒व॑ंशी  टेक्सटाइल्स  घिल  मुम्बई  को  पुनः  चालू  करना

 1507.  श्री  ग्ुरुदास  कामत  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुम्बई  स्थित  रघुवंशी  टेक्सटाइल्स  मिल  पुनः  चालू  की  जा  रही

 (@)  तो  इसे  चालू  करने  की  अनुमति  किल-किन  शर्तों  पर  दी  गई  और

 इसमें  कितने  वो  रोजगार  दिया  जाएगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्ञोर्  catia:  जोत  :  नोडीय  अभिकस्ण
 द्वारा  रघुवंशी  पवम्बई  को  अ्थेक्षम  पाया  गया  कामयार  भहकारी  सनिति  के  जरिए  इस

 एकक-के-पुन  रुद्धार  के  लिए  प्रमास  किया  गया  लेकिन  सफलता  प्राप्त  उहीं  इसके  पदचात्‌  सी०
 बी०आई०एफ०आ र७  प्रत्यक्ष  बाइडिग-अप  नोटिस  जारी  करेगा  ।

 उपरोक्त  और  देखते  हुए  अढन  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  हूयकरघा  कपड़े  का  उत्पादन

 1508.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -(क):5त्तर-प्रदेश  में  इस  समय  हथकरध्या  कपड़े  का  प्रतिब्ष  कितना  उत्पादन  किया  जाता
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 है  1913  लिखित  हर्तर

 क्या  सरकार  का  हथरूरघा  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  करने
 का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्‍या

 क्या  राज्य  में  कुछ  और  हथक  रधा  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  जिलावार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  उत्तर  प्रेदेश  राज्य  संरकार  ने

 सूचित  किमा  है  कि  ब्ष  1990-91  के  दोराब  लगभंयथ  485,67  चिलियम  मीशर  हथकरने  कपड़े  का
 उत्पादन  किया  गया  |

 और  भारत  सरकार  हथकरघा  क्षेत्र  के  विकॉस  के  लिए  कई  स्थाई  ध्रंकार  की
 योजनायें  कार्यान्वित  करती  आठवीं  यीजमी  के  दौरान  इन  योजेन्ताओं  को  आवपर्यंकंली  के
 बिक  फिर  से  तेयार  किया  जाएगा  और  हथकरघा  क्षेत्र  में  बुनकरों  को  अधिक  रोजगार  के  प्रवसर
 मिल  1991-92  के  दौरान  निस्स'हाय  बुनकरों  के  लिए  मार्जन  मनी  नामक  नई  योजना
 आरम्भ  की  गई

 और  हथकरघा  बुनाई  अधिकांश  रूप  से  एक  वक्त  कार्यकलाप  मारत
 सरकार  भ्रपनी  योजनाओं  के  माध्यम  से  व्यक्तिगत  बुनतकरों  को  सहकारी  समिति  बनाने  अथवा  राज्य

 हथकरघा  निगमों  का  सदस्य  बनने  के  लिए  प्रोत्साहित  करती  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तयंद
 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  वे आधार  एर  सहायता  दी  जाती

 सोराष्ट्र  में गुजरात  उच्च  न्यायालय  को  खंडपीठ

 1509,  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्या  न्‍्याथ  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यहूं  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कण  गुजरात  के  सौराष्ट्र  और  श्रन्य  क्षेत्रों  में  गुजरात  उच्च  न्यायालय  की  खंडपीठ
 स्थापित  करने  के  राम्बन्ध  में  आम  मांग  की  गई

 गुजरात  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 और

 (a)  सौदाष्ट्र  क्षेत्र  में खंडपीठ  के  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  शोर  कंपनो  कार्ये  संद्रलय  तथा

 राज्य  मंत्री  र।राजन  :  (१)  हां  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 ओ०  जी'०  एल०  के  अन्तंगंत  कार्स्ट  आयरन  के  स्क्रैप  को  आयात

 1510,  श्ले  कऋर्रेश  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 -
 क्‍या  सरकार  को  को०  जी०  एल०  के  अँतगंत  कास्ट  आयरन  स्क्रप  के  आयात  की

 अनुमति  देने  के  बारे  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  है
 -

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इसे  आयात  करने  की  अनुमति  देने  संबंधी  आदेश  कब  जारी  किए  जौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 याजिण्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  से  (a)  जी  हां  ।  सरकार
 ने  ओ०  जी०  एल०  के  अधीन  ढलुवा  लौह  छीलन  के  आयात  की  अनुमति  दिए  जाने  के  संबंध  में

 विभिन्‍न  मंचों  से  प्राप्त  भ्रक्यावेदनों  पर  विचार  क्रिया  भुगतान  सन्तुलब  और  देश
 की  की  आरक्षिव,निधि  की  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  सुझाव  स्वीकार  नहीं  किग्रा

 ..

 प  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमाों  का  बिकास

 1511.  थी  ओकान्त  जेना  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 डे

 केन्द्रीय  सरकार  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  की  ओर
 से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितनी  परियोजनाओं  के  प्रस्ताव  मिले

 कुल  कितनी  परियोजनायें  मंजुर  की  प्रत्येक  परियोजना  हेतु  कितनी  धनराशि
 का  आबंटन  किया  गया  तंथां  उनके  संबंधित  क्षेत्रों  के  क्या  नाम  हैं

 शेष  परियोजनाओं/योजनाओं  को  मंजूर  न  करने  के  कया  कारण

 क्या  इन  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  कोई  विलम्ब  हुआ  और

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदीक्ष  :  झौर
 गत  तीन  वर्षों  (1-4-1988  से  31-3-1991)  के  दोरान  उड़ीसा  सरकार  से  सड़क/पुल  कार्यों  के
 लिए  प्राप्त  220  प्रस्तावों  में  से  58.84  करोड़  रु०  के  142  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  इन  स्वीकृत
 कार्यों  के  लिए  तीन  की  अवधि  में  14.06  करोड़  रु०  आवंटित  किए  उड़ीसा  में  विप्िन्न
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  स्वीकृत  कार्यों  का  खण्ड-वार  ब्योरा  सलंग्न  बिवरण  में  दिया  गया  है  ।

 शेष  प्रस्तावों  पर  कई  कारणों  तथा  प्रस्तुत  की  गई  परियोजना  के  तकनीकी  ब्यौरे
 संबंधी  कुछेक  मामलों  में  अपेक्षित  भूमि  का  अधिग्रहण  न  कुछ  कार्यों  के  बजट  में
 शामिल  न  होने  आदि  के  कारण  अवधि  में  कारंवाई  नहीं  की.जा  सकी  ।

 भौर  उड़ीसा  में  अधिकांश  स्वीकृत  कार्यों  की  प्रगति  संतोषजनक
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 विवरण

 क्०  सं०  रा०  रा०  खंड  का  नाम/पुलों  का  अनुमोदित  कार्यों  की
 सं०  विवरण  संख्या

 गा
 (1988-89 से
 1990-91)

 «कਂ  सड़क  कार्य
 का

 1.  6  बिहार  14

 2,  6  बारकोट  से  सम्बश्पुर  13

 3.  6  सम्बलपुर  से  प्रदेश  सोमा  3

 4.  $  भआ०  प्र०  सीमा  से  भुवनेदवर  14

 5,  5  भुवनेश्वर  से  बिहार  सीमा  29

 6.  चंडीकोल  से  पारादीप  पत्तन  9

 प्‌  23  बिहार  सीमा-बारकोट  14

 23  बना  रपाल  से  पल्लाहारा  5

 ५  42  निरगंडी  से  सम्बलपुर  17

 10.  43  कोरापुर  जिला  10

 पुश्र  कार्य

 1.  5  बड़ा  पुल  2

 2.  83  बड़ा  पुल  1

 3.  6  छोटा  पुल  2

 4.  23  छोटा  पुल  13

 5.  42  छोटा  पुल  2

 6.  43  छोटा  पुल

 कुल  142

 सामान  ढोने  वाले  बाहनों  के  लिए  सार  संबंधों  निवेश  ॥

 1512.  भरी  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 किः
 क्‍या  सरकार  को  समान  ढ़ोने  वाले  वाहनों  की  अधिकतम  मार  ढोने  की  सीमा  में

 कमी  करने  के  विरूद्ध  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  जबकि  ऐसे  वाहनों  का  बिना  लदाई  के  कवर  निवेशों

 को  निर्धारित  करने  के  समय  से  दुगना  हो  गया  और
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 यदि  तो  सरकार  द्वार  आर  पर  प्रतिबंध  लगाने  और  विभिन्न  राज्यों  द्वारा
 ऊंचे  प्रवेश  शुल्क  लगाते  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छोटे  ट्रांसपो्टरों  की  सहायता  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  फरिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 यह  स्पष्ट  किया  जाता  है  कि  सरकार  ने  माल  वाहनों  की  अधिकतम  भार  ढुलाई
 सीमाओं  में  कोई  नमी  नहीं  की  है  और  इस  प्रकार  की  सीमाएं  मोटर  वाहन  1939  के
 अन्तर्गत  विद्यमान  विभिन्‍न  संगठनों  से  प्राप्त  अम्यावेदनों  में  मार  ढुलाई  क्षमता  में  वृद्धि  करने
 का  क्रिया  गया  था  लेकिन  इसे  स्वीकायं  नहीं  पाया  गया  क्‍योंकि  यह  पता  लगा  कि  यह
 सड़क  दुर्घटकाओं  और  सड़कों  को  होने  काली  कति  के  मुरूव  कारणों  में  से  एक-है  ।

 एक  रुपए  के  क्षरेंसी  नोट

 1513.  श्री  पवन  कुमार  बंख्ल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  एक  रुपए  के  कितने  करेंसी  नोट  छापे  गए
 और  उन  पर  कितना  खर्च

 (@)  ऐसे  नोटों  का  औप्तत  जीवन  कितना

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  रुपए  के  करेंसी  नोटों  के  मुद्रण  को  बंद  करने  का
 मोर

 (m)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  सूथह्ाा  नीचे  दी  गई  है  ।
 न  +--.

 वर्ष  श्दद  मुद्रित  व्यय

 1988-89  4068.00  488.16

 1989-90  3550.00  479,29

 1990-91  4408.00  462,84 +५»+++:

 एक  रुपये  मूल्य  वर्ग  के  नोट  का  अनुमातित  औसत  जीवन  लगभग  6  महीने  है  ।
 सरकार  का  एक  रुपये  मूल्य  वर्ग  के  नोट  के  मुद्रण  को  चरणंबद्ध  तरीके  से  बन्द  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 परिमाण-वार  एक  रुपये  मूल्यचर्ग  के नोट  लगभग  2।  प्रतिशत  होते  लेकिन
 वार  यह  प्रचालन  में  आए  कुल  नोटों  के  केवल  1.1  प्रतिशत  के  द्योतक  है  ।  एक  रुपये  मल्यवर्गं  के
 मोटों  के  मुद्रण  तथा  परिवहन  परः  होने  वाला  व्यय  न  तो  इसकी  क्रय  दाक्ति  के  त  ही  ऐसे  नोटों  की जीवन  अकथि  के  अमुरूफ  एक  रुपए  के  नोट  के  स्थान  परਂ  एकਂ  रुपए  का  सिक्‍का  लाने  का  प्रस्ताव
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 नक्को  राबाद-घहो  सड़क  भाग  के  टुकड़े
 को

 राष्ट्रीथ  राजमार्ग  प्केषित  करव्त

 1514,  डा०  लक्लीनारामण  पाण्डेय  :  वया  जल-भतल  परिचहन  मंत्री  यह  बताने  की  कया
 करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई-देल्ली  वाया  अज्मेर  और  इंदौर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर
 सशीराधाद-लहों  सड़क  मार्म  के  टुकड़  को  राष्ट्रीय  राजमार्म  घोषित्त  करने  की  समंम  निरन्तर  की
 जाती  रही

 क्‍या  यह  मार्ग  दिल्ली-आगरा-मुम्बई  मार्ग  से  छोटा  है  और  हशस  मार्ग  पर  काफी
 यातायात  चलता  और

 यदि  तो  इस  सड़क  के  टुकड़े  को  उाप्ट्रीय  राजमार्ग  धौषित  करने  हेंतु  क्यो

 कायंवाही  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिबहन  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  जमदीक्ष  :  मध्य  प्रदेश
 सरकार  समय-समय  पर  कुछेक  राज्य  सड़क  हो  नए  राष्ट्रोय  राजमार्भ  चीषित  करने  का  प्रस्ताव
 करती  रही  जिसमें  अजमेर-नसी  राबाद-चित्तौड़-ती मच-म  डसो  र-रत्लाम-मौह-खंडवा-जलगांव  सड़क
 शामिल  हैं  जिस  पर  प्रश्नगत  रूट  आता  राजस्थान  सरकार  मे  इस  रूट  के  अपने  क्षेत्र  कले  सतमः
 के  लिए  भी  इसी  प्रकार  का  अमुरोध  किया  है  |

 नहीं  ।

 आठवीं  पंचयर्क्ीय  योजना  को  तैयार  करने  के  बाद  ही  निधियों  की  उपलब्धता  और

 इस  प्रयोजन  से  भिर्धारित  कुछेक  मापदंड़ों  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  नए  राष्ट्रीय  रममार्गों  की
 चोषणा  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 हिन्दो  और  क्षेत्रोय  मायाओं  में  शिक्षण  देने  एवम  परो क्षार्ये
 आयोजित  करने  वाले  विधि  कालंज

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डे  :  क्या  न्याय  भोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  उन  सरकारी  विधि  कालैंजी  फा  ब्मौरा  क्‍या  है  जो  अंग्रेजी  के  अतिरिक्त  हिन्दी
 और  माकाओं  भें  की  सझिक्षगः  देते  एवं

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  सक्ष्य  मंथ्ली  तथा  न्यपंप  आरेर  कंपनी  कार्य  सलंभालय  तथा
 राज्य  मंत्री  रंगाराजन  :  जनकारी  को  जय  रही  और  सदन  के

 पकन  पह  रस  की

 रस्लसवा  में  स्वापक  हो  नियंत्रण  ब्यूरो  द्वारा  मारे  गये  छापे

 1516,  श्री  दाऊबयाल  जोशी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कफ  करेंगे  कि  :

 स्वाप्रक  औषध्य  नियंत्रण  ब्यूललेः  पिछले  तीन  वर्षों  के  क्रोशनः  सजसल्थान  में  कितने  छापे

 इस  अवधि  के  कौरान  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ऊससे  जब्स  की  गई

 शयशपक  ऑयकों  सहित  ब्योरा  क्या  औोर
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 स्वापक  भ्ौषधों  की  जब्ती  के  बाद  कितने  अपराधी  फरार  हो  गए  ?

 विश्त  मंत्रालय  में  राज्य  झंत्री  रामेइवर  वर्ष  1988,  1989  तथा
 1990  के  दौरान  स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  द्वारा  राजस्थान  में  मारे  गए  द्ार्पों  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 है  :--

 ये  छापों  की  संख्या

 1988  3

 1889  3

 1990  2

 उपयु क्‍त  अवधि  के  दौरान  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  तथा  पकडे  गए  नशीले
 पदार्थों  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार

 वर्ष  गिरफ्तार  किए  गए  पकड़े  गए  नशीले  पदार्थों  की
 व्यक्तियों  की  संख्या  संख्या

 1988  6  हेरोइन  2.9

 1989  5  हेरोइन  15.9

 हृीश  =  252.7

 1990  6  हेरोइन  88,375

 निषेध  नशीले  जो  अनिर्धारित  रसायन  मात्रा  तथा  मिश्रण  के  हैं  तथा  जो  नष्ट
 किए  जाने  योग्य  का  सही  मूल्यांकन  सम्मव  नहीं

 दो  व्यक्ति  फरार  हैं  ।

 रेशम  उद्योग  में  संकट

 1517.  थ्रो  गोबिन्द  राभ  निकम  :  क्‍या  बस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेश्षम  उद्योग  के  श्रमिकों  की  स्थिति  दयनीय

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 सरकार  का  विचार  रेशम  उद्योग  के  श्रमिकों  को  कितनी  सहायता  देने  का  और

 सरकार  विदेशों  में  रेशम  की  मारी  मांग  को  रोकते  हुए  रेशम  उद्योग  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 यस्त्र  संत्रासय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  ओर  रेशम

 उद्योग  के  कामगारों  की  दशा  दयनीय  नहीं  मानी  जाती  ।

 रेशम  उद्योग  के  कामगारों  के  लाभार्थे  क्रियान्वित  की  जा  रही  योजनाओं  में  शहतूती
 कलमों  की  द्विफललीय  बीज  कोसा  उत्पादकों  को  सहायता  प्रदान  चाकी  केन्द्रों
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 की  किसानों  को  थूजी  फलाई  पर  निबंत्रण  पाने  के  लिये  के  जालों  कों  खरीदने
 लिये  अर्थिक  सहायता  द्विफससलीय  कौसा  ओर  कच्चे  रेशम  के  उत्पादकों  के  लिये  प्रोत्साहन

 छोटे  और  मामूली  किसानों  को  कीठ  पासन  किट  की  सप्लाई  नये  और  परम्परामत
 क्षेत्रों  मे ंएककों  की  स्थापना  करने  के  लिये  रीलरों  को  सहायता  मह्टी  एण्ड  रीलिंग  एककों  की
 स्थापना  के  लिये  राज्यों  में  विपणन  के  लिये  कौसा  और  कच्चे  रेशम  की  विपणन  एजेंसियों
 को  मार्जिन  घनराष्ति  के  ऋण  ब्लदात  करना  तथा  कौसों  तौर  कच्चे  रेशम  की  कीमतों  को  स्थिर  करना
 भादि  छामिल  हैं|

 सरकार  विशेषकर  निर्यात  के  प्रयोजन  के  लिये  क्वालिटी  के  रेशमी  वस्त्रों  के  उत्पाद
 विवास  और  उन्‍नयन  पर  अधिक  बल  दे  रही  पिछले  कुछ  वर्षों  से  रेशम  उत्पोदों  काਂ  निर्यात  बढ़
 रहा  है  !  वर्ष  1989-90  में  401  करोड़  vo  की  तुलना  में  वर्ष  199691  में  441  करोड़  रु०

 मूल्य  के  निर्यात  हुए  |  वर्ष  1991-92  के  लिये  550  करोड़  रु०  का  ब्रक्ष्य  निर््नारित  क्रिया  गया  है  ।

 हुअली-धररवाड़  में  कर्माटक  उच्च  न्यायालय  को  खंड  पोठ

 :518.  भी  सी०  पी०  सुदालधिरियप्पा  :  क्या  न्याय  और  कम्पनो  कार  मंत्री  यह
 बताने  ही  ढरेगे  के  :

 क्‍या  हुबली-घारवाड़  में  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  की  पीठ  स्थापित  करने  की  मांग
 की  गई

 यदि  तो  यह  पीठ  कब  तक  स्थापित  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कस्फ्नी  कार्य  संत्रालय  तथा
 राज्य  मत्री  रगराजन  :  से  क*  टिक  उच्च  न्यायालय  की  एक

 न्‍्यायपीठ  हुबल  धारदाड़  में  स्थापित  की  जाने  के  लिए  समय-समय  पर  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 इस  विषय  में  कर्नाटक  सरकार  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमति  के  परामर्श  कोई  सुझाव
 प्राप्त  नहीं  हुआ  अतः  केन्द्रीय  सरकार  इस  बारे  में  कोई  विनिदचय  नहीं  कर  सकती  ।

 झरूई  का  निर्यात

 1519,  श्री  बी०  एस०  बिजयराघवन  :  वया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  रुई  निर्यात  करने  का  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  उक्त  निर्भय  करने  से  पहले  रूई  सलाहकार  बोर्ड  से  परामर्श  किया  गया  था  ?

 बजस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्लोक  से  ऐसा  निर्णय  लिया  गया

 है  कि  प्रत्येक  कपास  वर्ष  के  छुरू  होने  पर  निर्यात  के  लिए  रुई  की  लगभग  5.00  लाक्ष  गाठ  रिलीज

 की  जाए  बशरतें  कि  फसल  के  व्यापक  प्राककलन  उपलब्ध  होने  के  पश्चात्‌  उक्तका  समयोजन  कर  लिया

 जाएं  |  इसका  उद्देश्य  अन्तरष्ट्रीय  बाजार  में  एक  स्थायी  सप्लाईकर्ता  के  रूप  में  भारत  की  उपस्थिति

 को  बनाए  रखना  ईस  निर्णय  के  अनुसरण  में  सरकार  ने  वर्ष  1991-92  के  कपास  मौसम  के

 दौरान  निर्यात  के  लिए  बंगाल  देसी  रुई  की  ].00  लाख  गाठें  रिलीज  की  ऐसा  भी  सिर्याण  लिया

 भर
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 गया  है  फि  वर्ष  1991-92  के  कयास  मौसम  के  दौरान  कपास  की  4...0  लेख  गांठों  का  मिर्कत

 कोह्त  भारतीय  कस  निगम  को  सौंप  दिया  जाए  ताकि  वे  प्रकलितਂ  कीमतों  को  ध्यान  में  रखसे  हुए
 सभ्य-समय  पर  उश्चका  उपयोग  कर  ऐसा  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  कि  रिलोज  किक  गह
 कोटे  की  इस  मात्रा  के लिए  रई  सलाहकार  बोर्ड  से  परामर्श  लिया  जाए  क्योंकि  वह  मौजूदा  मिर्णण
 पर  बाधारित  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  उत्पादन  शुल्क  में  धोलाधड़ो

 1520.  भ्री  गंगाधघरा  सानोपल्‍ली  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  को  वर्षों  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  अन्तपुर  और  रायल्सीमा  में  पता  लगाये  गये
 उन  उत्ताद  शुल्क  की  घोलखाघड़ी  के  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  और

 इस  प्रकार  के  कदाचारों  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  वित्तीय  वर्श  1989-90  और

 1990-91  के  आंध्र  प्रदेश  में  अनन्तपुर  और  रायलरीमा  में  ऐसे  56  मामले  बनाए  गए  थे
 जिनमें  80.23  लाख  रुपये  के  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क्र  का  अपवंचन  शामिल

 इन  सभो  56  मामलों  में  जांच-पड़ताल  का  कार्य  पूरा  हो  चुक्रा  इसके  साथ  ही
 55  मामलों  में  शुल्क  की  वसूली/अर्थइंड  लगाये  जाने  के  बारे  में  कारण  बताओ  नोटिस  भी  जारी

 किए  जा  घुके  हैं  ।

 अपवंचन  रोघी  तंत्र  को  सतके  कर  दिया  गया  सड़कों  पर  गहत  लगाने  और  अन्य
 निवारक  ज  च  कार्यों  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।

 ट॒  प्रोब  बो०सी०सी  ०श्राई०  इद्युਂ  शोक  समाचार

 1521,  श्री  जीवन  दर्मा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बहाने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  15  199!  के  '  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में
 बी०  प्राई०  दु  प्रोबव  रा  ८ठ  से  प्रकशित  सरकार  को  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  भारतोंट  जद  वेक  रथा  अन्य  सुरक्षा  एजेंसियों  ने  बी०  सी०  सी०
 आ्राई०  के  संबंध  में  सुरक्षा  पहलू  सहिद  सकझो  मामलः  की  जांच  कर  ली

 यदि  तो  उसके  क्या  ५९  णाम  हुए  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 विस  मंत्रालक  में  राज्य  मंत्रो  रासेश्वर  :  हां  ।

 से  मारतीय  रिजंव  बंद  और  सुरक्षा  एजेंसियों  को  बी०सी०सी  ०आई०  संबंधी
 मामले  की  डानकारी  मारतीय  रिजव॑  बेंक  ने  बी०सी०सो०आई०  को  बम्बई  शाखा  के  खातों
 की  विशेष  लेखा  परीक्षा  के  आदेश  दिए  है  श्रीर  सुरक्षा  एजेंसियों  द्वारा  जांच  का  काम  चल  रहा
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 केरल  में  राष्टोण  राजसागों  के  विकास  की  पोडझना

 1522,  थ्री  टी०  ज े०  प्रंजअलोज  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  हेतु  कुछ  योजनाओं  को  मंजूरी
 दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 .  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कुल  कितनी  लम्बाई  की  सड़कों  का  विकास  किया  जाएगा
 भर  इसके  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  ह ैऔर  यातायात  की  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 की  मौजूदा  पारस्परिक  आ्राथमिकता  और  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 निर्माण  कार्यों  को  हाथ  में  लिया  जाता  है  |  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  और  वाधिक़  योजना  1990-91
 के  दौरान  केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  54.96  करोड़  रु०  और  18,78
 करोड़  रु०  के  प्रावककलन  संस्वीकृत  किए  गए  चालू  वर्ष  (1991-92)  के  लिए  वाधिक  कायं  क्रम  में

 राष्ट्रीय  राजमा'ं  के विकास  हेतु  199,90  करोड़  रु०  की  लागत  की  और  स्कीमें  ये
 विभिन्‍न  विकास  स्कीमें  केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  लगभग  940  के  सम्पूर्ण
 वर्क  से  सम्बन्धित  हैं  जो  उनकी  वास्तविक  जरूरतों  के  अनुसार  उनके  चरणबद्ध  सुधार  के  लिए  हैं  ।

 दिल्‍लो  में  साझेदारौ  टेक्‍्सो  सेवा

 1523,  ओर  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  साभेदारी  टेक्‍्सी  सेवा  श्रारम्भ  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 टोण्टी०्सी०  की  बसों  में  यात्रियों  की  भीड़  कम  करने  में  यह  सेवा  किस  हद  तक

 सफल्त  रही  है  ?

 झल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 यह  स्कीम  ऐसे  किसी  मी  प्रचालक  के  लिए  है  जिसके  पास  डी०एल०टी०  ट्रेक्सी

 परमिट  अथवा  उसका  इरादा  ऐसा  परमिट  प्राप्त  करने  का  प्रचालक  को  स्वयं  को  किसी

 विज्वेष  रूट  के  लिए  पंजीकृत  कराना  तथा  उस  रूट  का  भाड़ा-चार्ट  प्राप्त  करना  होगा  ।  यह  सेवा

 8  से  1]  बजे  और  शायं  4  से  8  बजे  तक  प्रचालित  बाकी  समय  में  प्रचालक  अपनी

 टैक्सी  को  मीटर  युक्त  टेकक्‍्सी  के  रूप  में  चलाने  के  लिए  स्वतंत्र

 यह  स्कीम  प्रयोग  के  तोर  पर  शुरू  की  गई  थी  और  इसका  मूल  उद्देश्य  निजी  वाहनों

 का  उपयोग  करने  वाले  लोगों  की  निजी  वाहनों  के  उपयोग  की  भादठ  छुड्टाना  था

 ।



 लिखित  उत्तरे  29  ORL  /

 राज्य  स्तर  पर  निर्व॑र्तिःसंवर्ब  के
 श्री  अजुस  जरणल  सेंठी  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  संवर्धन  और  प्रत्येक  राज्य  में  इस  कायं  के  लिए  विद्यमान  ढांचे  के  सम्बस्ध  में

 राज्य  ससस्‍्कारों  की  क्‍्या-श्वुमिका

 क्या  राज्य  स्तर  पर  निर्यात  सम्वर्धन  के  प्रयास  में  यदि  कोई  कमी  है  तो  उसका  पस्षाः

 लगाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  कोई  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 राज्य  सरकारों  की  भूमिका  को  ओर  अंधिकें  सार्थक  तथा  उद्देषयंपूणं  बनाने  के  लिए

 और  उनकी  कमियों  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विंचारे  है  ?

 बालिज्य  मंत्रालेय  के  रोक्ष्य  सेत्रीं  पीं०  !  रॉज्य  सरंकोरंशुमि  और
 शेडे  प्रैदांन  जल  जंसे  निवेश  उपलब्ध  कराके  तथा  राज्य  स्तर  के  करों  में  *

 छुट॑  दरें  निर्यात  संवर्धर्त  में  अपूनी  भूमिका  निभाती  विभिन्‍ले  रॉज्य  सरकारें  अपने  विभागों
 माध्यम से  बस्तु  निर्येति  संवंधन  भी  करती  उनमें  से  कुछ  राज्यों  में  लिर्धातकों  की  समस्‍यायें  सुनने
 तथा  उनको  हल  करने  के  लिह  नियति  सेंक्ध॑न  प्रकोष्ठे  स्थापित  किए  हैं  ।

 हां  ।

 के  रूप  में  एक  विवरण-पत्र  संलग्न

 के  रूप  मैं  एक  विवरणपत्र  संलग्न  है

 विवरण-त्‌

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  ने  संवर्धन  में  राज्य  सरकारों  की  भूमिकाਂ  पर  एक  7

 दस्ताबैज  तैयार  कियो  है  जिसमें  राज्य  स्तर  के  .  1६  संवर्धन  में  निम्नलिखित  कांमियों को  सूचीवड़
 किया

 1.  संस्थागंते  मैकेनिज्म  का  अभाव

 2.  निर्यात  संवर्धन  में  प्रशिक्षित  मानव  शक्ति  का  अभाव

 .  निर्यात  माल  पर  कराधान  का  उच्च  ह्तर

 »  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  कच्चे  माल  के  अन्तर्राज्यीय  आवागमन परे
 -  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अयेत्िस  भ्रूमि  ओके  प्युनियस्दी  श्ुविधाओं

 का
 Us

 ।  विवेस्ण-गा  |

 वाणिज्य  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  :

 (1)  एक  प्रथक  निर्यात  संवर्धन  प्रकोष्ठ  या  निदेशालय  बनाया  राज्य  स्तर  पर  -
 निर्यात  संवर्धन  हेतु  नीतिगत  मुद्दों  पर  विचार  विमर्श  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  गौर
 राज्य  सरकार  के  विभाग  झौर  ई०  फी०  सी०  के  प्रतिनिधियों  को
 मिलांकर  एक  एपेक्स  स्तर  की  परिषद  गठित  की  जाए  ।
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 मिर्यात  की  जाने  थाली  वस्तुओं  पर  कर  न  लगाया  जाए  ।

 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  भ्रपेक्षित  कच्चे  माल  के  अन्तर्खज्यीय  आवागमन  प्रतिबंध  न
 लगाया

 (IV)  विद्युत  भूमि  और  जल  जंसी  बुनियादी  सुक्रिधायें  प्रदान  की  जाएं  ।

 (५)  तिरष्तरता  सुनिश्चित  करते  हुए  उपयुक्त  अवधि  के  लिए  उद्योग  विभाग  में  सचिव
 के  रूप  में  ऐसा  उपयुक्त  अधिकारी  नियुक्त  किया  जाए  जिसे  निर्यात  संबधंन  के
 मामले  सोंपे  जा  सकें  ।

 राज्य  सरकासें  और  व्यापार  तप  के  प्रतिनिधियों  को  मिन्नाकर  एक  व्यापार
 बोर्ड  बनाया  जाए  ।

 गैरसरकारी  क्षेत्र  के  सहित  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  निर्यात  घराने
 स्थापित  किये  जाएं  ।

 भारत-पूगोस्लाविया  संयुक्त  उच्चम

 1525,  औीसतोी  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-यूगोस्लाविया  के  कुछ  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  किए  गए

 तो  तत्सम्ब्रच्धी  ब्योरा  क्‍यर

 क्या  सरकार  ने  भारत-यूग्रोललाविया  व्यापार  के  व्रिस्तार  की  अंमावना  का  पता
 लगाया  और

 आदि  तो  इस  सम्बन्म्  में  क्या  कार्यत्राही  शुरू  की  गई  है  ?

 बालिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  ओर  युगोस्ला  विया
 में

 फैक्ल  एक  गात्स्तीय  संयुक्त  उद्यम  है  में  छूपा  स्कदिक-ब्लेक  लि०  कलकत्ा  से  तार  के
 विनिर्माण  के  लिए  विकसित  किया  इस  संयुक्त  उद्यम  ज्रे  1982  में  कार्य  करना  आरम्म

 था  जोर  इसके-करार-की-क्धता  1992  तक  बढ़ा  वी  गई  है  ।

 और  प्रुगोस्लात्निव्रा  द्विपक्षीय  ब्यापार  के  के  अतेक्‌.प्रग्नास
 किए  जा  रहे  इनमें  प्रन्य  बातों  के साथ-साथ  व्यापार  की  जाने  वाली  ब्वस्तुओं  का;विविधीकरण

 ,  ओर  व्यापार  मेलों  ओर  प्रदड्नियों  में  मागीदारी  को  प्रोत्साहित  वाणिज्यिक  और
 व्यापारिक  प्रत्रिमिधि  मंडलों  का  आदान  प्रदान  शामिल  है  ।

 औैशम  कोटपालन  प्रश्चिक्षण  संस्थान

 1526,  और  जे०  चोबका  राव  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रेशम  कीट  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  संख्या  कितनी  और  वे  कहां-कहां
 स्थित

 (a)  जया  रेशम  उत्पादन  में  आन्च्न  प्रदेश  का  देश  में  दूसरा  स्थान  द्वोने  के  बावजूद  वहां
 ऐसा  कोई  संस्थान  नहीं  भर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  आमन्ध्र  प्रदेश  में  रेशम  कोट  पालन  प्रशिक्षण  संस्थान

 स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्ञोक  :  केन्द्रीय  रेश्यम  बोर्ड  ने  शहतूती
 ओर  गेर  शहतृती  क्षेत्रों  में  अनुसंघानव  विकास  और  प्रष्चिक्षण  के  लिए  निम्नलिखित  मुख्य  रेशम
 उत्पादन  प्नुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  किये  हैं  ।

 ऋण्स०

 1

 1.

 अनुसंधान  व  प्रशिक्षण  संस्थान  का  नाम

 2

 मलबरोी  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन

 झनुसंधान  व  प्रशिक्षण  संस्थान

 मलबरी  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन

 अमुसंघान  व  प्रशिक्षण  संस्थान

 «  मलबरोी  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम
 उत्पादन  अनुसन्धान  व  प्रशिक्षण  संस्थान

 .  केन्द्रीय  दूसर  अनुसंघान  व  प्रशिक्षण  संस्थान

 5.  केन्द्रीय  एरी  अनुसंधान  व  प्रशिक्षण  संस्थान

 केन्द्रीय  भूगा  अनुसंधान  व  प्रशिक्षण  संस्थान
 के  लिये

 अन्तर्राष्ट्रीय  ट्रापीकल  अनुसंघान  व  प्रशिक्षण
 संस्थान

 केन्द्रीय  रेक्षम  प्रोद्योगिकी  अनुसन्धान  संस्थान
 पदचात

 स्थान

 मेसूर

 बरहामपुर  (१०

 वैंपोर
 भोर

 रांची

 मंदीपठार

 बोको

 मैसूर

 बंगचूर

 इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  समस्त  देश  में  13  रेक्षम  उत्पादन  कृषक  प्रशिक्षण
 विद्यालय  6  रीलिग  कताई  प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण  केन्द्र  तथा  13  प्रदक्ष
 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किये

 श्रांभ्र  प्रदेश  में  कोसा  पश्चात्‌  प्रौद्योगिकी  के  लिये  एक  प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण
 केंद्र  इसके  अतिरिवत  राज्य  सरकार  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  अन्तर्गत  आन्ध्र
 प्रदेश  में  रेशम  उत्पादन  विकास  संस्थान  भी  स्थापित  कर  रही

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  समय  ऐसे  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  ज

 रहा  है  ।

 नर्रासहम  समिति  रिपोर्ट

 1527.  श्री  ओोबतलम  पाणिग्रहो  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  वित्तीय  क्षेत्र  में  सुधार  करने  के  सम्बन्ध  में  नर्रातहम  समिति  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 196



 ६  1913  लिखित  हत्तेरं

 पद  ठेप  ऋ्ोएफ  रण  है  बए  सरल 8९  एए  ४०
 कार्यवाही  की  प्रोर

 यदि  तो  समिति  द्वारा  कब  तक  रिपोर्ट  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  श्री  एम०  नरसिहम  को
 अध्यक्षता  में  सरकार  द्वारा  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  से  वित्तीय  प्रणाली  के  कार्यों
 और  प्रक्रियाप्रों  से  सम्बन्धित  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  इसने  दिनांक
 20.11.1991  को  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  समिति  की  रिपोर्ट  पर  भारतीय
 रिजवे  बैंक  ओर  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों  के  परामशं  से  इसकी  सभी  सिफारिशों  की  विस्तृत  जांच
 के  आधार  पर  कारंबाई  की

 आयकर  का  बकाया

 1528,  श्री  अरविन्द  त्रिवेदी  :  क्‍या  वित्त  मंदी  यह  वदाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 31  1991  तक  आयकर  की  वितनोी  घतराशि  वकाया  और
 आयकर  की  बकाया  राशि  की  वसूलो  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  दिनांक  31  1991  तक
 की  स्थिति  के  अनुसार  आयकर  कर  की  बकाया  राशि  6694,54  करोड़  रु०  थी  ।

 बकाया  कर  की  वसूली  करने  के  लिए  आयकर  1961  के  अधीन  अनुमत्य
 कार्यवाही  के  अतिरिक्त  बकाया  कर  में  कमी  लाने  के  लिए  निरन्तर  समुचित  प्रशासनिक  उपाय  किए
 बाते  महत्वपूर्ण  प्रशासनिक  उपायों  में  से  कुछ  उपाय  निम्नानुसार  हैं  :--

 (7)  मायकर  विमाग  की  केन्द्रीय  कार्य-योजना  में  बकाया  तथा  धालू  मांगों  की  वसूली
 करने/उनमें  कमी  लाने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  प्रत्येक  मुरूय  आयुक्तीय
 प्रभार  के  कार्य-निष्पादन  पर  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  द्वारा  नियमित  रूए  से  निगरानी
 रखी  जाती  है  ।

 अपेक्षाकृत  उच्च  मांगों  वाले  डोजियरों  की  आयकर  आयुकतों  तथा  उच्च  प्राधिकारियों
 द्वारा  भिममित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 मुदूय  आयकर  आयुक्‍तों  को  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  अपने-अपने  प्रमार  में
 अपील  आयुक्‍तों  के  पास  अनिर्णीत  पड़ी  हुई  उच्च  कोटि  की  100  प्रथम  अपीलों  के
 निपटान  पर  निगरानी  रखे  ।

 (१९)  मुख्य  आमुंक्‍्तों  को  बह  सुनिद्िचत  करने  के  लिए  मी  सलाह  दी  मई  है  कि  वे  उच्च

 मांग  थाले  कर-निर्धारणों  को  1991  के  अन्त  तक  अन्तिम  रूप  दे  दें  ।

 (५)  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  आयकर  अपीलीय  स्यायाधिकरण  के

 उपाध्यक्ष  से  यह  भनुरोघ  करें  कि  वे  अपेक्षाकृत  अधिक  बड़ी  मांग  वासी  अपीलों  का
 शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  कार्यवाही  करें  ।

 जिन  मामलों  में  न्यायालयों  द्वारा  बड़ी-बड़ी  मांगों  के  बारे  में  स्थगन-भादेश  दिया  गया

 ऐसे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  मुख्यआयुक्तों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  जहां-कहीं
 मी  संभव  स्थगन  आदेश  को  निरस्त  करवाया  जाए  ।
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 हिमाचल  में  बकों  में  घोखाधड़ो

 1529,  श्री  डी०  डो०  खनोरिया  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-9)  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  विभिन्‍न  बेंकों  में  बैंक-वार  घोखाघड़ी  के
 कितने  मामले  प्रकाश  में  आए/पकड़े

 इन  मामलों  में  बंक-वार  कितनी  धनराशि  अन्तग्न॑स्त

 अ्रत्येक  मामले  में  कितने  बेक  कमंचारों  लिप्त  वाए  भए  भरोर  ब्रेक-ब्रार  कितने
 कमचारियों  को  दोषी  पागा  गया  और  किएने  कमंचारियों  को  किया  ओर

 उक्त  प्रवधि  के  दौरान  इन  कमंचारियों  से  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रस्मेदबर  :  से  वरतंमान  आंकड़ा
 रखाव  प्रणालो  से  घोखाघड़ी  को  इनमें  लिप्त  कमंचारिय़ों  की  खंख्या  और  द्रोष़्ी  अधिकारियों
 से  वसूल  की  गई  राशि  की  राज्यवार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  भारत  में  सरकारी  क्षेत्र
 के  28  बैंकों  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  1.4.90  से  31.3.91  तक  की
 अवधि  के  दोरान  घोखाघड़ी  की  अन्तग्रंस्‍्त  राशि  और  बैंकों  द्वारा  की  गई  वसूलियों  को  नीचे
 दर्शाया  गया  है  :--

 श्ोसाघड़ी  की  संख्या  अन्तग्रेस्त  राशि  बसूल  की  गई  राधि

 1533  9996,08  908.64  इसी अवधि

 इसी  अवधि  के  दौरान  अधिकारियों  को  उनके  घोखाधड़ौ  की  धटमाओं  में  अन्तग्रंस्त  होने  के
 कारण  दी  गई  सजा  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 4.  दोषी  पाए-गए  कर्मचारियों  की  संख्या  83

 2.  बड़ी/छोटी  सजा  प्राप्त  क्रमंचारियों  की  संख्या  962

 3.  उपयुक्त  (2)  में  से  बर्खास्त/सिवामुक्त  गए  311
 कमंचारियों  की  संख्या

 यूनिटों/कार्मेशनीं  द्वारा  चलायी  जा  रहीकठीनों  द्वारा  अर्जित  शाभ-का  फ़ितरण

 1350,  श्री  डी०डो०  खनोरिया  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  कैंटीन  यूनिटों/फार्मेशन  द्वारा  चलायी  जा  रही  कैंदीनों  द्वारा  अजित  लाभ  को

 सेना  के  कल्याण  हेतु  वितरित  किया  जाता

 क्या  सैनिकों  के लिए  चलाई  जाते  कंटीनों  द्वारा
 अजित  लाअभ्सेवानिवृत्त-सेनिकों  में  विसरित  किया  जाता

 यदि  तो  शत्संबंधी  क्या  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रद  मंत्रो  जी,पहां
 घोर  कोई  भी  सी०एस०डी०  कटीन  केबल  मात्र  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिये-बरह्दी

 चलाई  जाती  है  ।  सेवारत  रक्षा  कामिकों  के  लिए  उपलब्ध  केंटीन  सुविधाओं  भूतपूर्व  श्षनिक्ों
 को  भी  दी  जाँसी  हैं  +

 (घ):कंटीयं  मंष्झार  विभकन  के  द्वाराअजित  लाभ  का  कुछ  हिस्सा  सेन्केओों  द्वारा  केन््रीय
 रूप  से  भपने  ऐसे  कह्यांण  कार्यों  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाता  है--बेसे  नये  स्कूल
 चिकित्सा  सुकिधाओं  की  व्यवस्था  युद्ध  में  हताहतों  के  बछ्चों  के  लिए  मुफ्त  छात्रावास  की
 व्यवस्था  णीयैन  रक्षा  के  लिए  सत्काल  उआवश्यक  इलाज  की-व्यवस्था  करना  ।  इससे  सेवारत
 सैनिकों  के  साथ-साथ  भूतपूर्व  सैनिक  को  मी  लाभ  मिलता  यूनिट  द्वारा  चलाई  जा  रहते  कैंटीनों
 को  जो  लाभ  प्राप्त  होता  हैं  उसका  उपयोग  सेवारत  सैनिकों  के  साथ-साथ  भूत्तपूर्व  सैनिकों  के  कल्याण
 के  लिए  किया  जाता  है  क्योंकि  यूनिटे  स्वयं  ही  द्विवंग्त  सैनिकों  की  युद्ध  में  हताहत  सैनिकों
 के  बच्चों  आदि  की  स्वथं  देख-रेख  करती  हैं  ।

 यूरोपीय  प्राथिक  समुदाय  के  देशों  के  साथ  व्यापार

 1531,  भरी  अवल  किशोर  राय  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तोम  वर्षों
 के  दौरान  और  चालू  वर्ष  में  3।  यूरोपीय  आधिक

 समुदाय  के  देशों  के  साथ  हुए  भारत  के  व्यापार  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  ने  मारत  को  निरन्तर  समर्ब॑नांदेने  का  आश्वाश्नन  दिया

 है  जेसा  कि  14  1991  के  ऑफ  इंडियाਂ  समाचार  पत्र  में  बताया  गया  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाशिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  एक  विवरण  पत्र
 1991  संलग्न  कर  दिया  भया  है  4

 भर  नई  दिल्ली  में  दिनांक  13  तथा  14  1991  को  हुई
 ई०ई०सी०  संयुक्त  आबोग  की  वैठक  ई०ई०सी०  ने  भारत  को  अपना  सतत  समर्थन  देके-की  बात
 दुहराई  1
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 डेयरी  उत्पादों  का  निर्यात

 1537,  जौ  तवल  कितोश  राथ  :  जया  वाजिज्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपह  करेंगे  कि  :

 क्या  एवेत  क्रान्ति  को  देखते  हुए  गत  तौन  वर्षों  से  डेयरी  उत्पादों  को  निर्यात  किया
 जा  रहा

 यदि  तो  उक्त  श्रवधि  के  दौरान  कितनी  म्रात्रा  में  और  कितने  मृह्य  के  दुग्ध  और

 दुरघ  उत्पाद  का  निर्यात  किया  गया  तथा  किन-किन  देशों  को  किया  और

 सरकार  डेयरी  उंत्पादों  के  निर्यातकों  कीं  क्‍्यां  प्रीत्साहन  दे  रही  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  ओर  विगत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  शुद्ध  दुग्ध  घी  और  दुग्ध  पाउडर  की  निर्यात-मात्रा  और  मूल्य  वीदँ  दिए  जा  रहे  हैं  :--

 मीचां  मी  टन
 लाख  ₹०

 वर्ष  शुद्ध  दूध  घी/मक्खन  ः  दुग्घ  पाउडर

 मात्रा  मुल्य  माँत्रा  मुल्य

 1988-89  9  313  139  श्म्भ  _

 1989-99  174*  105  श्न्य  न

 1990-51  146*  94.  319%  ॥३+

 जहां  संयुक्त  अरंब  अमी  रात  हमारे  शुद्ध  दूध  घी  और  मक्खन  के  लिए  प्रमुख  बाजार  हैं
 हमारे  इन  का  80%  से  भी  अधिक  भाग  भिर्यत  होका  है  भौर  उसके  बाद  बहरीन  धौर

 कुत॑त  का  स्थान  है  दुग्ध  कह  निर्यात्त  मुस्यातया  संयुक्त  अरब  अमीरात  भौर  बंगलादेश  को
 किया  जाता  है  ।

 (a)  मौजूदा  नीति  के  जनुसार  शुद्ध  दूध  घी  और  दुग्व  पाउडर  के  निर्यात  पर  30%
 ऐक्सिम  स्क्रिप  उप  ब्ध  है  ।

 विशाखापत्तन॑भ  हंवाई  भड़के  को  प्रन्यत्रे  से  जाना

 1533.  भरी  शह्मरकृष्ण  कोंताला  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वाद्धा  पत्तनम  हवाई  अड्डे  को  वर्तंबान  जझ्ह  से  बन्यव  ले  ज्यने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वर्षा  के  दिनों  में  पानी  के  जमाव  को  सथेकंगे

 के  लिए  रनवे  को  सिर  काउने  क्‍न  और

 (ap  मदि  तल्छंबंधी  कसम  है  और  महू  कार्य  कक  तक  पूष्छ  हो  काप्रेया  ?
 रक्षा  शरद  :  नहीं  ।

 द्वारा प्रस्तुत  विवरणियों  पर  आधारित  अन॑स्तिम
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 प्रश्न  नही  उठता  ।

 कौर  (By  नहएं  ५  दर्तशएन  हृदरई  पट्टी  को  पुनः  निर्मित  करने  बनाने  से

 रनवे  पर  होने  वाले  पानी  के  जमाव  की  समस्या  हल  नहीं  हो  क्योंकि  रनवे  के  भु-क्षेत्र  की

 सतह  नीची  है  तथा  उसमें  मानसून  के  दौरान  पानी  एकत्र  हो  जाता  यही  नहीं  जब  मेगाद्री  नदी
 में  बाढ़  भाती  है  तो  मेगाद्री  वांध  की  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसके  निकासी  द्वार  छोलने  से
 भी  रनवे  के  क्षेत्र  में  पानी  भा  जाता

 गोआ  में  जनरल  इंद्योरेंस  कम्पनियां

 1534,  थ्री  हरीह्  नारायण  प्रभु  भांट्ये  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोआ  में  कितनी  जनरल  इंश्योरेंस  कम्पनियां

 इन  कम्पनियों  द्वारा  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  प्राप्त  प्रीभियम  की  राशि
 ओर  निपटाए  गए  दार्वो  की  राक्षि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  अवधि  के  दौरान  इन  कम्पनियों  के  हानि-लाभ  का  कम्पनीवार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  मारतीय  सामान्य  थीमा  निगम
 की  चार  सहायक  कम्पनियां  डिविजनल  तथा  ब्रांच  कार्यालयों  के  माध्यम  से  गोवा  में  कार्य  कर  रही

 गोवा  में  इन  चार  कम्पनियों  के  डिविजनल  तथा  ब्रांच  कार्यालयों  की  संख्या  है  तथा  20
 है  ।

 अपेक्षित  सूघना  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 रुपए

 1986.  1987  1988-89...  1989-90...  1990-91
 (1..188  से
 31.3.89  तक
 15  महानों  के

 प्रीमियम  8.54  9.77  13,75  14,15  15.86
 निपटाए  गए  दाने  5.24  7.50  9.58  8.32  9.01

 हाति-लाभ  बाते  डिविजनल  कार्यालय  झ्राधार  पर  तैयार  नहीं  किए  जाते  परन्तु  प्रधान
 कार्यालय  में  केन्द्रीय  रूप  स ेसकल  शुद्ध  आधार  पर  त॑यार  किए  जाते  सभी  सामान्य  बीमा
 कम्पनियां  कम्पनीवार  लाभ  अजित  करती  हैं  ।

 कृषि  विकास  के  लिए  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंकों  द्वारा  वियें  गए  ऋण

 1535,  श्री  रास  नारायण  बेरजा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  कृषि  विकास  हेतु  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिए  गए
 ऋणों  की  राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 ३०८
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 भब  तक  कितने  प्रतिशत  ऋण  की  वसूली  की  गई  और

 बट्टे  खाते  में  डाली  गई  घनराशि  का  प्रतिशत  कितना  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्नो  राभेदवर  :  राष्ट्रीपप  हु  कौर

 ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दोरान  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंकों  द्वारा  किसानों  को  दिये  गए  ऋण  की  वसूल  की  गयी  राशि  और  मांग  की  तुलना  में

 वापसी  अदायगी  का  प्रतिशत  निम्नानुसार  है

 करोड़

 धर्ष  जारी  ऋण  बसूल  किया  गया  ऋण  मांग  की  तुलना  में  वापसी
 अदायगी  का  प्रतिशत

 1988-89  467,55  449,70  46,09
 1989-90  807,80  354.70  33.23

 वर्ष  1990-94  के  दोरान  283,94  करोड़  रुपये  के  ऋण  जारी  किये  गए  आंकड़े
 अनन्तिम  हैं  और  वर्ष  1990-91  के  लिए  ऋणों  की  वसूली  से  सम्बन्धित  आंकड़े  अमौ  तक  उपलब्ध

 नहीं  हुए  हैं  ।  राज्यवार  विवरण  संलग्न  है

 बैंककारी  विनियमन  1949  की  तीसरी  अनुसूची  में  वणित  तुलन-पत्र  भौर
 लाम-हानि  लेखे  के  फार्मों  के अनुसार  जिसका  सभी  बेंकों  से  अनुपालन  करने  की  भ्राश्ञा  की  जाती  है
 और  बेकरों  में  प्रचलित  प्रथाओं  और  रीति  रिवाजों  के  भ्रनुसार  बैंकों  को  अशोध्य  और  संदिब्ध  ऋणों  |
 की  मात्ना  को  प्रकट  न  करने  के  जिसके  लिए  उन्होंने  अपने  सांविधिक  लेखापरीक्षकों  की
 के  अनुरूप  प्रावधान  किए  सांविधिक  संरक्षण  प्राप्त  है  ।

 208:.
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 लिखित  उतरे  26  1991
 pn  ननननानाायनीणयनीयणयनणएयनऊईीणयई  न

 रष्ट्रोयकृत  बेंकों  को  सापंकलोन  शर्ते

 1536.  भी  रास  नारायण  बेरवा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  सायंकालीन  शाखाओं  राज्यवार
 संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  प्रत्येक  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की  कम  से  कम  एक
 सायं  कालीन  शाखा  खोलने  का

 यदि  तो  ये  शाखायें  कब  तक  खोल  दी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  की  राजधघानियों  तथा  महानगरों  में  प्रत्येक
 कृत  बेंक  को  दिन-रात  कार्य  करने  वाली  एक-एक  शाखा  खोलने  का  भी  और

 यदि  तो  ये  शाखायें  कब  तक  खोल  दी  जायेंगी  और  इस  संबंध  में  अन्य  ब्यौरा
 क्या

 दित्त  मंत्रालय  में  राध्य  मंत्री  रामेइवर  :  से  मारतीय  रिजवं  बेंक  ने

 1983  में  ही  वाणिज्यिक  बैंकों  को  परामर्श  दिया  था  कि  ग्राहक  सेवा  में  सुधार  लाने  के  विचार  से
 कार्य  के  घंटों  की  बंकों  में  वृद्धि  करने  में  उन्हें  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  बेंकों  के  लिए  यह
 गभावश्यक  है  कि  ऐसे  बढ़े  हुए  कार्य  के  घंटों  के  दौरान  लेनदेन  के  लिए  किये  गये  कार्य  को  शाखा  के

 मुख्य  खातों  में  आमेलित  कर  दिया  जहां  इन  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  का  निर्णय  लिया
 गया  बैंको  को  यह  भी  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  स्थानीय  कानूनों  का  अनुपालन  किया  जाए
 तथा  जब  कभी  किसी  शाखा  के  कार्य  के  घण्टों  में  वृद्धि  की  जाती  तब  सन्बन्धित  समाशोधन  ग्रहों
 को  सूचित  कर  दिया  मारतीय  रिजवं  बेंक  की  सूचना  विभिन्‍न  राज्यों  में  बंक  की
 शाम  की  शाखाओं  की  संद्या  की  सूचना  प्रदान  नहीं  करती  ।  प्रत्येक  जिले  में  कम  से  बैंकों  की  एक
 शाखा  अथवा  राज्य  की  राजघानियों  तथा  महानगरों  में  24  घंटे  काये  करने  वाली  बक  की  शाखा
 खोलने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हकरथा  उच्योय  के  लिए  कच्ले  साल  को  कोलस

 1537,  भ्री  बी०  झोमनाड़ोक्ष्यर  राज  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यहै  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991  ओर  |  1991  को  सूती  रासायनिक  डाइयों
 ओर  रंगों  की  तुलनात्मक  कीमत  कया

 उक्त  मदों  की  कीमत  में  मारी  वृद्धि  के  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  हधकरभधा  बुनकरों  को  सहायता  के  लिए  इन  मदों  की  कीमतें  कम  करने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 चस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ध्रशोक  :  एक  विवरण  संलग्न

 कपास  के  उत्पादन  में  अप्रत्याशित  गिरावट  इंघन  की  बैंक  दर  में  वृद्धि
 क्ादि  के  कारण  कच्ची  कपास  और  सुती  यान  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  ।

 सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  शामिल  कताई  उधोग  को  एम०एच०

 2%  ५
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 हो  ०सी०  हथकरघा  एजेंसियों  को  बजट-पूर्वे  कीमतों  पर  हैंक  याने  सप्लाई  करन ेके  लिए  राजी
 करना  ताकि  उसे  आगे  बुनकरों  को  सप्लाई  किया  जा  केन्द्रीय  तथा  सरकार  स्तर  पर
 कीमतों  की  मानीटरिंग  हथकरघा  बुनकरों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  40  और  उससे
 कम  के  काउंटों  के  याने  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  निदेश  देना  ।

 1991  और  1991  को  तलनात्मक  कोमतें
 आंत  न

 कीमतें

 किसिम  1991  1991

 कच्ची  कपास  219.6  252,9

 सूती  याने  208.3  247.7

 बैंट  रंजक  सोलूबिलाइज्ड  182.0  182.00

 और

 रीएक्टिव  रंजक  149.9  149.9

 आर्गेनिक  पिगमेंट  216.2  225.5

 आप्टिकल  व्हाइटनिंग  एजेंट  122.5  122.5

 ल्लोत  :  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किये  गये  भारत  में  थोक  कीमतों  के  सूचकांक
 1981-82-100)  ।

 दक्षित्र  राज्यों  में  रेशम  कोट-पालन  को  नुकसान
 1538.  श्री  बी०  शोमनाव्रीक््वर  राव  :

 श्री  जी०  माडे  गोड़ा  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणी  राज्यों  में  बीमारी  के  कारण  रेशम  कीट-पालन  को  भारी

 नुकसान  हुआ  है

 यदि  तो  राज्य-वार  अनुमानतः  कितनी  हानि
 इस  बीमारी  के  तेजी  से  फैलने  के  क्या  कारण

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  इस  बीमारी  से  निपटने  के  लिए  कोई
 सहायता  प्रदान  की  गई  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  उक्त  बीमारी  के  कारण  किसानों  को  रोने  बाली  क्षति  के  लिए  क्षतिपू्ति
 -  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्योक  :  और  दक्षिणी  राज्यों
 अर्थात्‌  तमिलनाडु  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  पैन्रिन  रोग  के  कारण  रेशम  उत्पादन  में  कुछ  क्षति
 होने  की  सूचना  मिली
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 हमे  सेक॑  के  कोौलके  के  कुछ  कारण  निम्नोक्‍्त  अशुरक्र

 ry  सींड  जोनलित्त  में  पैद्रित  का  संभ्रमण  ।

 2)  बुहुय  तथा  गौण  संक्रमणों  के  जरिये  रोगं  का  +

 3)  बीज  क्षेत्र  मंडारों  में  अपर्याप्त  कीट  परीक्षण  |

 4)  सूस  बीज  इन्फ़ास्ट्रक्चर  की  अपर्याप्तता  |

 5)  अस्थॉस्थ्कर  परिस्थितियों  में  रेशम  कीट  फसल  उपजाना  ।

 से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  ज्रदान  है
 ताकि  वे  फा्मेब्डीहा इड  भोर  ब्लीचिंग  प्रउडर  ज॑से  भावध्यक  रोगःणु-कक्लीः  को  खरीदने  के  लिये
 ब्यापक  रोगाण्‌-नाछ्षी  कार्यक्रम  चला  राज्यों  को  तकनीकी  सहायता  देकर  केन्द्रीय  रेशम  बोड्ड
 ने  आन्ध्र  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  चुनिंदा  सीड  जोनों  के  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  अध्ययन
 ओर  निशशेक्षक॑  बल  गठित  किये  इन  दलों  ने  किसानों  और  राज्य  सरंकोर  के  अधिकारियों  को
 पैब्रिन  रोग  पर  नियन्त्रण'पाने  के  लिये  विभिन्‍न  उपायों  का  प्रदर्शन  भी  किक  गधा

 रियायलशोी  घूल्व  पर  जनता  क्लाय  स्कीष्फ

 1939,  भी  बी०  कोमनाह्रोश्वर  राव  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कमजोर  वर्गों  को  घोतियों  और  साड़ियों  की  रिमायली  शल्य  पर  सप्लाई  के

 उद्देश्य  से  की  गई  जनता  वएडा  योजना  अर्मी  भी  चल

 यदि  तो  प्रत्येट  रज्य  में  उपोक्‍तराओं  के  लिये  क्तिना  कपड़ा  सप्लाई  किया
 गया  और  इसका  भरूल्य  क्या  और

 इसके  लिए  केन्द्रीय  सःह्पर  द्वारा  राज्य  को  क्दिनी-किलतनी  राजसहायता  दी
 जाती  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  रंत्री  &  अशोक  :  जी  हाँ  ।

 और  (०)  उत्मोक्तपओं  के  रिए  दिवस्ण  अझएरणों  को  दिये  गये
 जनेता  कपड़े  की  वास्तविक  मात्रा  &  इन्द्र  स-फार  द्वारा  वर्ण  990-91  के  दीरान  इस
 कपड़े  पर  दी  गई  राजसहायता  का  किवः्ण  संहग्त  5।  इस  वितरित  किये  गये  जनता  कपड़े  के  शल्य
 का  रिकॉर्ड  नहीं  रखा  जाता  ।

 त्रिटरण

 ऋ०  सं०  राज्य  का  नाम  डिलिवरी  जारी  की  राज  सक्षयतप
 वर्ग  सीढर  रुपयों

 हु  3  3  4

 1  आन्ध्र  प्रदेश  60.777  17.670

 2,  बस्साम  49:  69  9.200

 3.  बिहार  9,053  4093
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 शुजरोत  12,320

 हरियाणा  0,607

 हिमाचल  प्रदेश  श्न्य

 जम्मू  व  कद्मीर  शून्य
 कर्नाटक  38.480

 केश्ल  0.137

 भंध्यं  प्रदेश  15.496

 महा  राष्ट्र  42,490

 मणिपुर  8,013

 उड़ीसा  24.98

 पांण्डचेरी
 पंजाद  0.300

 राजेस्थान  9,213

 तमिलनाडु  27.480

 त्रिपुरा  3.770

 उत्तर  प्रदेश  107.130

 पश्चिम  बंगाल  61,570

 456.520

 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 1540,  थ्रो  एम०वबी०वी०एस०  मूर्ति  :  क्या  वोणिज्य  मंत्री  रह  बैतानिं  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सझुद्री  उत्पाद  निर्यात  विवास  प्राघित्रणं  द्वीरा  सेंमुद्री  उंत्पोदों  कें  निर्यात  हेतु  बनाई
 गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्राधिकरण  के  विशाखा+त्तनम  स्थित  कार्यालय  में  सुँधार  करने  को  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तौ  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्न्ये

 श्न्यं

 10.5382 2
 0,006

 4:893

 शून्य

 8,909

 0,003

 5,183

 0.796

 38.121

 14,128

 130.003

 समुंद्री

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  उप  मंत्री  सलमान  :  समुंद्री  उत्पाद  निर्यात

 विकास  प्राधिकरण  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  विधिधਂ  स्कीमें  क्रियान्वित  करता
 यथा

 (1)  मछली  पकड़ने  की  मशीनीकृत  नौकाओं  द्वारा  विविधीकृतਂ  रूंप  में  मछली  पंफड़ने  केंਂ

 लिए  सहायता  ।
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 (2)  अंडज  उत्पत्तिशालाओं  तथा  फार्मों  की  स्थापना  और  विकास  ।

 (3).  मछली  के  बीज  तथा  न्ादा  पर  आर्थिक  सहायता  स्कीस  ।

 (4)  समुद्री  खाद्य  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  ।

 (5)  गुणवत्ता  उन्‍नयन  स्कीम  तथा

 (6)  संवर्धन  योजनायें  ।

 ओर  जी  विष्ञास्तापत्तनम  में  एम्पीडा  के  कार्यालय  को  उन्नत  बनाने  का

 प्रस्ताव  इस  समय  स्थगित  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  पदों  के  सृजन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  है  ।

 नहीं  उठता  ।

 बास्साइट  अयस्क  का  निर्यात

 1541,  भ्री  एम०बोी०वो०एस०  मूर्ति  :  क्या  वालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 नई  व्यापार  नीति  के  अन्तगंत  पद्दिचमी  तट  तथा  पूर्वी  तट  क्षेत्रों  से बाक्साइट  अयस्क
 के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति

 क्या  उपरोक्त  दोनों  क्षेत्रों  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  मानदण्ड  रखे  गये  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  :  से  निस्तप्त
 तथा  पदिचम  तटीय  मूलके  54%,  से  कम  अल्यूमीना  की  मात्रा  से  युक्त  निम्न  किस्म  के
 बाक्साइट  को  छोड़कर  सभी  किस्म  के  बाक्साइट  एम०एम०टी०सी०  के  माध्यम  से  सरणीकृत  किये
 जाते  पश्चिमह्वटीय  मूल  के  54%  से  फम  ओ॥  अल्मूलीना  की  मात्रा  वाले  निम्न  किस्म  के
 बाक्साइट  का  सरणीयन  14  1991  से  समाप्त  कर  दिया  गया  ऐसा  उदारीकृत  नई
 व्यापार  नीति  से  अन्तर्गत  एक  प्रारम्भिक  कदम  के  रूप  में  किया  गया  सभी  भागों  से  निश्तप्त
 बाक्साइट  के  निर्यात  पर  से  भी  दिनांक  3।  1991  से  कंट्रोल  हटा  लिया  गया

 पूर्यो  लट  क्षेत्र  में  लटरक्षकों  की  संक्या  बढ़ाना

 1542.  आओ  एम्र०वी०वो०एस०  सूर्ति  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंसे  कि  :

 को  भारतीय  जल  क्षेत्र  में  विदेशी  मात्स्यिकी  ट्रालरों  द्वारा  मछलियां
 पकड़ने  के  कोई  समाचार  प्राष्त  हुए

 पूर्वी  तट  क्षेत्र  में  तटरक्षकों  की  संख्या  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अपने  तटीय  क्षेत्रों  में  समुद्री  संसाधनों  की  सुरक्षा  करने  हेतु  तट  रक्षा  व्यवस्था
 को  सुदृढ़  बनाने  तथा  इसका  आधुनिकीकरण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  छयौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  संत्री  क्षरद  :  हां  ।

 वायुयानों  आदि  की  नफरी  संक्रियात्मक  आवश्यकताओं  के  आधार  पर
 समय  पर  बदलली  रहत्ती  है  ।  हि

 भर  हां  ।  तटरक्षक  मावी  योजना  1985-2000  तथा  पांच  वर्षीय  तटरक्षक
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 विकास  योजनाओं  के  अनुसार  घन  उपलब्ध  होने  पर  तटरक्षक  की  आवश्यकतानुसार  उसका  उचित
 रूप  से  विस्तार  करके  तटरक्षक  संगठन  को  सुदृढ़  करके  आधुनिक  बनाया  जा  रहा  है  ।

 पूर्यो  नौसेना  विशासापतसनभ  को  सुदृढ़  बनाना
 1543,  श्री  एम०थो०वो०एस०  मसूति  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 क्या  पूर्वी  नोसेना  विशाखापत्तनम  का  सुधार  करने  श्लौर  सुदृढ़  बनाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  झ्रद  :  हां  ।

 और  पूर्वी  नौप्तेना  कमान  में  नौसेना  की  आवश्यकताओं  के  मुताबिक  ही
 सुविधाभों  में  वृद्धि  की  जा  रही  अधिक  ब्यौरा  प्रकट  करना  सुरक्षा  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 इमारतो  लकड़ो  तथा  लुगदो  का  आयास

 1544.  प्रो०  उम्मारेडिड  बेंकटेस्वरलु  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  इमारती  लकड़ी  ओऔर  लुगदी  के  श्रायात  की  अनुमति  देती  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  दौरान  किये  गये  आयातों  का  ढ्यौरा
 क्‍या

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  सभी  तरह  को  इमारती
 लकड़ी  के  लट्ठों  का  आयात  भो०जी  ०एल०  के  अन्तगंत  करने  की  अनुमति  सभी  व्यक्तियों  की  है
 चिरे  आयताकार  या  बर्गाकार  लट्ठे  का  न्यूनतम  आकार  10  सेमी  X  10  सेमी०  X  2  मी०  हो
 ओर  यदि  लट्ठा  बेलनाकार  है  तो  इसका  न्यूनतम  भाकार  10  सेमी०  व्यास  x2  2  मी०  लम्बा  होना

 और  रेयन  ग्रेड  की  लकड़ी  की  लुगदी  को  छोड़कर  समी  तरह  की  लकड़ी  की  लुगदी  की
 ओ०जी०एल०  के  अ॑न्तगंत  भायात  की  अनुमति  रेयन  ग्रेड  लकड़ी  की  लुगदी  के  आयात  की  अनुमति
 लघु  क्षेत्र  में  ए०्यू०  को  जारी  विशेष  लाइसेंसों  पर  और  एक्सिम  स्क्रिप्स  के  बदले

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  1986-87,  1987-88  गौर  1988-89  के  दौरान
 इमारती  लकड़ी  भौर  लुगदी  के  आयात  के  आंकड़े  पर  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दिए  गये  हैं  ।
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 8  1943  खिलित  शृत्तरे
 See चशयाकाकरकाा न  ७

 श्रांग्र  प्रदेक  में  हणकरचा  उच्ेत्त  में  संकर

 1545.  श्री  रविराय  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  हृथकरघा  उद्योग  के  प्रमुख  बुनकर  बाजार  में  मंदी  केਂ  कारण
 अपना  उत्पादन  कम  करने  पर  मजबूर  ह्वो  गये

 तो  तत्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  बुनकरों  की  दम  होती  आय  के  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गये-हैं
 अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  श्री  अशोक  :  और  क्षांध्र  प्रदेश  राज्य
 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  निर्यात  की  जाने  वाली  लुंगियों  और  चारखाने  वाली  कमीज  के

 कपड़े  के  उल्पादन  में  कार्यरत  प्रकासम  जिले  के  बुनकर  इस  समय  अल्परोजगार  की  कठिनाई  का
 सामना  कर  नहे  हैं  क्योंकि  वर्मा  की  बिगड़ी  हुई  राजन  तह  स्थिति  और  बंगला-देशय  में  कई  बाढ़  के
 कारण  इन  देशों  के  बाजारों  में  लुगियों  की  मांग  में  गिरावट  आई

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  1987-88  के  राज्यस्तर  पर

 हथकरधों  की  गणना  का  ठाये  किया  जिसमें  अन्त  बातों  के  हथकस्था  बुनकरों  के
 समाजाथिक  पहलुओं  को  भी  शामिल  दिया  गया  ।  इस  गणना  से  यह  पता  लगा  कि  कुतय  घरेलू
 बुनकरों  के  7%  बुनकर  ही  सभी  साधनों  से  केवल  200/-  रुपये  प्रतिः  माह  कमा  पाते!'हैं  |

 हथकरघधा  बुनकरों  को  अकिक  आय  सुनिध्तितत  और  सनकी  समाजाथिक
 स्थित्ति  सुकारने  के  लिए  सरकार  ने  विभिन्‍नः  निम्नलिखित  उपचा  रात्घक  कदम  हैं  :---

 (1)  करघों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  :

 (2)  सुधरी  हुई  प्रोद्योगिकी  पर  बुनकरों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  विकेन्द्रित  प्रशिक्षण
 योजना  ;

 (3)  बुनकरों  को  सुधरी  .  हुई  प्रणाली  में  देवे  के  को
 प्रशिक्षण

 (4)  हथकरुषा  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  कुछ  मदों  का  आरक्षण  :

 (5)  देश  में  विभिन्‍न  बुनकूर  सेवा  केन्द्रों  के माध्यम  डिजाईन  सहयोग-थौर  प्रौद्योगिकी
 निवेश  का  प्रावधान  ;,

 (6)  पावरलूम  की  तुलना  में  हथकरघक  क्षेत्र  में  हास  दूर  करके  कै  हथकरघधा
 क्षेत्र  को  विशेष  विश्नीय

 (2).  थिपड  फंड  जिसमें  समुह  बीस  योजना  आझाशिल

 (8)  विपणन  विकास  सड्ायता  योजना  जिसमें  हथकरघा  उत्पादों  को  विपणन  सहयोग
 देने  के  लिश  विशेष  शी  समिक्तियों  और  सज्यर्यनगर्मो  को  अंशाबूंणी

 (9)  जनता  कपड़ा  योजना  जिसमें  यह  सुनिष्चित  किया  जाता  है  कि  हृथकरघा  बुनकरों
 को  उपयुक्त  स्तर  पर  भत्ते  दिये
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 सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  गरोगी  की  रेखा  से  नीचे  के  हथकरघा  बुनकरों  के
 साभम  के  लिए  बुनकरों  के  लिए  मार्जिन  मनीਂ  नस्म्रक  नई  योजना  की-घोषणा  भी  की

 स्वापक  औषधियों  को  तस्करी

 1546.  भ्रो  बिलासराबव  नागनायथराब  गंडेबार  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ञँ

 क्‍या  गत  वर्ष  से  स्वापक  औषधियों  की  तस्करी  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
 ह

 इस  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाए  जावेंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  संलग्न  विवरण  में  नीचें

 दिए  गए  पकड़े  गए  महत्वपूर्ण मादक  द्रव्यों  के  दुव्यंचसन  के  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  जब्त

 किए  गए  दो  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मादक  द्रव्य  अर्थात्‌  हेरोइन  और  हशीश  की  मात्रा  में  पिछले  दो
 वर्षों  के  दोरान  कमी  भाई  इसी  अवधि  में  इन  दोनों  मादक  द्रव्यों  के  अवैध  व्यापार  मामलों
 की  संख्या  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  वृद्ध  दर्शाई  गई  इससे  स्पष्ट  है  कि  इन  मादक  द्रग्यों  के
 अवेद  व्यापार  कमी  प्रबत्तन  एजेंसियों  द्वारा  पकड़े  जाने  के  भय  से  हुई  है  ।

 मरमलों  को  संख्या  में  वृद्धि  यह  दर्शाती  हैं  कि  प्रवत्तंन  एजेंजियों  द्वारा  अवेध  व्यापार  के
 विरुद्ध  प्रभावी  कारंबाई  की  गई  1990  तथा  1991  वर्षों  के  दोरान  यांजा  तथा  मंथाषवासॉन
 की  जब्ती  के  मामले  अधिक  प्रमावी  हुए  हैं  जो  प्रवतंन  एजेंसियों  की  सतर्कता  को  दर्शाते  हैं  ।

 विबरण

 ग्राम  में  )

 मादक  द्रव्यों  का  नाम  1987  1988  1989  19901991  भ्रक्तूबर  तक

 अफीम  2929  3304  :4853  -  2114  1792

 ह  (433)  (512)  (1658)  (5060)  (509)
 मॉपिन  111  23.  92  6  5

 ७8)  (24)  (4)  (7)  (2०)

 धर  डहेरोइनਂ  2747  3029  274  2193.  534
 (351)  (489)  (1248)  (764)  (1050)

 गांजा  53920  45994  54463  39090  42014
 *  (592)  (592)  (3612)  (1782)  (3078)

 हक्लीक्ष  14796.  17522  8179  6388  3224
 (301)  (419)  (687)  (753)  :  (302)

 अषाक्यालॉत  1500... - 1640  डिधय  -  अदा  3951
 (59)  (#0)...  (79  -(६६9-  (70
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 1547,  श्री  यश्वन्तराब  पाटिल  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशों  में  ऊनी  कपड़ों  की  भारी  मांग  है  छ  कस
 यदि  तो  सरकार  द्वारा  ऊनी  कपड़ों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाये  गये  है  था  उठाये  जाने  का  विचार  है

 क्‍या  ऊनी  मिलों  ने  अपने  संयंत्रों  के  नवीकरण  के  लिए  अनुमति  ले  थी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य-वार  कितने  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  हुए

 कितने  आवेदकों  को  अब  तक  अनुमति  दी  जा  चुकी  भौर

 श्रन्य  भ्रावेदकों  को  अनुमति  दिये  जाने में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  झझोक  जी  विदेशों  में  उनकी
 परिधानों  की  मांग

 ऊन  ओर  परिधानों  के  उत्पादन  की  मात्रा  और  क्वालिटी  में  सुधार  लाने  के

 लिए  बस्त्र  मंत्रालय  द्वारा  विभिन्‍न  कार्यक्रम  तेयार  किए  गए  हैं  जिन्हें  ऊन  विकास  बोडड  द्वारा
 क्रियान्वित  किया  जाएगा  ।

 2)  सरकार  ने  एप रल  निर्यात  संवर्धन  ऊन  और  ऊनी  वसस  निर्यात  संवर्धन
 परिषद  और  गारतीय  ऊनी  वस्त्र  मिलस  ऊनी  फैब्रिक  निर्माताभों  तथा-पस्थिान  विनिर्माताओं
 के  साथ  भ्रनेक  बठक  आयोजित  की  हैं  ताकि  परिघानों  सहित  ऊनी  अस्त्रों  के  निर्यात  में  सुधार  लाने
 के  लिए  समन्वित  प्रयास  किए  जा

 3)  सरकार  यह  भी  सुनिशचत  करने  के  प्रयास  कर  रही  है  कि  उत्पादन  के  लिए  जरूरी
 मशीनों  का  तेजी  से  आयात  करने  की  अनुमति  दी  १रिघान  विनिर्माण  मश्गबीनों  के  सुगम
 आयात  को  सुन्दर  बनाने  के  लिए  अब  ऊनी  बल्त्रों  सहित  सभी  प्रकार  के  परिधानरं/हौजरी
 मेड-अप्स  के  लिए  मद्योनों  की  ]]7  मदों  को  ओ०जी०एल०  के  अन्तगंत  रखा  गया  है  परिधान
 बनाने  वाली  ये  मशोीने  औसतकृत  कम  कौमतों  पर  उपलब्ध  हैं  ।

 आधुनिकीकरण  के  लिए  इस  प्रकार  की  कोई  स्वीक्ृति  प्राप्त  करना  जरूरी  नहीं
 से  उपरोक्त  भाग  को  वेखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जमंनो  से  प्राप्त  ऋणों  का  उपयोग

 1548,  भरी  साईमन  भरास्डो  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  प्रषान  मंत्री  के  जमंती  दोरे  के  समय  जमंनी  के  चान्सलर  ने  यह  कहा
 था  कि  मारत  जमंनी  द्वारा  दिए  गए  2400  करोड़  उपए  के  ऋणों  का  उपयोग  नहीं  कर  सका

 यदि  तो  लिए  गए  ऋणों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसमें  से  अभी  तक  कितनी
 राशि  का  उपयोग  नहीं  किया  गया

 ऋणों  का  पूरा  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 संपूर्ण  राशि  का  उपयोग  कब  तक  कर  लिया
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 (४)  क्‍या  यह  मामला  ऋ़त्ा एफट्रीककहुजाडहोफ  शक  करीए्य  बेंफ  के  अधिकारियों  के  साथ

 हुई  बैठक  में  उठा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  स्पष्टीकरण  दिया  गया  है  ?

 विस  मंजासथ  में  राज्य  संजी  रामेहबर  :  नहीं  ।

 से  जारी  परियोजनाओं  के  लिए  जमंनी  द्विपक्षीय  सद्दायता  कार्यक्रम  कै  बत्तदंत
 लिए  गए  ऋणों  और  भ्रब  तक  उपयोग  में  लाई  गई  राशियों  के  ब्यौरे  दशने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  उप्थोर्ण  में  न  लाई गई  शेष  राशि  परियोजनाओं  कौ  सामान्य  परिपक्व  अवधि
 के  कारण

 (5)  हां  ।

 प्रह्न.“अपन्‍न  झेता  ।

 ्‌
 दस  खास  ट्यूब  कक

 परिणेजना  का  नाम  ४  ऋण  राशि  1991  शेष
 तक  ऋण  का  उपयोग

 1.  एन०एलबन्सीन्या  517  500.154  16846
 2.  सिगरौली  सुपर  थर्मल  पावर

 धस्टेशम  ०  पी  ज्पी  ०)  171.2  161,862  9.338
 9,  कौक्या  एकण्टी०पीं०पी०  173.802  138,062  35.740
 4:  शामशगांडमਂ एस  णन्टी०्वीं०पी०  145,000  114.030  30,970
 5.  एन०एल०सी०्ना  520.0  442,045  77,955
 6  प्रजनक्  कशुओं की  सप्लाई  6.0  3,294  2.706
 १  मध्य  प्रदे  क्रणीण  जलबूति  45  0  0.000  45.00

 .  $,  छुम्न०डी०  ब्रेक  ठाउन  फ्रेन्स  31.0  25.622  5.378
 ७.  मैसूर  सोमेंटਂ  26,0  17.:  08  8,992

 10,  फरकक्‍्का  एसल्‍्टी०्पी०्पी०  70.0  15.474  54,526
 114  केबल  हरककेशन  बावसेस  11.0  7.289  3.711
 12.  राजरथान  लघु  सिंचाई  परियोजना  12.3  1.214  11.086
 13,  रामागुंडम  ओपन  कास्ट  माइन  172.388  -.0,274  172.914
 14.  रेलवे  कायल  स्थ्रिंग  सिथौली  22.5  20,219  1.381
 15.  रेल  कौक्त  कपूरथला  30.00  6.115  23-886
 ibe  हुडको-छः  30.00  28,357  1.643
 17.  एच  एफ०  सी०  25.00  4.200  20.800
 18.  फक्रर  क्ोकेक्ट  484,900:  207.935  275.965
 19.  यूरान  कम्बाईड  साईकल  पावर  प्लॉट  198,0  43,943:  154-057

 20.  पूंजी/वस्सु  माल  उधार  439.9  298.287  140.713

 उधार  शृंखला  3130.099  2036083  1094.007
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 एन०टी०पी०सी०  झौर  नेशनल  जूट  में  मेन्युफंक्चरसं

 कारपोरेशन  का  पुनंगठन

 1549,  डा०  सो०  सिख्वेरा  :

 शो  बो०  औनिवास  प्रसाद  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नेशनल  टेक्सटाइल  नेशनल  जूट  मेन्युफक्चरसं
 कारपोरेशन  तथा  कपड़ा  क्षेत्र  के  अन्य  संगठनों  का  पुनगंठन  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  संगठनों  का  पुनगंठन  करने  का  क्‍या  उद्देश्य
 क्‍या  इस  पुनगंठन  का  इन  संगठनों  के  श्रमिकों  के  हितों  पर  कोई  प्रभाव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का
 क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  से  राष्ट्रीय  वस्त्र
 ब्रिडिश  इण्डिया  कारपोरेशन  श्र  राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगम  द्वारा  उठाये  जा  रहे  भारी  घाटों
 को  कम  करने  तथा  उनका  पुनरुद्धार  करने  के  लिये  सरकार  एक  दीघेकालिन  समाघान  के  रूप  में
 बिभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार  कर  रही

 ह
 ु

 और  क्योंकि  बी०आई०सी०  और  एन०जे०एम०सी०  के  पुनर्गठन
 के  बारे  में  कोई  +.णंय  नहीं  लिया  गया  है  इस  लिए  फिलहाल  यह  बता  पाना  असामयिक  होगा  कि
 क्या  उससे  कामगारों  के  हितों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  और  किसी  भी  रूप  में  कामगारों  को  पूर्ण  संरक्षण
 प्रदान  किया  जाएगा  ।

 सिल्क  बुनकरों  को  सहायता

 1550,  डा०सी०  सिलवेश  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर  सरकार  का  विचार  सिन्थेटिक  फाइवर  और  विद्युत  करधों  की  अत्यधिक  कमी
 का  सामना  कर  रहे  रेशम  बुनकरों  और  कताई  करने  वालों  को  क्षहायता  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  सरकार  का  विचार  रेशम  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  का  श्रौर

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  बनाये  गये  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  वर्ष
 1991-92  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्घारित  किया  गया  है  ?

 _  वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्ञोक्  और  सरकार  रेशम

 हथकरघा  बुनकरों  सहित  हथकरघा  बुनकरों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  अनेक  योजनाएं
 क्रियान्वित  करती  है  ।  इन  योजनाओं  में  बाजार  विक्रप्स  वर्क-शह-सब  प्रशिक्षण
 तथा  बचत  निधि  योजना  इत्यादि  शामिल  रीलरों  के  लिये  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के

 सहायता  के  सतत  कायेक्रम  में  रीलरों  वी  नये  और  परंपरागत  क्षेत्रों  में  रोलिग  एकक  स्थापित  करने
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 के  लिए  मल्टी  एण्ड  रीलिंग  एककों  की  स्थापना  के  लिए  द्विफसलीयू-झ्मोप्ता

 रीलरों  के  लिए  प्रोत्साहन  के  साथ-साथ  रीलिग  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  शामिल  है  ।

 और  सरकार  रेशम  उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सभी  प्रयास

 कर  रही  वर्ष  1991-92  का  लक्ष्य  550  करोड़  रु०  का  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 भारतीय  रेशम  निर्यात  संवर्धन  परिषद  निर्यात  संवर्धन  कायंकलापु  चला  रही  है  जिसमें  भन्तर्राष्ट्रीय

 भेलों  में  माग  लेना  शामिल  है  ।  परिषद  नए  बाजारों  को  हथियाने  के  लिए  भी  बिक्री-सह  भ्रध्ययन

 दौरों  का आयोजन  करती  इसके  अतिरिक्त  परिषद  ने  1991:  में  मगरत  में  प्रथम

 अन्तर्राष्ट्रीय  रेशम  मेले  का  आयोजन  भी  किया  जिम्नफ्रें  अनेक  आयातकों  ने  माग

 लिया  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  घटिया  किस्म  रबड़  को  खरोब  .

 1551,  श्रो  प्रो०के  ०वो  ०  थामस  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  विरूद्ध  घटित्‌  किस्म  का  रबड़  खरीदे

 जाने  की  कोई  शिकायत  मिली  ,
 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  टायर  निर्माता  कम्पनियों  ने  ऐसी  कोई  शिकायत  दर्ज  कराई  है  कि  राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  उन्हें  घटिया  किस्म  के  रबड़  की  सप्लाई  की  गई  है  तथा  इन  कम्पनियों  ने  मुआवजे  की

 मांग  की
 |

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  अब  राज्य  व्यापार  विगम  द्वारा  आर०उस०ए०  |  ग्रेड़  रबड़  की  खरीद  की ह

 वाजिस्थ  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  और
 ग्रेड  की  ऐसी  प्राकृतिक  रबड़  वी  खरीदारी  के  मामले  के  बारे  में  एक  शिकायत  मिली  है  जो
 निर्घारित  गुणवत्ता  मापदण्डों  के  अनुकुल  नहीं  है  ।  और  कठोर  गुणवत्ता  मापदण्डों  के  अधीन  प्राकृतिक
 रबड़  प्राप्त  करने  के  बारे  में  निर्देश  दिए  गए  है  ।

 हे

 और  एस०टी०सी०  ओर  रबड़  बोर्ड  मामले  को  छोट  रहे
 जीहां  ।  अब  एल०टी०सी०  को  घरेलू  बाजार  से  ग्रेड  के  प्राकतिक

 रबड़  की  खरीदारी  कराने  का  तिर्देश  दिया  गया  है  ।
 हु

 सीमावतों  क्षेत्रों  में  समस्याओं  के  संब्रंध  में  भारत-पाक  वार्ता

 1552,  थी  गजपति  :

 श्री  सृत्युंजय  नायक  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  उत्पन्न  समस्याओं  के  संबंध  में  भारतीय  सैनिक  प्रतिनिधि

 मंडल  ने  हाल  के  पादिस्तान  के  दौरे  के  दौरान  वहां  के  सैनिक  प्रतिनिधि  मंडल  से  बातचीत  की ॥॒
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 (a)  यदि  तो  बातचीत  के  दौरान  किन-किन  सुनिड्चिचत  विषयों  पर  बातचीत  की  गई
 तथा  इसके  कया  निष्कं॑  और

 सीतावर्तो  क्षेत्रों  में शांति  बनाए  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 रक्षा  संत्री  शरद  :  और  रक्षा  प्रतिनिधि  मंडल  ने  24  से  27

 1991  तक  पाकिस्तान  का  दौरा  बातचीत  के  नियंत्रण  रेखा/अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  की

 मोजूदा  स्थिति  की  समीक्षा  की  और  परस्पर  विश्वांस  की  भावना  बढ़ाने  लिए  किए  जाने  वाले
 उपायों  पर  विचा  र-विभशे  निम्नलिखित  बातों  पर  सिद्धान्ततਂ  सहमत्ति  भी  हुई  :--

 (1)  संबंधित  सैक्टरं  कमांडरों  के  उपयोग  के  जहां  नहीं  आवश्यक  बारामुला-मूरी
 और  राजौरी-मेलम  के  बीच  मौजूदा  टेलीफोन  संपर्क  ध्यवस्था  को  फिर  से  स्थापित  किए

 (2)  दोनों  देशों  की  वायु  सेनाओं  और  नौसेनाओं  के  बीच  संचार  संपर्क  स्थापित  किए  जाए  ।

 (3)  दोनों  देशों  के  बीच  आंदानं-प्रदान  की  भावना  को  बढ़ावा  दिया  जाए  जिसमें  दोनों
 देशों  के  सामरिक  अध्ययन  संस्थानों  द्वारा  आयोजित  गोष्ठियों  में  माग
 टीमों  का  एक-दूसरे  के  देशों  में  जाना  भ्रादि  शामिल  है  ।

 सीमा  पर  स्थिति  को  साभान्‍्य  बनाए  रखने  के  लिए  भारत  सरकार  पांकिस्तान  के
 साथ  हमेशा  बातचीत  का  रास्ता  बनाए  रखने  का  प्रयास  करती  रही  नियंत्रण  रेखा  के  पास

 मोर्टार  और  राकेट  पायर  के  इस्तेताल  पर  रोक  लगाने  के  लिए  भारत  ओर  पाकिस्तान  के
 सेन्य  संक्रिया  महानिदेशालयों  के  बीच  16  1991  से  एक  समभोता  हुआ

 फाइलों  को  चोरो  ॥

 1553,  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  30  1991  के  जनसत्ता  में  मंत्रालय
 से  फाललें  गायबਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  जी

 से  वर्ष  1982  में  एक  फाइल  गुम  हो  गई  थी  और  सभी  प्रयास  करने  के  बावजुद
 उसका  पता  नहीं  लगाया  जा  सका  ।  यह  बात  लेखा-परीक्षा  के  ध्यान  में  लाई  गई  श्रब  सभी
 संबंधित  अधिकारियों  को  अनुदेश  दिए  गए  हैं  जिनमें  इस  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  कि
 फाइलों  को  पूरी  हिफाजत  से  एखा  जाए  और  यदि  कभी  कोई  फाइल  ग्रुम  हो  जाय  या  उसका  पता  न
 लगे  तो  अविलम्ब  उसकी  छानबीन  की  जाए  और  यह  निद्िचत  किया  जाए  कि  इसके  लिए  कौन
 जिम्मेदार  है  ।

 हल
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 ॥॒

 29  1991

 लिपिक  संक्षंन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  परामझंदात्री  सेवाएं

 ५५७  छह  एररए  ,  दएए  दासिउध  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्य  सरकार  राज्य-वार  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  दो

 गई  परामर्शदात्री  सेवाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 यह  योजना  कब  शुरू  की  गई  थी  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  व्यापार  विकास  प्राधिकरण
 विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  कार्य-योजना  तंयार  करने  में  मदद  करता  इन  योजनाओं  में
 योग्य  उत्पादों  की  पहचान  को  जाती  विपणन  अवस्थापना  संबंधी  आवश्यकताएं  और
 नीति  समायोजन  संबंधी  सुझाव  दिए  जाते  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  राज्यों  के  लिए  सर्वेक्षण  तैयार

 किए  गए  हैं  :--

 1,  आंध्र  प्रदेश  हि  6.  सिक्‍कम

 2.  असम  7.  तमिलनाडु

 3-  बिहार  8.  त्रिपुरा
 4.  उत्तर-पृ्व  क्षेत्र  9,  उत्तर  प्रदेश

 5.  उड़ीसा  10,  पश्चिम  बंगाल

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  यह  सेवा  वर्ष  1985  से  प्रदान  कर  रहा

 कालो  सिर्ख  का  निर्यात

 1555,  ओ  के०एच०  मुनियप्पा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  कितनी  मात्रा  में  काली  मिच्न  का  निर्यात  किया

 क्या  काली  भिन्न  के  निर्यात  में  पर्याप्त  वृद्धि  नहीं  हुई
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  काली  मिच  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गए
 है  या  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संज्ालय  में  उप  संत्री  सलमान  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  काली  भिच  के  निर्यात  का  वर्षवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 बषं  मात्रा

 1988-89  36981

 1989-90  34482

 1990-91  31871
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 काली  मिचे  के  निर्यात  में  विभिन्‍न  कारण  की  वजह  से  कमी  भाई  है  जिसमें  शामिल  हैं
 खाड़ी  युद्ध  वर्ष  1990-91  में  घरेलू  उत्पादन  में  गिरावट  और  भारतीय  काली  मिच्  की  स्वदेश  में
 ऊंची  कीमतें

 वाली  मिर्च  का  निर्याद  बढ़ाने  के  लिए  काली  मिर्च  पर  आधारित  कई  उत्पाद
 विकसित  किए  गए  थे  जैसे  काली  मि्च  का  तेल  शुष्क  हरीकाली  मि्  और  फ्रोजेन
 हरी  काली  मिर्च  आदि  ओर  बाजार  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  मसाला  बोडं  ने  विस्तृत
 भ्रध्ययन/सर्वेक्षण  किए  कालीमियच  मसालों  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  मसाला  बोड  ने
 जो  अन्य  निर्यात  संवर्धन  क्रियाकलाप  किए  वे  हैं  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  चुनिंदा
 बाजारों  में  प्रतिनधिमंडल/अध्ययन  दल  भेजना  और  भारत  में  क्रेता  विक्रेता  सम्मेलन  आयोजित  करना
 आदि  ।

 कोचोन  पत्तन

 1556.  प्रो०के०बी०  थामस  :  क्‍या  जल-भूतल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  कोचीन  पत्तन  में  हड़ताल  के  कारण  कुल  कितने  श्रमदिवसों
 की  हानि

 कोचीन  डॉक  लेबर  बोर्ड  के  न॑मित्तक  कमंचारियों  को  नियमित  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  भोर

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  कोचीन  पत्तन  में  कुल  कितनी  प्राय  हुई  तथा  कितना  व्यय

 हुभा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  कोचौन

 पत्तन  अथवा  कोचीन  डॉक  लेबर  बोडं  द्वारा  नियुक्त  कमंचारियों  ने  कोई  हड़ताल  नहीं  की  ।  इसलिए

 किसी  कार्यदिवस  का  नुकसान  नहीं  हुआ  ।

 यूनियनों  के  साथ  परामर्श  करके  एक  फार्मूला  इजाद  करने  के  प्रयास  सफल  नहीं  हुए
 हैं  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  कोचोन  पत्तन  की  कुल  आय  63.65  करोड़  रु०  और  कुल
 व्यय  53.24  करोड़  रु०

 भुगतास  संतुलन  को  स्थिति  पर  अनिवासी  भारतोयों  को
 जमाराशियों  का  असर

 1557,  थ्री  रामश्य  प्रसाद  सिह  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  पर  अनिवासी  भारतीयों  के  पूंजी  विवेश/जमाराक्षियों
 का  असर  पड़ता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 31  1989,  1990.  तथा  3  1991  को  देश  के  विदेश्षी  मुद्रा
 भण्डार  में  अनिवासी  मारतीयों  की  जमाराशियों  का  प्रतिशत  कितना  था  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  ओर  भप्रवासी  भारतीयों

 की  जमाराशियों  के  स्राथ-साथ  अप्रवासी  जमाराशक्षियों  के  निवल  अम्तप्र्बाहू  जिनसे  पूंजी  लेखा  में

 क्षन्तप्र्वाह  आता  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  को  प्रभावित  करते  हैं  ओर  इस  प्रकार  ये

 -



 रलिस  रुरूरे  29  81

 राशियां  चालू  खाते  में  हुए  घाटे  के  वित्तपोषण  में  सहायता  प्रदान  दरती  अप्रवासी  भारतीयों  के

 निवेशां से  भी  पूंधी  लेखा  में  अन्तप्रर्वाह  आता

 विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  निधियों  की  स्थिति  निम्न  प्रकार  है  :---

 दिनांक  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  निधि  बकाया  श्रप्र॒वासी  भारतीय
 जमा  राशि  का  शेष

 31-12-1  989  5277  17,213

 31-12-1990  2152  19,863

 31-10-1991  €032  20,319

 विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  निधियां  कई  कारकों  पर  निर्मर  रहती  तथा  नियति  सें  प्राप्त
 आन्तरिक  अप्रज़ाती  ग्रन्तर्राष्ट्रीोय  सहायता  भायात्  ऋण

 अद्वायगी  आदि  |  ये  सभी  अस्थिर  कारण  इस.लए  किसी  एक  कारक  द्वारा  विदेशी  मुद्रा:श्रा  रह्षित
 निधियों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  की  प्रतिशतता  का  अनुमान  लगाना-सम्मव  नहीं  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  रबड़  को  खरोद

 1558.  थी  पाला के०  एस०  सेथ्यू  :

 भी  कोडोक्कनोल  सुरेश  :

 बया  काजिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  इस  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  रबड़  की  खरीद  की  श्व॑ई  और
 भण्डार  में  रखी

 राज्य  व्यापार  निगम  के  लिए  और  उसकी  ओर  से  रबड़  विपणन  संघ  और  बन्य
 एजेंसियों  हारा  रबड़  को  कितनी  मात्रा  खरीदी

 क्‍या  इन  एजेंसियों  और  निगम  के  बीच  कोई  विवाद

 यदि  तो  सर्स्सब्थेग्धी  ब्यौरा  क्यों  और  क्या  इसे  सुनैभा दि  गया
 निगम  द्वारा  पिछले  दस  मंहीनों  के  दौरेन  रबेड़  की  कितनी  मात्रा  जारी  की

 और

 सरकार  का  रोज्यं  व्योर्पार॑  निंगम  की  रबड़  के  उत्पादों  को  लायत  मल्य  देना

 सुनिश्चित  करने  हेतु  अधिक  से  अधिक  रबड़  खरोदने  और  भण्डा/रण  करने  हेतु  निर्देश  देंने  कां  विचारें

 वांजिज्य  मंत्रोलंय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  वर्ष  1991-92  के  दौरान
 एस०टी०सी०  ने  घरेलू  बाजार  से  8684  मी०टंन  दिनांक  (22  1991  की  स्थिति  के

 ऐड  के  प्राकृतिक  रब  की  खरीद  की  है  ।  इसमें  से  1043  मौ०टैनें  रबड़
 बेच  दिया  कया  है  और  शोबें  7641  मी०्टस  ग्रेष्ट  श्बंड़  एसं०टी०सी 5  के  पास  सटीक
 में

 222.



 :  $  1913  ह  उतर

 (&)  दिनांक  22  1994  को  फ्ण  के  सबड़  जार०ए६०
 ग्रे  के  8684  मी०टस  की  खरीद  निम्नलिस्ित  एजेन्सियों  द्वारा  की  गई

 ()  केरल  स्टेट  को-आपरेटिव  रबड़  8298  मी०्टन
 मार्केध्गि  फंड  रेशन

 मंससे  पाम्बा  रबड़  255  मी०टन

 मैसस  पेरियार  रबड़  78  मी०टन

 (५)  मैससं  पाझासी  रबड़  53  मी०टन

 या  योग  :  8684  मीण्टन

 और  जी  हाँ  ।  उपभोक्ता  उद्योग  ने  एाया  है  कि  केरल  स्टेट  को-आपरेटिबव  रबड़
 मार्केटिंग  फैडरेशन  द्वारा  सप्लाई  किया  गया  रबड़  घटिया  क्वालिटी
 का  एस०टी०सी०  ने  इस  मामले  में  कं ०एस०सी०आर०एम०एफ०  पर  दावे"क्िएਂ  अभी  तक
 इस  विवाद  का  निपटारा  नहीं  हुभा  है  ।

 पिछले  दस  महीनों  में  एस०टी०सी०  ने  7000  मी०दन  प्राकृतिक  रबड़  रिलीज
 किया है  ।

 सरकार  ने  इण्डिया को  इस  बात  के-निर्देक  पहले  -  ही'दे
 दिए  हैं  वे  घरेलू  बाजार  से  प्राकृतिक  रबड़  के  और  प्रेडों  की
 खरीद  एस०टी०सी०  अपना  खरीद  कार्य  तब  तक  करता  रहेगा  जब  तक  कि  इन  प्रेड़ों  को  7
 दिनों  की  प्रचलित  औसत  कीमतें  वाँछित  स्तर  तक  नहीं  पहुँच  जाती  हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  रब  को  खरोद

 1559,  श्री  पाला  के०एम०  मंथ्यू  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  हाल  ही  में  राज्य  व्यापार  निगभ  को  आर०एसे०ए०  पांच  ग्रेड  का

 रबड़  खरीदने  का  निर्देश  दिया

 यदि  तो  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कितनी  रबड़  की  खरीद  बफर  स्टॉक  में
 रख  दिया

 क्या  सरकार  का  राज्य  व्यापार  निगम  को  पाँच  ग्रेड  और  अवगित
 रबड़  और  श्रधिक  मात्रा  में  खरीदने  हेतु  निर्देश  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  और
 सरकार  ने  1991  के  पहले  सप्ताह  में  स्टेट  ट्रेंडिग  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  को  घरेलू
 बाजार  से  श्रेड  की  प्राकृतिक  रबड़  खरीदने  का  निर्देश  दिया  एसन्टीन्सी०  ने
 भब  तक  घरेलू  बाजार  से  लगमग  984  मीण्टन  आर०एम<८ए०  ग्रेड  की  प्राकृतिक  रबड़  की  खरीद
 की  है  और  . अपने  स्टॉक  में  रख  लिया  है  ।
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 और  आर०एम०ए०  को  रब  की  खरीद  के  लिए  पहले  से  ही  दिए
 गए

 दिशा-निर्देश  में  खरीदी  जानी  वाली  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  किप्ती  मी  सीमा  का  संकेत  नहीं  मिलता  है  ।

 गुणवत्ता  विद्िष्टताओं  के  साथ  एस०टी०सी०  धरेलू  बाजार  से  तब  तक  आर०एम०ए०  की

 रबड़  खरोदना  जारी  रखेगा  जब  तक  ग्रेड  का  ब्रौसत  मूल्य  7  दिन  तक  अपेक्षित
 स्तर  तक  नहीं  पहुंच  जाता  ।  अकोटीकृत  रबड़  को  खरीदने  के  लिए  स्टेट  ट्रेडिग  कारपोरेशन  को  कोई
 निर्देश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 रबड़  का  स्टॉक  फाम्‌ ला

 1560.  थी  पाला  के०एम०  मंथ्यू  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 रबड़  का  विद्यमान  स्टॉक  फामू ला  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  यह  फामू ला  बदल  टिया  है  अथवा  इसे  बदलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  सरकार  ने  स्टाक
 से  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विघाथी  निर्देश  जारी  नहीं  किए  हैं  अथदा  किसी  सेक्टर  के  साथ  कोई

 लिखित  करार  नहीं  किया  सम्बद्ध  सेक्टरों  क ेबीच  औपचारिक  परामशों  और  उनके  बीच

 हुए  समभौते  के  अनुसार  अमी  हाल  ही  तक  आयात  द्वारा  घाटापूर्ति  की  गणना  करते  समय  दो  माह
 की  खपत  के  बराबर  संरक्षित  स्टाक  रखने  की  प्रक्रिपा  अपनाई  जाती  रही  चालू  वर्ष  के  दौरान
 किसी  श्ायात  की  उम्मीद  नहीं  है  ।

 ह

 स्वापक  श्रोषधों  की  तस्करी

 1561,  भी  सूर्यनारायण  यादव  :  क्या  दिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  प्रकार  के  स्वाए्क  ओोषदों  की  तस्करी  में  छिप्य  तस्परों  दंगे  पवाड़ने  के

 लिए  संयुक्त  अभियान  छुरू  करने  के  लिए  पड़ोर्टः  दरशशों  के  साथ  विसी  समभोते  पर  हस्ताक्षर  किए
 गए  और

 क्‍या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  स्वापषक  ओषध  विरोबी  अभियान  पर  भी  हस्ताक्षर
 किए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  स्वापक  गोपद  की  दस्कारी  में
 लिप्त  तस्करों  को  पकड़ने  के  लिए  संगुक्त  असख्ण्िद  का  कोई  औपचारिक  सम*दभीता  नहीं  हुआ
 लेकिन  आसूचना  के  आदान-प्रदान  तथा  अन्वेषण  #  एःकिस्तान  के  साथ  हिएक्षीय  आधार

 es  5
 पर  तथा  के  तत्वाध्ान  में  अन्य  पड़ोसी  देशों  के  साथ  उपलब्ध

 उपरोक्त  विषय  पर  सभी  सयुक्‍त  राष्ट्र  अभिसमयों  का  भारत  एक  पार्टी
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 Pp

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  मिलों  का  पुनर्मठत

 1562.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  घ्यान  दिनांक  13  1991  के  टाइम्सਂ  में
 फार  गोल्डन  हेंड  शेक  एन०टी०सी०  श्रारक्ड  टूसेल  मशीनरीਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्‍या  परिसम्पतियों  की  बिक्री  के  अतिरिक्त  श्रमिकों  को  मुआवजा  देने  का  अन्य  कोई
 उपाय  नहीं

 यदि  तो  इस  स्थिति  के  क्या  कारण  और

 (४)  यह  सुनिदिचत  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  कि  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति
 उत्पन्न  न  हो  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हाँ  ।

 से  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  आठवीं  योजना  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिये  हैं  जिनमें
 श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  गैर  अर्थक्षम  मिलों  के  समामेलन  और  बन्द  करने  का  प्रावधान
 कामगारों  को  मुग्राउजा  देने  सहित  विभिन्‍न  बड़चनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  प्रस्तावों  पर  विभिन्‍न
 स्तरों  पर  विचार  जा  रहा

 (=)  भनिष्य  में  ऐसी  स्थिति  की  पुनरावृत्ति  न  यह  सुनिद्दिचत  करने  के  लिये  यह  प्रस्ताव

 है  कि  समामेलन  आदि  के  जरिए  एन  ०टी०सी०  मिलों  को  अर्थक्षम  बनाया  जाए  ।

 सेंट  किट्स  बेंक  खातों  के  बारे  में  जांज

 1563,  भी  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  विल  मंत्री  13  199]  के  अतारांकित  प्रदन
 संख्या  7016  के  उरर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेंट  किट्स  बेंक  खातों  से  सम्बन्धित  कुछ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  दर्ज  की  गई  प्रथम  सूचना
 रिपोर्ट  के  आधार  ५२  की  जाने  वाली  जांच  का  कायं  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  यह  जांच-कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  नहीं  ।

 उपयुक्‍त  को  देखते  हुए  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 (7)  जांच  के  पूरा  होने  की  समयावधि  बता  पाना  सम्भव  नहीं



 जाल  जज  नल  नाल  अ्लटअििनित  नल  तन
 शिकित  उतर  29  1994

 .

 क्षेत्रीय  प्रामोष  बेंकों  के  कमंचारियों  हारा  हड़ताल

 1564,  भरी  राजेन्द्र  कुमार  शर्मो  :

 श्री  गया  प्रसाद  कोरो  :
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  कर्मचारियों  ने  20  1991  को  राष्ट्रब्यापी
 हड़ताल  की  थी  और  इस  समय  ऋण  वितरण  का  काये  रुका  पड़ा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कर्मचारियों  की  काफी  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  मांगों  के  बारे  में  क्या  कब्म

 उठाए  गए  हैं  ?

 _.  .  व्रित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेशकर  :  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  कर्मचारियों  एक  वर्ग  ने
 20.8.91  को  हड़ताल  की  नाबार्ड  को  ऋण  संवितरण  काय  के  अवरुद्ध  होने  के  बारे  में  कोई

 सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है॥

 हड़ताल  फे  लिए  मिले  नोटिस  के  अनुसार  अखिल  मारतीय  ग्रामीण  बैंक  कर्मचारी
 संगंठन  ने  अन्य  बातों  क ेसाथ  भारतीय  ग्रामीण  बेंक  के  प्रायोजक  बैंक  के  वेतनमान  में  वेतम
 निर्धारण  करने  में  कथित  विसंगतियों  को  दूर  शाखाओं  के  संदेशवाहकों  को
 नियमित  बकाया  का  नकद  भुगतान  किए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कायं  करने  के  लिए  प्रतिपूरक
 असा  दिए  जाने  आदि  की  मांग  की

 मारतीय  ग्रामीण  बैंक  की  स्थापना  करमे  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बैंकों  के  कर्मचारियों  को  देय  भत्तों  श्रौर  अन्य  लाभों  का  निर्धारण  करने  के  लिए  गठित  राष्ट्रीय
 भ्रौद्योगिक  अधिकरण ने  प्रायोजक  वैंक  बेतनमानों  की  सिफारिश  की  थी  परन्तु  पदों  क ेसमीकरण  और
 फिटमेंट  फामूले  के  कार्य  को  सरकार  पर  छोड़  दिया  था  ।  अतः  सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 के  पदों  का  प्रायेजक  बेंक  के  पद्रों  के  साथ  ससोकरुण  करने  के  शिए  एक  सश्शीकरण  समिति  का  गठन

 किया  था  ।  अधिकरण  के  पंचाट  और  समीकरण  समिति  की  सभी  सिफारिशों  को  मान  लिया  गया

 है  ।.  भ्रधिकरण  ने  सिफारिश  की  है  क्रि  संदेश  वाहशों  को  उसी  दिन  से  नियमित  वेतनमान  दिया  जाए
 जब  से  वे  नियमित  आघार  पर  नियुक्‍त  किए  गए  यह  काम  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  के
 अध्यक्ष  पर  छोड़  दिया  है  कि  वह  प्रत्णेक  मामले  में  तथ्यों  और  विशिष्टियों  के  आधार  पर  निर्णय
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  पदोन्‍नति  नीति  और  सेवा  शर्तों  को  तैयार  करने  कर  अधिकरण  के  पंचाट
 के  कार्यान्वयन  से  सम्बद्ध  अन्य  अवशिष्ट  मामलों  पर  ध्यान  देने  के  लिए  नाबाढ़े  में  एक  कार्यकारी  दल
 की  स्थापना  की  गयी  है  ।  बकाया  के  भुगतान  का  कुल  वित्तीय  भार  200  करोड़  रुपए  आंका  गया  है
 ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  क ेपास  अदायगी  करने  के  लिए  इतनी  बड़ी  घनराशि  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 नाबार्ड  भारतोय  रिजवं  बैंक  के  परामशं  से  बकाया  की  अदायगी  का  हल  तलाश  कर  रहा  सभी
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंवः  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ही  कार्य  कर  रहे  इसलिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्य
 करने  के  लिए  उन्हें  अतिरिक्त  पारिश्रमिक  देने  का  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 बलों  को  वित्तीय  कठिंनाइथा

 1565,  श्रो  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरवगर  का  ध्यान  15  1991  की  पएकषिक  पत्रिका  टडेਂ  में
 प्रकाशित  शौर्षक  प्राम्डं  फोर्सेज-चिक्स  इन  दी  आमंरਂ  की  और  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  क्या  और

 बदली  हुई  भाथिक  स्थिति  और  सीमा  क्षेत्रों  में  बढ़ते  हुए  तनाव  को  देखते  हुए  सरकार
 ने  क्या  उपचा  रात्मक  उपाय  किए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :

 और  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  किफायत  संसाधनों  का  इंष्टतम
 उपयौगध  करना  ओर  संशस्त्र  सेनाओं  के  कार्यक्रभों/कार्यकलापों  को  य्रुक्तिसंगत  बनाना  प्लौर  उनकी
 प्राथमिकताओं  को  फिर  से  निर्धास्ति  करना  प्रावश्यक  हो  गया

 हमारी  सशस्त्र  सेनाएं  सीमा  पार  के  किसी  भी  खतरे  से  मिपटने  के  लिये  निरन्तर  तैयार

 रहती  सरकार  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रमावब  डालने  वाली  सभी  गतिविधियों  पर  लगातार
 रखती  है  और  कारगर  रक्षा  तैयारियाँ  सुनिह्चितत  करने  के  लिये  उपयुक्त  उपाय  करती  है  ।

 कानपुर  छावनी  बोड्ड  में  अनियमित्ंताएं

 1566.  श्री  एम०बो०  चनाशेसर  सूति  :  क्या  रक्षा  मंत्री  2  1991  के  अंतारांकित
 प्रश्स  संख्या  1365  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्थानीय  लेखा  परीक्षा  अधिकारियों  ने  अन्य  पार्टी  से  ऊंचे  ऑफ़र  को  स्वीकार  न
 करने  में  छावनी  बोर्ड  की  नई  वित्तीय  अनियमितताओं  का  उल्लेख  किया

 क्या  बोडं  ने  श्रदनाथीन  पाके  के  क्षतिग्रस्त  करने  से  पूर्व  पर्यावरण  विभाग  लू  आवश्यक

 अनुमति  दी  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  रद  :  से  स्थानीय  लेखापरीक्षा  अधिकारी  वे  भन्य  बातों
 के  भलावा  एक  आपत्ति  इस  बात  पर  उठाई  थी  कि  कानपुर  छावनी  में  सर्नें  संहया  504  वाली  जमीन
 पर  बनी  एक  दुकान  के  आबंटन  के  लिये  यद्यपि  श्री  राधे  मोहन  साहू  मे  1200  रुपये  ,  प्रति  माह  देने

 ह

 की  पेशकष्  की  थी  तो  फिर  उसे  बोर्ड  रुपये  प्रति  माह  की  बोली  लगाने  वाले  श्री  अजय  पाण्डेय  को
 देना  क्‍यों  स्वीकार  किया  श्री  राधे  मोहन  साहु  ने  को  हुई  नीलामी  में  भाग  नहीं
 लिया  था  लेकिन  को  नीलामी  के  बाद  उन्होंने  इसके  लिए  रुपये  प्रति  माह  दिये

 जाने  की  पेशकद्  लिखित  रूप  में  थी  ।  उन्हें  छः  महीने  का  किराया  भ्रप्रिम  रूप  से  इकट्ठा  करने

 और  जमानत  के  रूप  में  रुपये  की  राशिਂ  जमा  कराने  के  लिए  कहा  गया  लेकिन  थे  ऐसा

 नहीं  कर  सके  ।  इस  पर  छावनी  बोर्ड  कानपुर  ने  नीलामी  में  श्री  श्रजव  पाण्डेय  द्वारा  लबाई  गई  ..

 अधिकतम बीली को स्वीकार करने का फंसलाਂ सरंकार नेःहौल ही में मालियों केशलिए 7 कवार्टरों को दुकानों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी 227.



 र्साशित  उत्ते  २  29  1991

 रएऐं  ए/दरण्‌  दिशग  की  धनुमति  भ्पेक्षित  नहीं  है  क्योंकि  उस  जगह  को  दुकानों/रेस्टोरेंटों
 में  परिवर्तित  करने  का  काम  उतनी  जगह  1194  वर्ग  तक  सीमित  रखा  गया  है  जितने

 एर  मालियों  के  क्वार्टर  बने  हुए  थे  ओर  इस  प्रकार  महात्मा  गांधी  पार्क  की  भूमि  वो  जिसका  क्षेत्रफल

 5.914  एकड़  किसी  भी  तरह  कम  नहीं  किया  गया  है  ।

 बे  किंग  सेवा  भर्तो  बोर्डों  द्वारा  मर्तो

 1567.  भ्रो  मदन  साल  खुराना  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  है  कि  साक्षात्कार  के  भंक  कम  रखे
 जायें  और  चयन  लिखित  परीक्षा  के  आधार  पर  किया

 यदि  तो  बेंकिग  सेवा  परीक्षा  में  उम्मीदवारों  के  चयन  के  बारे  में  न्यायिक
 टिप्पणी  को  लागू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 विभिन्‍न  बेंकिंग  सेवा  भर्ती  बोड्डों  द्वारा  1991  में  आयोजित  की  गई  परीक्षाओं  के
 परिणाम  कब  तक  घोषित  होने  की  संभावना

 क्या  बैंकिंग  सेवा  परीक्षाओं  के  आधार  पर  चथन  की  गई  बैंकों  की  महिला  कामिक
 का  तैनाती  स्थान  उनकी  क्षादी  हो  जाने  पर  बदल  दिया  जाता

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेश्वर  :  उच्चतम  न्यायालय  ने  1983
 की  सिविल  अपील  सं०  10161  पर  1985  में  दिए  गए  अपने  निर्णय  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कहा
 था  कि  राज्य  स्तरीय  सिविल  सेवाओं  के  लिए  साक्षात्कार  का  महत्व  कुल  चयन  प्रक्रिया  का  12,2%
 से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  उपर्युक्त  निर्णय  सहित  विभिन्‍न  घटकों  को  घ्यान  में  रखते
 बेकिंग  सेवा  भर्ती  मद्रास  के  तत्कालीन  श्री  टी०जी०के०  चारलू  की  अध्यक्षता  में  1987
 में  गठित  समिति  ने  बैंकिंग  सेवाओं  में  अधिकारी  और  लिपिक  संवर्ग  में  चयन  प्रक्रिया  में  साक्षात्कार
 को  कम  महत्व  देने  की  सिफारिक्ष  की  इन  सिफारिशों  के  आधार  पर  जब  सरकार  ने  सिद्धान्त
 रुप  में  यह  निर्णय  लिया  है  कि  बे  किग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  संचालित  परीक्षाओं  में  साक्षात्कार  के

 महत्व  को  333  प्रतिशत  से  घटाकर  20  प्रतिशत  कर  दिया  जाए  और  बो्ों  को  उनके  केन्द्रीय

 सबिवालयों  के  माध्यम  से  कहा  क्या  है  कि  वे  एक  1992  से  भर्ती  प्रक्रिया  में  सरकार  के
 निर्णय  का  अनुपालन

 विभिन्‍न  बंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  वर्ष  199)  में  ली  गई  परीक्षाओं  के  परिणाम

 संबंधित  परीक्षाओों  की  तारीखों  से  महीनों  के  अन्दर  अन्दर  घोषित  करने  की  ब्राशा  की

 जाती  है  ।

 से  महिलाओं  सहित  चुने  गए  अभ्यर्थिग्रों  की  तैनाती  उन  बैंकों  द्वारा  की  जाती

 है  जिन्हें  ऐसे  ध्रम्यर्थी  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  अलाट  करते  इसके  लिए  विभिन्‍न  स्थानों  पर

 लब्ध  रिक्तियों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  विवाह  आदि  ज॑से  मामले

 तैनाती  के  स्थान  को  प्रभावित  नहीं  करते  रिक्त  स्थानों  की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  बैंक  में
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 8  1913  लिखित  हततेर

 लिपिक  संवर्ग  मे  नियुवेत  के  लिए  किसी  अभ्यर्थी  को  उसके  अनुरोध  पर  उसकी  मर्जों  के  स्थान  में
 तनात  किया  जा  सकता  है  यदि  वह  स्थान  उस  राज्य  के  सीमा  क्षेत्र  के  अन्दर  जहां  के  लिए
 उसने  आवेदन  दिया  है  ।  अधिकारी  संवर्ग  में  सियु  कि  के  »मले  चूंकि  स्थानान्तरण  भ्रखिल  मारत
 स्तर  पर  होता  अतः  अनुरोध  ५*  तभी  विचार  विद्या  जा  सकता  है  जब  उपयुक्त  रिक्ति  हो  भौर
 प्रशासनिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  हो  ।

 मारतोय  रिजवं  बेंक  पेंशन  विनियम

 1568.  श्री  राम  कापसे  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बेंक  पेंशन  1990  अनुमोदन  संसद  के  प्रत्पेक  सदन  के

 सम्मुख  रखे  जा  चुके
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 ये  विनिमय  अनुमोदित  हुए  हैं  अथवा  संशोधनों  के

 यदि  ये  संशोधित  हुए  तो  संशोधनों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  नियम  34  के  साथ  पठित  औद्योगिक  विवाद
 1947  की  धारा  छः  के  उपबन्धों  की  दृष्टि  से  बंके  के  सभी  पंजीकृत  कमंचारी  संधों  को  नोटिस  जारी
 करने  से  सम्बन्धित  फार्म  को  पूरा  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  से  दिनांक  6

 199]  को  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  मारतीय  रिजरवं  बेक  पेंशन  विनियम  की  प्रतियां  राज्य
 सभा  सचिवालय/लोक  समा  सचिवालय  को  भेज  दी  गई  हैं  ताकि  उन्हें  3  दिसम्बर  और  6

 1991  को  संबंधित  सदनों  के  पटलों  पर  रखा  जा  सके  ।  इन  विनियमों  को  भारतीय
 रिजवं  बेंक  1934  की  धारा  58  (2)  के  अनुसार  आरत  सरकार  द्वारा  मामूली
 संशोधनों  के  साथ  अनुमोदित  कर  दिया  गया  था  ।

 (%)  भौर  भारतीय  रिजवं  बेंक  पेंशन  1990  के  तहत  आरम्म  की  गई
 पेंशन  योजना  विद्यमान  अंशदायी  मविष्य  निधि  योजना  के  बदले  में  भारतीय  रिजवं  बक  ने

 सूचित  किया  है  कि  1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  बेंक  की  सेवा  में  विद्यमान  कर्मचारियों
 को  यह  व्यक्तिगत  विकल्‍प  दिया  गया  था  कि  वे  या  तो  अंशदायी  मविध्य  निधि  के  नियंत्रणाधोन  बने

 रहें  या  अंक्षदायी  मविष्य  निधि  के  बदले  पेंशन  योजना  में  शामिल  हो  उन्हें  अपने  विकल्पों  का
 प्रयोग  करने  के  लिए  1,11.1990  से  31.1.1991  तक  तीन  महीने  का  समय  दिया  गया

 कानूनी  राय  के  आधार  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  धारा  9  क  के  अन्तगंत
 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  नोटिस  देना  आवष्यक  नहीं  समझा  गया  ओर  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  ए०एल०सी०  अम्बई  के  समक्ष  एक  अमान्य  यूनियन  द्वारा  उठाए  गए
 ओऔद्योगिक  विवाद  के  सम्बन्ध  में  बक  के  इस  मत  का  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  अनुघोदन  किया  गया

 धातु  ओर  खनिज  व्यापार  निगम  द्वारा  लामांस  का  भुगतान
 1569,  आओ  पो०एसम०  सईद  :  क्‍या  बाजिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  धातु  ओर  खनिज  व्यापार  निगम  भारी  लाभ  अजित  कर

 रही  है  ओर  सरकार  को  ल/मांश  का  भुगतान  कर  रही  और
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 निक्षित  उतर  29  1901

 यदि  तो  गत-तौंन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  घालु और  खनिज  व्यापार
 चिनम  ने  सरकार  को  किसने  लाभांश  वत  भुगतान  किया  ?

 य  बाजिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  घातु  एवं  खनिज  व्यापार

 निगम  ०)  लाभ  अजित  कर  रहा  है  और  सरकार  को  लगातार  लाभांश  का  भुगतान
 कर  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  एम०एम०टी०प्ली०  ने  सरकार  को  लामांश  का

 नुसार-भुगतान  है  :
 िजशशशविशिशशिि शत  वजनी

 वर्ष  राशि  प्रतिक्षत  इक्विटी

 रोड़े  रुपए

 1988-89  9  7  20

 7  20

 1990-91  10  29

 गंभीरता  से  चुनाव  न  लड़ने  वाले  उम्सोदझारों  हारा  में भाशजदसी
 का  पर्चा  मरा  खाना

 1590.  भरी  सतरत्थग्द-खच्ड

 शो  लत्लकृण्ण  आडवाणी  :

 शओ  धटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 झरों  अन्ना  जोशो  :

 थ्रो  सीौ०पो०  सुदालगिरियष्पा  :

 करे  ले०  जोक्का  राय  :

 क्या  न्याय  और  कम्वतो  कार्स  धंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि
 क्या  लोक  समा  तथा  राज्यों  कीं  विधान  संभा्मों  के  लिए  बुवोव  के  दौरान  गंभीरता

 से  चुनाव  न  लड़ने  वाले  निर्देलीय  उम्मीदवारों  हारा  नामजदंगी  का  पर्चा  मरने  और  चुनाव  से  पहले
 ऐसे  उम्मीदवार  की  मृत्यु  हो  जाने  के  कारण  संपूर्ण  चुनाव  प्रक्रिया  क ेलिए  खतरा  पैदा  हो  गया  है

 और
 मदि  तो  इस  मामले  के  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 संसंदोष  कार्थ  मंभलिय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मस्त्रालय  में
 राज्य  संत्री  :  विद्यामान  के  अमुसार  किसी  अम्यर्थी
 जिसका  नाम  सिर्देशत  संद्रीक्षा  की  जाने  पर  विष्िम्रम्य  फायर  गया  हैःओऔर  जिससे  अपना  नाम  वापस

 नहीं  लिया  मृत्युशहों  जाने  पर  मह  द्मन  प्रत्ताविष्ठ  कर  दिल्क  जाता  यदि  मशदान  आरम्म
 होने  से  पूर्व  उसकी  मृत्यु  की  रिपोर्ट  प्रह्प्तत  हो  जाली  हैआ

 री



 ई  का  1913  व्लशित a  इन  दस  सी  तन  नस  नननन-+-नमनन+नम-म-ममन  सनम»  न  न  कननम  ie  न  कन»+«««ममइभलआल्‍ननक  माकपा  व  ee  रकम  «नम
 से  लोक  प्रतिनिधित्व  की  प्र+िभूति  जो  सक्यਂ  शक्षा  कों  विका  सभीनि

 गेर  संजीदा  त्िर्दलीय  अभ्यधियों  को  सिर्भाचन  लड़ने  से  मिरत्साहित  करें  के  लिए  कुछ  अस्ताथ
 इनमें  से  एक  निर्देलीय  अभ्यर्थी  की  बश्ञा-में  प्र+िभूति  विशेष  को  वह्रॉकर  5000  क्षयत्‌

 और  श्रनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  के  अभ्यर्थी  की  दशा  में  इसे  बढ़ाकर  इस
 करना  है  |  एक  अन्य  मान्यता  प्राप्त  राजनैतिक  दलों  के  अभ्यर्थियों  ,  न  कि  निर्दलीय
 प्रभ्यथियों  को  राज्य  की  ओर  से  कुछ  सीमा  तक  निधि  उपलब्ध  जाने  लिए  इस  विशेयक
 में  यह  भी  उप्बंध  है  कि  किसी  निर्दलीय  अभ्पर्थी  की  मृत्यु  हो  जाने  पर  निर्वाचन  प्रत्यादिष्ट  नहीं
 होगा  |  साधारण  निर्वाचन  सुधारों  के  माग  के  रूप  में  इस  विषय  में  और  गह॒व  अध्ययन  करने  का  भी
 प्रस्ताव  है  ।

 928]

 कक्त  है  5  ऋ  अ  कारक
 चुनाव  प्रेत्याशियों  को  सुरक्षा

 डा०  लक्ष्मीमारायण  पाण्डेय  :  क्या  न्याय  और  कैम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  चुनाव  लड़ने  वाले  सभी  प्रत्याशियों  को  पूर्ण  सुरक्षा  प्रदान  करती

 यंदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  का रण
 संसदोय  कार्य  भन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  न्याय  झोर  कस्फतो  काम  मंजलडा

 में  राज्य  मंत्रो  रंगराजन  और  मारत  के  आयोग  ने
 सभी  में  संबद्ध  राज्य  सरकारों  को  भधनुदेश  जारी  किए  थे  कि  वे  में  में  लोक  समा
 और  कुछ  विधान  सभाओं  के  साधारण  निर्वाचनों  के  दलों  से  अस्नंब्रद्ध  निर्वाचन  लड़ने  वाले
 सभी  अभ्यर्थियों  जोखिम  और  उन्हेँ  दी  गई  घमकियों  की  प्रवृत्ति  को  ध्यान  में  रखते  पर्याप्त

 सुरक्षा  की  व्यथस्था  संवेदनशील  क्षेत्रों/स्थलों  में  अति(रिक्‍्त  सुरक्षा  की  व्यवस्था  जानी
 आयोग  में  ये  अनुदेश  ही  दिल्‍ली में जैसा  को  होने  वाले  उप  निर्वाचनों  और  प्रत्यादिष्ट  निर्वाचनों
 के  लिए  मी  दोहराएं  थे  ।  यह  सुरक्षा  व्यवस्था  मिर्वाचन  प्रक्रिया  के  पूरा  होने  तक  और  यंदि  आवद्यक

 हो  तो  तत्पश्चात्‌  निर्बाचनापरान्त  होने  वाले  प्रतिशोध  को  रोकने  के  की  जानी  थी  का

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  में  जैसा  सुख्यालयों  की  कैटीमों  के  प्रसनिक  फर्मआरियों'को
 सेल  शर्तों  में  सुधार

 ली  रत्म  खतगर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेना  मुख्यालय  द्वारा  संचालित  नई  दिल्ली  की  विभिन्‍न  कैटीनों  के  असैनिक
 कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 ॥

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  सेना  सृस्याल्य  में  यूनिट  द्वारा  चलाई जा  रही  एक
 ट्रेन  है  जो  उपभोक्ता  वस्तुभों  को  कैंटीन  स्टोर  विभाग  के  माध्यम  से  प्राप्त  कर उन्हें  बेचता

 यह है ७



 लिखित  इसतरे  29  1991

 क्ँटीन  एक  रेजिमेंटल  कटौन  है  जिसका  संचालन  एक  प्रवन्ध  समिति  करती  इसके  कर्मचारी

 सरकारी  कर्मचारी  नहीं  अतः  सरकार  को  इन  कर्मचारियों  की  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  को

 रिल  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  इन  कमंचारियों  की  सेवा  छातों  में  सुधार  करने  के  लिए
 शखरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 तीनों  सेना  मुख्यालयों  और  अन्तर  सेवा  संगठनों  में  सोलह  गैर-सांविधिक  विभागीय

 कंटोनें/टिफिन  रूम  केवल  मात्र  सेना  मुख्यालय  के  लिए  अलग  से  कोई  कैटीन  नहीं  ये  कैटीनें

 सम्बन्धित  प्रबन्ध  समितियों  द्वारा  चलाई  जाती  इन  कैंटीनों  के  कमंचारियों  पर  कामिक  और

 प्रशिक्षण  विमान  द्वारा  निर्धारित  नियम  लागू  होते  हैं  ।

 जोरोर्स  तोषों  के  श्तिरिकत  पुजों  को  सप्लाई

 1573.  भी  धो०एस०  विजय  राधवन  :  क्‍या  रखा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  स्वीडिश  सरकार  द्वारा  नोबल  इंडस्ट्रीज  का  अधिग्रहण  किए  जाने
 की  जानकारी

 क्‍या  इस  अधिग्रहण  से  बोफोस  तोप  के  अतिरिक्त  पुर्जों  की  सप्लाई  पर  प्रभाव
 और

 यदि  तो  सरकार  बोफोस  तोपों  के  अतिरिक्त  पुर्जों  की  अनवरत  सप्लाई  को

 सुनिद्दितत  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 |  रक्षा  अंजो  शरद  नोबल  इण्डस्ट्रोज  तथा  एफ०एफ०वी०  स्वीडन  की
 पूर्ण  सरकारी  स्वामित्व  वाली  कम्पनी  ने  1.1.91  को  स्वीडिश  आईनेंस  एफ०एफ०वी०/बोफोस्स
 ए०बी०  के  नाम  से  एक  नई  कम्पनी  स्थापित  की  इस  नयी  दःम्पनी  में  नोबल  इष्डस्ट्रीज  और
 एफ०एफ०वी०  में  से  प्रत्येक  की  50  प्रतिशत  की  साभेदारी

 और  नही  ।  सरकार  ने  बोफोर्स  दोपों  के  अतिरिक्त  पुर्जों  की  निरन्तर  पूत्ति
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाये

 बोफोर्स  तोप  का  रख-रखाव

 1574,  ली  शिव  शस्ण  वर्मा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  1]  199]  के  नवभारत  टाइस्स  में
 क्षित  भारत  में  अपना  दफ्तर  बन्द  करेगाਂ  समाचार  शीषक  की  ओर  आकपित  किया
 गया

 क्‍या  सरकार  ने  अपने  इंजीविपरों  के  लिये  दोफोर्स  तोष  के  रख-रखाव  वा  प्रशिक्षण
 दिलाया  है  जिससे  कि  विदेशी  इंजीनियरों  दी  ४दु-स्थिति  में  इन  तोपों  की  उचित  देखभाल  की  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  उसके  क्‍या  क्रारण  |  और

 सरकार  ने  इस  समस्या  के  समाधान  थे  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?
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 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  हां  ।

 हां  ।  बोफोसं  तोपों  के  रख-रखाव  तथा  मरम्मत  का  में  इंजिनियरों  को

 प्रशिक्षण  देना  भी  संविदा  का  एक  माग  था  और  जिसे  बोफोसं  तोप  सप्लाई  करने  वालों  ने  पूरा
 किया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  को  लखनऊ  शाला  में  जमा-राश्षि  में  अनिवर्भितताएं
 1575,  थ्रो  राम  बदन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  ऐसी  शिकायतें  मिली  जिसमें  आरोप  लगाया  गया  है
 कि  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  की  लखनऊ  शाखा  के  अधिकारियों  ने  मार्च  1991  में  लगभग  एक
 करोड़  रुपये  की  झूठी  प्रविष्टियां  दिखाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेइवर  से  स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर
 ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  अपने  एक  स्टाफ  सदस्य  से  अपनी  लखनऊ  शाखा  के  विरुद्ध  जमाराकियों
 की  बढ़ा  चढ़ाकर  प्रस्तुत  करने  सहित  विभिन्‍न  आरोपों  की  शिकायत  प्राप्त  हुई
 30.3.1991  को  हरिजन  आवास  निर्बल  वर्ग  आवास  निगम  के  खाते  में  गलती  से  25  लाख  रुपए
 जमा  किए  जाने  दी  घटना  को  छोड़कर  शेष  सभी  आरोप  बेबुनियाद  पाए  यह  वह  राशि  थी
 जिसे  उन्होंने  चेक  द्वारा  अपने  खाते  में  जमा  करवाया  वह  चंक  बिना  भुगतान  के  वापस
 कर  दिया  गया  था  और  नामे  नहीं  डाला  गया  था  ।  चूक  के  लिए  शाखा  प्रबन्धक  को  बैंक  ने  चेतावनी
 दी  बेक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  इस  अवधि  के  दौरान  जमाराश्ियों  में  वृद्धि  विभाग  द्वारा
 सरकार से  प्राप्त  अनुदान  के  कारण  थी  जिसे  खाते  में  जमा  किया  गया

 भारत-कनाडा  संयुक्त  उच्चन

 1576.  थ्री  पो०एस०  सईद  :  क्या  वालिक्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  199)  में  मारतीय  व्यापारियों  के  छिष्ट  मंडल  ने  दोनों  देछों  द्वारा  संयुक्त
 उद्यम  की  संमावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिये  कनाडा  की  यात्रा  की

 ,  यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष

 क्‍या  भारतीय  व्यापारियों  की  यात्रा  के  बाद  कनाडा  का  एक  छिष्टमंडल  भी  भारत
 बाने  पर  विचार  कर  रहा  और

 कनाडा  की  ओर  रे  कौन  से  मुख्य  उद्योग  प्रतिनिधित्व  करेंगे  और  वित्तीय  सममौतों

 सहित  संयुक्त  उद्यम  के  अन्तंगंत  भावी  योजना  कया  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  :  से  मारतीय  व्यापारियों

 के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने  कनेडियन  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  के  औद्योगिक  सहयोग  प्रमाग  के

 सहयोग  से  कनाडा-मारत  व्यापार  परिषद  द्वारा  प्रायोजित  तीन  वर्षीय  कनाडा-मारत  संयूक्‍त  उद्यम
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 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  6-13  1991  के  दौरान  कताडा  इस-कार्यक्रम  का  उद्देश्य
 कनेडियन  संयुक्त  उद्यमों  की  संख्या  तथा  मारत  के  साथ  तकनीकी  सहयोग  को  प्रोत्साहित  करना
 तथा  बढ़ाना  ऐसा  बताया  गया  है  कि  यह  कार्यक्रम  काफी  अच्छा  रहा  है  इससे  जो  अनुभव  प्राप्त

 हुआ  है  उसका  उपयोग  कायेक्रम  के  बाकी  भाग  में  किया  जाएगा  जिससे  ओर  अच्छे  परिणाम  प्राप्त

 होने  की  उम्मीद  है  ।

 कार्यक्रम  के  दूसरे  चरण  में  एक  कनेडियन  प्रतिनिधि  मंडल  के  भारत  में  दौरा  करने  की
 उम्मीद  है  जो  फतेंडियन  पक्ष  प्रतिनिधित्व  करेंगे  उनमें  कोमिल  हैं  परामर्शी

 तेल  तथा  श्रन्तर्साट्रीष्य  कागज  श्तथा

 शृष्क  कन्टेनर  आदि  ॥

 1577.  भरी  सतत  फुणार-संड्ल  :  क्या-बित्त  मंत्री  यह  ़ताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  ने  रुण

 कम्पनी  की  परिभाषा  में  परिवर्तन  करने  का  भनुरोध  क्रिया

 क्या  उक्त  बोडड  ने  सरक्ार  से-रुप्ण  औद्योगिक  कम्पनी
 1988  में  संशोधन  करने  के  लिए  लम्बे  समय  से  लम्बित  पड़े  अपने  सुझावों  को  घन  कार्यान्वित
 करने का  अनुरोध  किया  ताकि  बो्ड  अधिक  प्रमावी  ढंग  से  कार्य  कर

 यदि  तो  इन  सुभावों  की  विस्तृत  रूप-रेखा  कया  और

 श्रकार  ने  बोर्ड  के  कार्थकरण  को  प्रभावित  वाली  अधिनियम की  चिभिन्‍्न
 खाम्रियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विच्यर  किया  है  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  रामेदवर  :  और  हां  ।

 और  रुप्ण  औद्योगिक  कम्पनियां  व्यापक
 संशोधन  का  मामला  फिलहाल  सरकार  के  विचाराघीन  है  ।  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड
 सहित  कई  एजेंसियों  से  संशोधन  सम्बन्धी  प्राप्त  सुझावों  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ताकि  उन्हें
 व्यापक  संशोधनों  के  दौरान  शामिल  किया  जा  सके  ।

 होप  टेक्सटाइलस  जिल्स  एन्मोर  का  अस्र  होपेला
 1578.  शीसतो  खुशित्रा  महाजन  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बतकने  कीज़्कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बी०आई०एफ०आर०  ने  इम्द्रौर  होप  टेक्सटाइल्स  मिल्स  को  बन्द  करने
 की  सिफारिश  की

 यदि  त्तो  इसके  क्या  कारण  और

 इसके  फलस्वरूप  बेरोजगार  होने  वाले  व्यक्तियों  के  संबंध  में  सरकार  का  क्या
 -  उठाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  मझोक  ओर  टेक्सटाइल
 इन्दोर  का  मामला  बी०आई०एफ़र०आर०  के  पास  -बी>बव्यई#एफ०आर०  के

 अनुसार  30-6-199|  की  स्थिति  के  अनुसार  कम्पनी  को  बन्द  करने  का  नोटिस  दिया  हुआ
 लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  के  स्थगन-आदेश  के  कारण  आदेश  रोक  कर  रखा  गया  है  ।
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 उपरोक्त  भ्रौर  को  देखते  हुए  प्रइन  नहीं

 कन्टेनर  फ्रट  स्टेशनों  का  विस्तार

 1579,  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यंह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कन्‍्टेनरीकरण  प्रणाली  का  विस्तारं-करने की  आवश्यकता  महसूस
 हुई

 यदि  तो  इसके  लिए  कौन  कौन  से  स्थानों  अथवा  छाहरों/क्रस्बों  को  चुना  गया

 क्या  इन  फ्रट  स्टेशनोंਂ  की  स्थापना  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  हां  ।

 मैसस  रेल  इण्डिया  टेकनिकल  एण्ड  इकोनोमिक  सर्विसेज  ने  अपनी  में

 कन्टेनरीकरण  के  विकास  की  परिप्रेक्य  योजनाਂ  में  1989-90  से  1999:2000' ae  के  वर्षों  में

 इन्लैण्ड  कन्टेनर  डिपो  स्थापिताकरमेਂ  केलिए  तथा  कन्टेनर  फ्रंट  स्टेशनों

 की  स्थापना  के  लिए  संभावित  जगहों  की  की  ग्रई  -  इन  जगहों  की  सूची
 और  में  संलग्न  है|

 भौर  आई०सी०डी०  और  पी०एफ०एस०  की  स्थापना  नौमार  को  संभावना  के

 आधार  पर  उनकी  व्यवहायंता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सम्भाव्यता  अध्ययनों  के  बाद  की  जाती

 उन  जगहों  की  सूची  जहां  कन्टेनर  निपटान  सुविधाएं  मौजूद  में  संलग्न  है  ।

 रे

 इण्डियन  कन्टेनर  डिपो  )

 1,  दिल्‍ली  ।

 अहमदाबाद  ।

 पुने  ।

 बंगलोर  ।

 नरायनपुर  भानन  ।

 नासिक  ।

 लुधियाना  ।

 हैदराबाद  ।

 क्विलोन  ।

 कोयम्बदूर  ।
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 2%  1991

 12.

 13,  सूरत

 15.  राची/जमझेदपुर  ।

 16.  मुरादाबाद  ।

 17,  तखूचीरापल्ली  ।

 18.  भोपाल  ।

 19,  विजयाबाद  ।

 20.

 21.

 22,  जलपाईगुडी  ।

 23,  अनावरती  ।

 कस्टेनर  क्राइट  स्टेशन

 पानीपत  ।

 अमृतसर  ।

 मुरक्षीदाबाद  ।

 जलगांव  ।

 पटना  ।

 वलसाद  ।

 इन्दौर  ।

 जयपुर  ।

 रायपुर  ।

 10,  कालिकट  ।

 11.

 12.  नागपुर  ।

 13,

 14,  साहरनपुर  ।

 15.  फरोदाबाद  ।

 16,  गाजियाबाद  ।
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 मैसूर  ।

 लखनऊ  ।

 बलजाह

 20.

 अकोला  ।

 22.  अम्बाला  ।

 23,  रोहतक  ।

 24,  जालंधर  ।

 25.  कटक  |

 26.

 27.  उदयपुर  ।

 28.  मोदीनगर  ।

 29,  भहमदाबाद  ।

 30.

 32,  पारबनी  ।

 33,  पअ्हमदनगर  ।

 34,  मिराज  ।

 35,  राजमदरी  ।

 36.  त्रिवेन्द्रम  ।

 37,  सलेम  ।

 38.

 39.

 40,  राजकोट  ।

 बुलघाना  ।

 42...  चित्तोड़  ।

 43.  ग्वालियर  |

 44.  हरिद्वार  ।

 45,  खामम  ।

 46,
 5

 47,
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 हि

 ण्क्

 49.

 50.

 51.

 53.

 53.

 54,

 55.

 $6.

 57.

 38,

 59.

 60,

 61.

 62.

 63.

 64.

 65.

 66.

 67.

 68.

 69.

 १0.

 71.

 जहां  कन्टेनर  हैण्डलिग  सुविधाएं  स्थापित  को  गई

 2,

 3«

 4

 कि

 पान्डीचेरी  ।

 इरोद  ।

 अंगोले  ।

 कोट्टायम  ।

 वारंगल  ।

 त्रिरलेवली  ।

 जबलपुर  ।

 घुले  ।

 कोलर  ।

 गंटूर  ।  *

 तुमकर  ।

 होसूर  ।

 भादोर  ।

 सातरा  ।

 कोटा/गुना  ।

 जमुना  नगर  ।

 छझजमेर  ।

 मिवानी  ।

 अलीगढ़  ॥

 सुरेस्द्र  तंगर  ।

 चण्डीगढ़  ।

 सोनीपत  ।

 परवानी  ।

 विवर  भ-ाा

 लुधियाना  ।

 नई  दिल्ली  ।

 नई  दिल्ली  ।

 गुंदुर  ।

 1991
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 '
 गुहावटी  )  ।

 बंगलौर  ।

 कोयब्बट्र  ।

 पानीषत  ।

 मुरादाबाद  ।

 अहमदाबाद  ।

 हैदराबाद  ।

 पुने  ।

 वादी  बम्बई  पर  बन्दरगाह  के  बगल  में  कंटेनर  टरमिनल  ।

 जे०एन०पी०टी०  कोर्ट  बंबई  ।

 कलामबोली  निर्यात

 बम्बई  ।

 मुलन्द  ।

 वोदी  मद्रास  पर  बन्दरगाह  के  बगल  में  कंटेनर

 मद्रास  ।

 वीरूगाम्बाकामਂ

 जधपुर  ।

 जालन्धर  ।

 हाइलिसार

 जदीले  परल्ों  का  फाथा  करने  वाली  को  रिहाई

 1580.  श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नशीले  पदार्थों  का  धंधा  करने  वाले  2000  से  अधिक  अपराधियों  जिनमें  से
 लगभग  50  प्रतिशत  विदेशी  है  तथा  इस  समय  भारतीय  जेलों  में  भन्तंर्राष्ट्रीय  दबाव  और

 मुकदमों  की  सुनवाई  करने  वाले  न्‍्यायाघीशों  की  कमी  के  कारण  रिहा  किये  जाने'की  संजावना

 यदि  तो  इन  अपराधियों  के  नश्ीले  पदार्थों  के  धंघे  रोकभे-के'लिए  सरकार  का
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नशीले  पदार्थों  के  घन्धे  से  सम्कब्यिश  आऔर  छोटे
 अपराधों  में  अन्तर  स्थापित  करने  के  लिए  कानून  में  संशोधन  करने  कमा  है  ।

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  जी  नहीं  ।

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।



 :
 श्यगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  29  199)

 1989  में  संशोधित  किए  गए  कानून  में  गांजे  से  सम्बन्धित
 अपराधों  के  लिए  कम  सजा  तथा  नशाीले  पदार्थों  का  सेवन  करने  वाले  जो  स्वेच्छा  से  इलाज  के  लिए
 तैयार  हो  के लिए  अभियोजन  से  छूट  का  प्रावधान

 मारतोय  मत्स्य  उद्योग  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  शिपिंग  क्रडिट  एण्ड
 इंवेस्टमेंट  काश्पोरेशन  आफ  इृष्डिया  के  सुझाव

 1581,  भरी  के०वो०  तंग्काबाल्‌  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इंवेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  ने  मत्स्यन  उद्योग  में

 आमुल  परिवतंन  करने  के  सुझाव  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदबर  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रन  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 12.00  सध्याह्न

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  समा  को  सूचित  करना  है  कि  देश  की  प्राथिक  स्थिति  को  सुल  माने
 सरकार  की  विफलता  के  सम्बन्ध  में  मुझे  निम्नलिखित  सदस्यों  से  13  स्थगन  प्रस्तावों  की  सूचनाएं

 प्राप्त  हुई  जिसके  कारण  श्रमिक  वर्ग  को सरकार  की  जनता  विरोधी  और  श्रमिक  वि  रोधी  प्राथिक
 और  ओद्योगिक  नीति  के  विरुद्ध  हड़ताल  पर  जाने  को  मजबूर  कर  दिया

 सूचना  देने  वाले  प्रथम  सदस्य  श्री  बीरसिह  महतो  उसके  बाद  अन्य  सदस्यों  द्वारा
 सूचनाएं  दी  गई  उनके  नाम  इस  प्रकार  हैं  :--

 .  श्री  रामविलास  पासवान

 श्री  लोकनाथ  चौधरी

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी
 »  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 श्री  संफुद्दीन  चोघरी

 श्री  बसुदेव  भ्राचार्य

 .  डा०  सुधीर  राय

 .  श्री  हन्‍नान  मोल्लाह
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 जयााााााभााआआइ ता  >  की  की
 1913  सस्‍्थणन  एइस्तरद  दे  यररे  ऐं

 है
 डा०  मालिनी  भट्टाचाय॑

 है  श्री  भ्रमर  राय  प्रधान

 श्री  चित्त  बसु
 मैं  पहले  उस  सदस्य  का  नाम  लूंगा  जो  सूची  में  पहले  स्थान  पर  है  उसके  बाद  मैं  उस  सदस्य

 नमम  बोलूंगा  जो  सूची  में  उसके  बाद  होगा  ।  मैं  इस  स्थगन  प्रस्ताव  को  रखने  की  ध्नुमति  देने
 से  पूरब  मुझे  समा  की  अनुमति  प्राप्त  करनी  होगी  ।

 विद्यत  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्क्ताथ  :  यहां
 कोई  उपस्थित  नहीं  है  ।

 झव्यक्ष  महोदय  :  मैं  कल्पनाथ  जी  को  स्पष्ट  करता  ऊर्जा  मंत्री  जी  को  पूर्ण  अधिकार
 प्राप्त  है  ।

 मानव  संसाधन  मंत्री  अजू  न  :  उन्होंने  अत्यधिक  सफलतापूर्वक  उस  प्रस्तावित

 हड़ताल  का  निपटान  किया  जो  कि  विद्युत  के  क्षेत्र  में  होने  वाली  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  उन्हें  पूर्ण  भ्रधिकार  प्राप्त

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  समा  में  मतदान  हेतु  रखने  से  पूर्व  एक  बात  आपके  ध्यान  में  लाना

 चाहता  हूं  ।  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  हम  देश  में  कानून  और  व्यवस्था
 की  देश  वी  आ्थिक  विदेशी  मामलों  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में
 धर्चा  हम  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  समय  निर्धारित  कर  रहे  परन्तु  अब  इसे  सभा

 में  उठाया  गया  हमें  निर्णय  लेना  होगा  ।  मैंने  यह  कहा  है  कि  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की

 स्वीकृति  देता  हूं  ।  यदि  कोई  सदस्य  इसके  विपक्ष  में  तो  मैं  सदस्यों  को  कहूँगा  कि  वे  उढे  और

 कहें  कि  वे  इसके  में  हैं  था  में  ।  यदि  वे  इसके  विपक्ष  में  हैं  तो  वे  इसका  विरोध  भी  कर
 सकते  हैं  ।

 मैं  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  प्रदान  करता  हूं  श्रौर  इस  प्रकार  के  स्थमन  प्रस्ताव  के  बारे
 में  मेंਂ  कहृय  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  इस  कारण  मैं  केवल  अपने  विचार  व्यक्त  कर

 रहा  हूं  और  मैं  इस  मामले  पर  निर्णय  लेने  की  बात  सभा  पर  छोड़ता  इस  पर  चर्चा  करने  का
 झ्वसर  यदि  इसमें  कोई  गलतफहमी  तो  आपको  उस  पर  चर्चा  करने  का  भी  अवसर  प्राप्त

 आप  कोई  भी  निर्णय  ले  सकते  हैं  और  मेरे  विचार  आप  पर  बाध्य  नहीं

 श्री  अज्‌ु  न  सिंह  :  मुझे  प्रक्रिया  की  पूर्ण  जानकारी  नहीं  मुझे  इतनी  आनकारी

 है  कि  जब  एक  बा*  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दे  दी  जाती  है  और  अध्यक्ष  उस  प्रस्ताव  को  रखने
 वाले  का  नाम  बुलाता  है  और  यदि  वह  अनुपस्थित  होता  है  और  समी  50  माननीय  सदस्य  अथवा

 अपेक्षित  संख्या  में  सदस्य  खड़े  नहीं  होते  तो  स्थगन  प्रस्ताव  समाप्त  समभा  जाता  यदि  ऐसा  नहीं
 होता  तो  मुझे  इस  बारे  में  जानकारी  प्रदान  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  आपने  कहा  है  मैं  उससे  सहमत  मैं  उस  प्रक्रिया  का

 पालन  कर  रहा  इसके  साथ  ही  साथ  मैं  आपको  स्पष्ट  कर  रहा  हूँ  |  यह  मामला  देश  के  श्रमिक
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 स्थमत  अस्तात्र  के  आरे  सें  28  1904  +

 वर्ग  से  सम्बन्धित  ह ैओर  आप  इससे  सम्बद्ध  हे  ।  परन्तु  मैं  आप  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगा

 यह  बात  आप  पर  छोड़  रहा  मैं  नियम  का  पालन  कर  रहा  हूं  ।

 श्रो  श्जु  न  सिह  :  मैं  सुस्पष्ट  रूप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  समा  और  हम  सब  लोग

 यह  चाहते  हैं  कि  आधथिक  स्थिति  पर  चर्चा  की  श्रमिकों  की  समस्याओं  पर  चर्चा  की
 प्रत्येक  विंघय  पर  चर्चा  की  जाए  परन्तु  यह  सब  स्थगन  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  नहीं  की  आपके
 समक्ष  अन्य  चर्चा  भी

 -  आहुप्रक्ष  जहोदय  :  मैंने  आपके  विचार  सुन  लिए  में  ऐसा  ही  कर  रहा  हूं  ।

 मैंने  श्री  बीरसिह  महतो  को  प्रस्ताव  रखने  की  अनुमति  देता  हूं  जिनका  सूची  सें  प्रथम
 स्थाष  7

 1.  श्री  बीर  सिंह  महतो
 2s  श्री  इन्द्रजीत  पुंप्त

 3.  श्री  लोकनार्थ  चौधरी

 4.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 5,  श्री  चित्त  बसु
 श्री  रास  विलास  पासवान

 oS  ओऑं  हम्नान  मोल्लाह

 3.  डा०  मालिनी  भट्टाचाये
 '

 3.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी

 .  10.  श्री  ख्लेफुददीन  चौधरी

 11.  डा०  सुधीर  राय

 12.  श्री  बसुदेव  आचाय॑े

 13,  श्री  अमर  राय  प्रधान

 इनमें  से  कोई  भी  सदस्य  उपस्थित  नहीं  है  और  भ्रब  इस  प्रस्ताव  पर  समा  में  चर्चा

 नहीं  की  जाएगी  ।

 प्रब  हम  अगले  मुद्दे  पर  चर्चा  आरम्म  करते  हैं  ।

 «  श्री  जग्रवान  शंकर  रावत  :  सर  आज  जीरो  आवर  का  क्या  हुआ  ?
 “  -  अध्यक्ष  महीदंय  :  आप  छोड़  कल  जीरो  आवर ले  लेंगे  ।

 .  श्री  झजुं  न  िह  :  यदि  पहले  ही  इसे  स्थगित  कर  दिया  जाता  तो  शायद  प्रइन  काल  चल
 रहा  ट्रोवा  ।  ;
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 8  अग्रहा  1913  सभा  पंटल॑  पर  रखे  गए  पत्र

 कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  स्थगित  किया  गया  होता  अथंवा  नहीं  इस  समय  प्रदन  काल
 नं

 हो सकता  था  ।  हि  5

 12.08  म०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 वर्ष  1990-91  के  लिए  एरोनाटिकल  डवबलपमंन्ट  बंगलोर  के  कार्यकरण
 के  सम्बन्ध  में  वाधिक  प्रतिवेदन  शौर  समीक्षा

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  पंटंल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  एरोनाटिकल  डवलपमेंट  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  एरोनाटिकल  डवलपमेंट  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के  कांथैकरर्ण की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रंथालय  में  रखे  देखिए  संस्था  एल०टी०  744/91]

 चाय  संशोघन  1991,  भायात  1991  और  रत्न  और

 जवाहरात  निर्यात  संवर्धन  के  वष॑  1990-91  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  वाधिक
 प्रतिवेदन  और  समीक्षा  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  पी०  :  मैं  मिसम्नलिखितः  पन्र  सभा  पटल
 '  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  चाय  1953  की  घारा  49  के  अन्तगत  चाय  नियम  1991  जो
 4  1991  के  भारद  के  राजपत्र  भें  अधिसुचनाਂ  संख्या  का०आा०  383:  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  पति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो गई  ।  देलिए  संस्था  एज०्टी०  774/91]

 (2)  आयात  और  निर्यात  .1947  की  घारा  3  के  अन्वग्ंत  जारी  आयात
 1991  जो  9  सितम्बर  1991.  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  का०आ०  581  में  भ्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 परिंधालय  में  रखो  गई  ।  देशिए  भ्ंढ्या  एज्र०्दी०  776/91]

 (3)  रत्न  और  जवाहराट  निर्यात  संवर्बन  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक

 प्रतवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 रत्त  श्लौर  जवाहरात  निर्यात  संवधेन  मुम्बई  के  वर्ष  ।  990-9  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।  *

 में  रखो  गई  |  देखिएं  संख्या  एलं०्टी०  777/91]
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 क्षमा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रे  29  1991

 सहापत्तन  न्यास  1963  इत्यादि  के  अधोन  अधिसूचना

 जल  भूतल  परिशहन  संज्ासय  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  समभा-पटल  पर  रखता  हूं  ;--

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  घारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत
 लिखित  प्रधिशृुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 398  जो  12  1991  के  भारत  के  राजपक्  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  न्यू  मंगलौर  पत्तन  ग्यास  कमंचा री
 चोथा  संशोधन  1991  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा०का०नि०  314  जो  21  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  पारादीप  पत्तन  कमंचारी  वरिष्ठता  तथा
 1991  का  अ्रनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  322  जो  28  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मद्रास  पत्तन  न्यास  कम्मचारी
 1991  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  326  जो  2  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कांडला  पत्तन  कमंचारी  का  संशोषन
 1991  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  506  जो  20  1991  के  भारत  के  राजपन्न  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  ह्वारा  तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  की
 1991  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०का०नि०  510  जो  26  1991  के  भारत  के  राजपक्र  में
 ह

 प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशासख्रापत्तनम पत्तन कमंचारी का अनुमोदन किया गया सा०का०नि० जो के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कमंचारी डॉक परिसर को वरिष्ठता तथा पांचवां संशोधन तथा कलकत्ता पायलट सेवा डॉक परिसर को श्रेणीक रण ओर पहला संशोधन का अनुमोदन किया गया में रखो गईं | देखिए संदया एल ०टी० 77 8/9 (2) वाणिज्य पोत परिवहन की घारा 458 की उपघारा (3) के अन्तगंत राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड जो 28 के भारत



 है  1913  सैमा  पटेस  परे  रखे  गए  पत्र

 के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  652  में  प्रकाशित  हुये  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंधालय  में  रखी  गईं  |  देखिए  संख्या  एल०टो०  779/91]

 (3)  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमागे  प्राधिकरण  के  वर्ष  1990-94  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 मारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखो  गईं  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  780/91)

 एकाधिकार  तथा  अवरोध  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  1991

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  मैं  ए"।घिकार  तथा  अवरोबक  व्यापारिक  व्यवहार
 अधिनियम  1969  की  छारा  68  की  उतारा  (3)  2  अव  ति  एच  थे  टार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  आयोग  +  991  यो  30  1०9!  के  भाप  के  जपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 प्ा०्का०्नि०  283  में  प्रछाशिय  हुए  द०  एफ  प्र.+  तथा  अंग्रेजी  समा

 पटल  पर  रख्षता  हूं  :

 ल्रिंधालप  में  रखी  गई  |  देखिए  संखया  एल०टी०  781/91]

 सरकारी  बचत  बेंक  1873  के  भ्रन्‍्तमंत  ्रधिसूचना
 भारतोय  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण

 के  सम्बन्ध  में  वाधिक  प्रतिवेदन  झौर  असमोक्षा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशर  श्री  दलबीर  सिंह  की  ओर  से  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  सरकारी  बचत  बेंक  1873  की  घारा  15  की  उपधारा  (5)  के  अंतगंत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 डाक  घर  आवर्ती  जमा  1991,  जो  12
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०्का०नि०  579
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 डाक  घर  सावधि  जमा  1991,  जो  ।2
 1991  के  भारत  के  राजपतन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  $80

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 डाक  घर  आय  1991,  जो  12
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संश्या  सा०का०नि०

 58  मे  प्रकाशित  हुए  थे  ।
 ॥

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्था  एल०टो०  782/91]
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 सजी  फ्टल-पर रे  गए  49  (%  |

 पृश्री  रामेक्ष्वर

 ह

 (2)  भौद्योगिक  वित्त  निगम  की  घारा  35  की  उपधारा  (3)  के
 अन्तगंत  मारतीय  गौद्योगिक  चित्त  निगम  के  वर्ष  1990-91  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  विग्रम  श्रास्तियां
 और  दायित्व  तथा  लाभ  एवम्‌  हानि

 (ap:  शारतीय  औद्योगिक  वित्त-निगम  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  783/91]

 (3)  कामरॉजਂ  ग्रामीण  सोपार  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रतिधिदन  की  एक  प्रति

 हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिंधालय  में  रखो  गई  |  देखिए  सख्या  एल०टी०  784/91]

 (4)  बैंककारी  कंपनी  का  अजन  और  1970  और  1980
 की  घारा  10  की  उपघार  (8)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  वाधिक  प्रतिवेदनों  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 पंजाब  नेशनल  बेंक  के  वर्ष  1990-91  के  का्मंकरण  और  क्रियाकलापों  के  बारे
 में  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संक्ष्या  एल  ०टो०  765/91]

 देना  बैंक  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  ओर  क्रियाकलापों  के  बारे  में
 लेंचे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 सिकालथ  में  रखे  यये  |  ब्रेखिए  संह्या  एलण्शो०  786/91];

 इंडियन  भोवरसीज  बँक  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  बोर  क्रिंयांकलापों
 के  करे  में  लेखे  तथा  उपर  लेखापरीक्षक  का-प्र  तिबेदन  ।

 प़िबारस्ण-में  रखे  गये  ।  वेशिए  सुश्घा/एल5टी०  781/91]

 न्यू'बेंक  आर्फ  इंडिया  के  वर्ष  990-91)  के  कार्यकरणआऔर  क्रियाकलापों  के
 धारेःमें  तथा  उन'पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०्टी०  788/91]

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बक  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  ओर  क्रियाकलापीं  के
 बारें  में  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  789/91]

 5%:जेन्द्रीय:सरकार  के  वर्ष  1989-90  केः  विनियोग  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उक्तो  पेशिश  संख्या  एज  ०टो०  790/91]
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 8  4991  एक  5५  सके

 वित्त  झ्ौर  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के
 झअब्यीन  अऑसस्छूणनाएं

 क्सि  अंधालय  सें  शाज्य  संकी  रासेदकर  :  मैं  मिम्तलिखित  पत्र  समा  पटल  पर
 रखा  हूं  :--

 वित्त  तथां  की  धारा  के  अंतगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथां  अंग्रेजी  :---

 सा०का०नि०  606  जो  27  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  3  से  5  हुन  तक  मारत  के  दौरे  पर
 आये  कम्बोडिया  के  प्रधान  मत्री  महा  महिम  श्री  हुन  सेन  और  शिष्टमंडल  के

 ग्यारह  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  कर  के  संदाय  से  छुट  देने  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  8  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  4  से  विदेश  तक  भारत  के  दौरे  पर
 आये  स्विटजरलेंड  के  उपराष्ट्रपत्ति  और  विदेश  मंत्री  महामहिम  श्री  रीने
 फेल्बर  और  शिष्टमंडल  के  छह  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  कर  के  घंदाय  से  छुट
 देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  650  जो  29  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  29  अक्तूबर  से  |  एडरियन  तक  भारत  के
 दौरे  पर  आये  रोमानिया  के  विदेश  मंत्री  महामहिम  श्री  एडरियन  नसतासे
 और  शिष्टमंडल  के  छह  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  कर  के  संदाय  से  छूट  देने  के
 बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  670  जो  8  1991  के  मारत  के  राजपत्र
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  14  से  16  1991  तक  मारत  के  दौरे  पर
 आये  जिम्ब)वे  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  महामहिम  श्री  रोबर्ट  जी०  मुगाबे  और
 शिष्टमंडल  के  दस  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  कर  के  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे
 में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 प्रियालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  791/91]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पादन  और  नमक  1944  की  घारा  38  की  उपधारा  के
 अंतगगंत  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  1991  की  एक  प्रति  जो
 30  199]  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०मि०  653

 में  प्रकाशित  हुई  थी  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रू  गई  |  देखिए  संख्या  एल०टी०  792/91]

 (3)  सीमा  शुल्क  1962  की  घारा  159  अंतर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ३ जी  :---

 सा०का०नि०  550  जो  29  1991  के  आदत  के  राजपत्र  में
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 प्राकंकलन  समिति  29  1991

 रामेश्वर
 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  एसिटिक  एनहाइड्राइड  को  भारत-पाक
 सीमाक्षेत्र  ओर  मारत-कर्मा  सीमाक्षेत्र  क ेआस-पास  विनिदिष्ट  क्षेत्र  के  मीतर

 सीमाशुल्क  1962  के  विशेष  उपबंधों  को  लागू  करने  के
 प्रयोजनार्थ  एक  विनिदिष्ट  वस्तु  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  638  जो  22  1991  के  मारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  9  1981  की  अधिसूचना  संख्या

 ०|81  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  तथा  एक  व्यास्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  639  तथा  साु०का०नि०  640  जो  22
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये  थे तथा  जो  अधिसूचना  से  संलर्त
 विवरणीਂ  में  दिनिदिष्ट  माल  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय  संपूर्ण  अतिरिक्त
 तथा  आनुषंगी  सीमा-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 ज्ञापन  ।

 641  (A,  तथा  सा०का०नि०  642  जो  22
 1991  के  मारत  के  राजपत  में  प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जो  अधिसूचना  से

 संलग्न  विवरणी  में  विनिदिप्ट  माल  को  उन  पर  उद्ग्रहणीय  संपूर्ण
 अतिरिक्त  ठथा  दानुएंगी  सीमसा-शुल्क  से  छुट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 पोत  १रिबहन  पत्र  तथा  निर्यात  पत्र  1991  जो  29
 199  +%  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  सा०का०नि०  552

 में  परवा  शत  हुये  थे  दथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 लि

 प़िथालय  में  रखे  गय्ने  |  देखिए  संख्या

 12,09  भ०प०

 प्रावकलन  समिति

 को  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  वक्तव्य

 और  मनोरंजन  मक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  मैं  अध्याय-एक  में  अन्तविष्ट

 सिफा  रिक्षों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  और  अध्याय  पांच  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  उत्तरों  को
 दर्शाने  वाले  वक्तव्य  और  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  यहां  पत्तनों  में  से गाद  निकालने  के  बारे  में  प्राबकलन
 समिति  लोक  के  अस्सीवें  प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर
 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्राककलन  समिति  लोक
 का  दूसरा  प्रतिवेदन  ।
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 (2)  स्वास्थय  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  भारतीय

 भायुविज्ञान  संस्थान  के  बारे  में  प्रावककलन  समिति  लोक  सभा  के  79  दें
 प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी
 प्रावकलन  समिति  लोक  का  तीसरा  प्रतिवेदन  ।

 कााा>कमन“मकममक,

 म०प१०

 मंत्री  द्वारा  वक्‍तथ्य

 बंगाल  को  खाड़ी  में  आए  समुद्री  तूफान  के  कारण  उत्पन्‍्तभ  स्थिति
 और  सरकार  द्वारा  किए  गए  राहत  उपाय

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  बंगाल  की  खाड़ी  में  तूफानी  चत्रवात  के
 कारण  उत्पन्न  हुई  स्थिति  और  इससे  प्रभावित  आबादी  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 किए  गए  उपायों  के  संबंध  में  वक्‍तव्य  देने  के  लिए  मैं  सदन  की  भ्रनुमति  चाहता  हूं  ।  चक्रवात
 चेतावनी  की  प्राप्ति  के  तत्काल  पश्चात  संबंधित  राज्य  सरकारों  और  पाण्डिचेरी  संघ  क्षासित
 क्षेत्र  से  सम्पकं  किया  गया  और  जान  व  माल  की  हानि  को  कम  करने  के  लिए  सभी  पूर्वोपाय  करने
 का  अनुरोध  किया

 हु

 बंगाल  व  खाड़ी  में  12  199]  को  एक  चक्रवाती  तुफ़ान  बनना  छुरू  हुकना  और
 भारतीय  मौसम  िज्ञान  द्वारा  इसकी  प्रगति  को  सुक्ष्मता  पूर्वक  मानीटरिंग  की  गई  और  तमिलनाडु
 तथा  आंध्र  प्रदेश  ओर  पाण्डिचेरी  संघ  शासित  क्षेत्र  के  सम्पूर्ण  संबंधित  तटीय  क्षेत्रों  में  प्राधिकारियों
 को  उचित  चेतावनी  भेजी  यह  चक्रवती  तूफान  15  1991  के  शुआती  समय  में
 मध्य  रात्रि  थोद्टो  देर  पश्चात  नागापट्टिनम  से  लगभग  30-40  किलोमीटर  उत्तर  हें  कराईकल  के
 समीप  तमिलनाडु  तट  पर  आया  ।  इस  चत्रवात  से  थोड़े-थोड़े  अन्तराल  पर  80  से  90  किलोमीटर
 प्रतिघंटे  और  लम्बे  अन्तरालों  पर  60  से  70  किलोमीटर  प्रति  घंटे  की  तुफानी  रफ्तार  से  तीव्र  धरातल
 हवागे  चलने  लगीं  |  आंध्र  प्रदेश  और  पाण्डिचेरी  संघ  धासित  प्रदेश  के  तटीय  क्षेत्रों  में

 बहुद  अधिक  वर्षा  इसके  प्रमाव  से  मध्य  और  महाराष्ट्र
 राज्यों  के  भागों  में  व्यापक  वर्षा  हुई  ।

 प्रंधान  मंत्री  की  इच्छा  अनुसार  मैंने  23,  24  और  25  199]  को  आंध्र
 पाण्डिचेरी  और  कर्नाटक  का  दौरा  क्या  और  बाढ़  से  भ्रमावित  क्षेत्रों  का  हवाई

 सर्वेक्षण  क्रिया  तथा  आंघ्र  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्रियों  व  पाण्डिचेरी  के  उप  राज्यपाल
 के  साथ  इस  संबंध  में  विस्तृत  चर्चा  की  |  25  1991  को  बंगलौर  में  मुझे  कर्नाटक

 के  राजस्व  और  कृषि  मंत्रियों  क ेलाथ  स्थिति  पर  विचार  विमर्श  करने  का  अवसर  मिला  ।  आदरणीय

 सदस्य  इस  बात  की  प्रशंसा  करेंगे  कि  लगभग  सभी  क्षीत्रों  जहां  मैंने  दौरा  मैंने  देखा

 कि  हाल  के  समुद्री  तूफान  से  इन  राज्यों  के  विभिन्‍न  भागों  में  हुई  क्षति  का  जायजा  लेने  के  लिए
 सरकारी  मशीनरी  अभी  भी  लगी  हुई  अतः  जिन  मंत्रियों  और  अधिकारियों  से  मैं  मैंने

 उन्हें  यही  कहा  कि  वे  कृषकों  को  कृषि  आदानों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  राहत
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 a  नमक

 बकराग

 अुपलध्च  कराकर  प्रतर्थीणकताः  के  ऊ"लार  पर  राहत  उपाय  करें  तक  आने  वाले  रबो  के  मोसम  में

 स्काएक  रूय  से  हुई  इस  वर्ष  का  थुरा  फायदा  उठा  मैंने  2)?  1991  को  प्रंघानमंत्री

 द्वारा  हैदराबाद  में  दिए  शहर  बयान  की  ओर  मंत्रियों  त्था  अधिकारियों  का  ध्यान  विशेष  रूप  से
 आकष्ित  किया  कि  राज्यों  को  विपदा  राहत  कोष  के  तहत  किए  गए  व्ययों  पर  उचित  सावधानी
 बरतनी  चाहिए  जब  कभी  कोई  विपदा  उनके  पास  राहत  उपाय  के  लिए  पर्याप्त  राहत  निधियां

 आंध  प्रदेश  में  मुझे  सूचित  किया  गया  कि  विभिन्‍न  जिलों  को  40  करोड़  रुपये  आर्जटित

 किए  गए  हैं  जिनमें  29  करोड़  रुपये  कार्यों  के.लिए  तथा  छ्षेष  बाढ़  राहत  उपायों  के  लिए
 थे  ।  विपदा  राहत  कोष  के  अंतगंत  श्रांध्  प्रदेश  सरकार  के  पास  अमी  मी  लगभग  ३0  करोड़  रुपये
 शेष  हैं  ओर  वह  यह  छैफाप  रही  है  कि  राहत  उपाय  तथा  क्रंषि  आदानों  के  लिए  प्राथमिकता  के
 आधार  पर  यह  धनराशि  किशानों को  उपलब्ध  करायो  जा  सके  ।  हेदराबाद  में  प्रंधान  मंत्री  ने
 मंत्रियों  एवं  अधिकारियों  की  बैठक  को  संबोधित  किया  और  उन्होंने  राहत  उपाय  का  जायजा  लिया
 जो  आंध्  प्रदेश  सरकार  द्वाता  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  मद्रास  में  मुझे  सूचित  किया  गया  कि

 तुरन्त  राहत  उपाय  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  को  9  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं  ओर
 उसके  पास  विपदा  राहुत  निधि  में  30  करोड़  वकाया  तमिल  नाड्‌  के  मुख्य  मंत्री  ने  बताया  कि

 मुद्दी  तूफान  तथा  सूखा  जेश्नी  मौसमी  विपदाओं  के  मुकाबले  कृषि  को  दीघविधि  पूर्वोपाय  के  रूप  में
 कृषि  के  विविधिकरण  की  स्थिति  में  राज्य  को  चावल  के  आंबटन  में  अधिक  वृद्धि  करनी  होगी  ।
 जब  तमिल  नाडु  में  समुद्री  तूफान  की  चेतावनी  दी  गई  तो  कुछ  अच्छे  उपचारात्मक  उपाय  कर  लिए
 गए>थे  जिससे  जनःहानि  को  पर्याप्त  रूप  से  कम  किया  जा  सका  |  बंगलौर  मंडल  के  प्रभावित  जिलों
 का  भी  मुझे  हवाई  सर्वेक्षण  करते  प्रतिरिकत  आुझे  वहां  के  कुछ  गांव  में  जाने  का  भी  अवसर

 वहां  के  प्रमावित  वांधों  मे ंअधिकतर  कच्चे  मकान  घराशायी  हो  गए  थे  गौर  कनटिक
 सरकार  उन  ल्रगीं  को  जिनके  मकाम  क्षतिग्रस्त  हैए  सहायता  देने  पर  विचार  कर  रही  मैंने
 कर्नाटक  सरकहर  को  सलाह  दी  कि  वह  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  और  हुडकों  की  आवास  परियोजना

 प्रस्तुत  कश्ने  को  घिघार  करें  ।
 भागमनीम  संर्देस्य  आभते  ही  हैं  कि  एक  केन्द्रीय  सर्वेक्षण  दल  आंध्य  प्रदेश  और  तमिलनाष्ट  के

 लिए  2५  ओर  24  नवग्बर  को  तैनात  किया  गया  जिसमें  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंउपलब्ध  किए  जाने
 की  झावश्यकेता  के  बारे  में  केंन्द्रीय  संसाधनों  से  सहायता  के  रूप  में  सहायता  के  मूल्यांकन  के  लिए
 इन  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  गया  |  निकट  भविष्य  में  एक  पथक
 केसप्रिस  दल  पांडिचेरी  का  दोरा  करेगा  जो  कि  वहां  हुई  क्षति  का  मूल्यांकन  क्योंकि  नवें  वित्त
 अक्झोग  ने  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंआरंम  किए  जाने  बाले  राहत  उपायों  के  बारे  में  कोई  सिफारिश  नहीं

 है  ।  जबकि  क्षति  के  मूल्यांकन  का  कार्य  केन्द्र  सरकार  के  पास  है  ।

 राहत  ध्यय  की  वित्तीय  व्यवस्था  की  बतंतान  जो  1-4-1990  से  लागू  हुई  के
 अनुक्ताररः  अत्येक  राज्य  के लिए  आपदा  राहुत  निधि  का  गठन  किया  गया  है  जिसके  राशि
 अहॉटटितत  वी  भाती  बिसमें  75  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चार  त्रेमासिक  किस्तों  में  एक  गे
 योजना  अनुदान  के  रूप  में  और  शेष  25  प्रतिज्षत  अंशेदान  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  ही  संसाधनों
 में  थे दिया  जाता  804  करोड  रुपये  का  बाषिक  आवंटन  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  का  अंशदान
 603  करोड़  रुपये  और  201  रुपये  राज्यों  का  अंशदान  आपदा  राहत  कोष  अंतर्गत
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 राज्य-वार  वािक  अधंटन  को  सिफारिश  क्रते  समय  नौजें  वित्त  मायोग  ने  गत  वर्षों  के  दौरे
 प्राकृतिक  भापदा्ं  के  प्रबंध  के  लिए  स्वीकृत  व्यय  की  औसत  जशिकतम  सीसा  को  ध्यान  में  रखा
 था  ।  राज्यों  के  मुख्य  सचिवों  की  अध्यक्षता  में  राज्य  स्तरीय  समितियां  सहाय्ताके  मानइब्हीं

 सहित  राहत  ब्फ्य  से  संबंधित  समी  मामलों  पर  निर्कय  लेने  में  सअम  हैं  ।

 आपदा  राहत  कोष  के  गठन  के  फलस्वरूप  प्राकृतिक  आपदाओं  के  प्रबंध  पर  होने  वाले

 समूचे  व्यय  को  पूरा  करने  की  अब  राज्य  सरकारों  से  श्रपेक्षा  की  जाती  भाफ्दा  राहत  कोष  के
 बंतगंत  आंध्र  तमिलनाडु  और  कम्रठिक  की  राज्य  सरकारों  को  86  करोड़
 39.00  करोड़  रुपये  और  27.00  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  केल्वीम  सरकपर  ने  चालू  वर्ष  के
 दौरान  अपना  सस्ूचा  अंददान  निर्मुक्त  कर  दिया

 मैं  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  मारत  सरकार  स्थिति  पर  कड़ी  नजर  रख  रही  है  ओर
 संबंधित  राज्य  सरकारों  के  परामयों  से  सशुक्तित  कायंगाही  की  जा  रही  है  |

 क्री  मगवान  शंकर  रावत  :  इसमें  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  उत्तर

 प्रदेश  में  जो  भूकम्प  से  पीड़ित  लोग  अरबों  रुपए  की  सम्पत्ति  का  नुकसान  हो  गया  उसके  लिए
 न्द्र  सकरकार  क्‍या  कर  रही  है  ?  अन्य  स्टेट  के  साथ-साथ  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  भौीं

 कुछ  बताया  होता  ।  ‘

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसका  अलग  स्टेटमेंट  करने  जा  रहे  मैंने  बता  दिया  ये  ड्रीउंट
 और  फल्डस  के  ऊपर  है  ।

 श्री  मगवान  झंकर  रावत  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  वहां  पर  लोग  मर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  बता  दिया  है  उसके  ऊपर  भी  स्टेटमेंट  करना  है  तौर  गवनेमेंट

 करने  जा  रही  ये  ड्राउट  भौर  पलड  के  ऊपर  स्टेटमेंट  है  ।

 ;  शबारे
 मे श्री  पी०  चिदम्बरम्‌  मध्याह्न  पश्चात  कॉफी  के  न्यूनतम  मूल्य  केयरृबारे  में  एक  वक्‍तथ्य

 झब  श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  2  1991  से  प्रारम्म  होने  बाले  सप्ताह  के

 लिए  सरकारी  कार्य  के  संबंध  में  वक्तव्य  देंगे  ।

 12,16  म०प०

 सजा  का  कार्स

 लोक  समा  में  2  1991  से  प्रारम्भ  होने  वाले

 सप्ताह  सें  लिए  जाने  वाले  सरकारों  कार्य  पर  यरतंध्व

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्‍्याय  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्रो  रंगराजत  :  आपकी  अनुमति  से  में  यह  सूचित  करता  हूं

 डा
 शभञः
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 रंगराजन

 कि  सोमवार  2  199]  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  इस  सदन  में  निम्नलिखित  कार्य
 लिया  जायेगा  :--

 1.  मेघालय  राज्य  के  संबंध  में  ।।  199  |  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  उद्घोषणा
 का  अनुमोदन  चाहने  वाले  अनुमोदन  पर  चर्चा  ।

 2.  झ्ाज  की  कार्य  सूची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  |

 3,  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  संशोधन  1991  पर  विचार  और
 पारित  करना  ।

 4...  राज्य  समा  द्वारा  पारित  किये  गए  रूप  में  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और
 पारित  करना  :--

 कुदुम्ब  स्यायालय  ]
 भारतीय  पत्तन

 दिल्ली  उच्च  न्यायालय

 विधिक  सेवा  प्राधिकरण  सप्ताह

 भी  भगवान  झंकर  राबत  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूदी  में
 सिखित  विषय  विज्ञारा्थ  सम्मिलित  करने  की  कृपा  करें  :--

 1.  उत्तर  प्रसेश  शासन  को  केन्द्र  सरकार  ने  अभी  तक  राष्ट्रीय  सड़क  फंड  से  प्रदेद्  में
 सड़कों  के  निर्माण  हेतु  उत्तर  भ्रदेश  को  मिलने  वाला.अनुदान  नहीं  दिया  अतः
 अविलम्ब  सड़क  अनुदान  दिया

 2.  उत्तर  प्रदेक्ष  केगांवों  में  विद्यतीकरण  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कम  राशि
 आबंटित  किये  जाने  के  कारण  गांवों  के  विद्युतीकरण  का  कायंत्रम  प्रदेश  की
 आवश्यकताओं  के  अनुरूप  नहीं  ही  पा  रहा  |  भ्रतः  विद्युतीकरण  की  राह्षि  बढ़ाई

 कृपा  इस  पर  विचार  किया  जाए  ।

 झी  विरधारी  साल  भागब  :  निम्नलिखित  विषयों  को  अगजे  सप्ताह
 की  कार्य-सूची  में  सम्मिलित  किया  जाये  :--

 1.  भारत  सरकार  द्वारा  कच्ची  बस्तियों  को  सुनियोजित  ढंग  से  बसाने  के  लिये
 प्रतिब्यक्ति/परिवार  के  हिसाब  से  सहायता  चालू

 2.  राजस्थान  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  पेम्रजल  उपलब्ध  कराने  हेतु  राज्य  सरकार  द्वारा
 साढ़े  15  करोड़  की  योजना  को  केन्द्र  अपनी  स्वीकृति  प्रदान

 कु०  बिसला  बर्भा  :  अध्यक्ष  कृपया  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले
 सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  सम्मिलत

 1,  मध्य  प्रदेश  के  जबलपुर  जिले  के  शहपुर  के  पास  आयल  रि  लगाई  जाए  ।
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 2.  बरगी  बांव  जबलपुर  की  बांई  तट  नहर  को  तथा  उनकी  इिस्ट्रीब्यूटरी  केनाल  को
 दो  वर्षों  के  अन्दर  पूरा  कर  तथा  दाईं  तट  नहर  को  छोटी  बनाकर  और  लिफ्ट
 से  जबलपुर  जिले  की  सिचाई  का  पानी  देने  का  कार्य  दो  वर्षों  में  पूरा  किया

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  अध्यक्ष  कृपया  आगामी  सप्ताह  की  कार्यसूची
 में  निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  करने  का  कष्ट  करें  ।

 1.  जयपुर-आगरा  फोर्ट  के  बीच  चलने  वाली  सुपरफास्ट  गाड़ी  को  अजमेर  तक  क्रिया

 जाए  ।

 2.  जोवपुर-लखनऊ  के  बीच  चलने  वाली  एक्सप्रेसਂ  में  जयपुर  से  अजमेर

 हेतु  एक  डिब्बा  लगाया  जाए  और  आरक्षण  कोटे  में  वृद्धि  की

 भरो  पृथ्वीराज  डो०  चब्हा  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  आगामी  सप्ताह  की

 सूची  में  निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  किया  जाए  :--

 1.  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  लम्बित  पड़ी  सिंचाई  परियोजनाप्रों  पर  शीघ्र
 निर्णय  के  लिए  एक  समन्वित  नीति  तैयार  करने  की  आवश्यकता  ।

 2.  क्षेत्रीय  वन  संरक्षक  अधिकारियों  को  सड़क  टेलीफोन  और  इलेक्ट्रिकल
 लाइनें  पत्थर  की  खानों  आदि  को  मंजूरी  देने  के लिए  ओर  अधिक  शक्तियां
 देने  की  आवश्यकता  ।

 ओऔ  ओबल्लम  पाणिग्राही  :  मैं  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूची
 में  निम्मलिखित  विषयों  को  शामिल  किया  जाए  :--

 1.  इलंक्टोरल  सुधारों  पर  विस्तुत  चर्चा  की  आवश्यकता  ।

 2.  क्षेत्र  में  कोयला  उत्पादक  राज्यों  में  रहने  वाले  बहुत  से  लोगों  के  सुधार  के  लिए  चर्चा
 की  आवश्यकता  ।

 भरी  ई०  अहमद  :  मैं  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में
 निम्नलिखित  विषयों  को  शामिल  किया  जाए  :--

 व्यापक  बकफ  जो  कि  संसद  ओर  वक्‍फ  विधेयक  1984  की  अहरन
 में  को  शामिल  किये  जाने  की  प्रावश्यकता  ।

 करी  सालकृष्ण  आडदाजो  प्रसों  लगभग  सभी  राजनैतिक  कम  से  कम
 सभी  विपक्षी  ने  सरकार  से  दिल्ली  में  जल्दी  चुनाव  कराने  के  लिए  आग्रह  किया  था  ।  अब
 अगले  सप्ताह  में  दिसम्बर  की  5  तारीख  आती  ओऔर  5  दिसम्बर  को  दिल्ली  महानगर  परिषद्‌
 और  निगम  दोनों  निकायों  की  अवधि  समाप्त  हो  जाएगी  ।  आमतौर  पर  चुनाव  5  दिसम्बर  से  पहले

 हो  जाने  चाहिये  लेकिन  चुनाव  नहीं  हुए  ।  और  मैं  जानता  हैँ  कि  चुनावों  का  5  दिसम्बर  से

 पहले  कराथा  जाना  सम्मव  नहीं  लेकिन  मैं  जिस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि

 इस  संसद  को  5  दिसम्बर  से  पहले  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  का  प्रवसर  दिया  जाना  चाहिये  ताकि

 हम  दिल्ली  की  जनता  को  निगम  और  महानगर  परिषद  जैसे  प्रतिनिधिक  निकाय  प्रदान  कराने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  से  आदवासन  ले  मैं  समझता  हूं  कि  यह  भूल  गम्भीर  प्रकृति  की  है
 जिसको  बाद  में  सुधारा  नहीं  जा  सकता  ।  इसलिये  अगले  सप्ताह  दिल्ली  पर  धर्चा  अपेक्षित  है  ।
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 मैं  आपका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  कराना  चाहूंगा  कि  मेघालय  पर  यह  मद
 संख्या  सप्ताह  में  चर्चा  के  लिये  पहले  अंकित  की  गई  मैं  नहीं  जानता  कि  अचानक  ही  यह
 गायब  क्‍यों  हो  गई  और  यह  अगले  सप्ताह  के  लिए  कर  दी  गई  जबकि  दूसरी  सभा  में  यह  जारी  है  ।

 हमारे  लिये  यह  चौंकाते  वाली  बात  है  कि  जिन्होंने  इसके  लिए  तेयारी  कर  रखो  उन्होंने  पाया
 कि  यह  गायब  है|  यह  कंसे  हुआ  मैं  नहीं  जानता  ।

 मेरा  भ्रस्तिम  मुह  यह  है  कि  जब  नेताओं  को  बैठक  भ्ाग्रोजित  की  गई  थी  तब  मैंने  आपकी
 उपस्थिति  में  संसदीय  कार्य  मन्त्रों  से अनु रोध  किया  था  विधेयकों  को  सभा  में  ज्ञाने  से  पूर्व  संगरुक्त
 संसदीय  समिति  संस्थान  की  पुनस्थफ्ना  की  आवश्यकता  के  बारे  मेंसरकार  गरभ्मीरतासे  विचार
 करे  ।  मुझे  संसदीय  छा  मंत्नी  न ेआइवासन  दिया  था  कि  ऐसा  किया  हम्त  नहीं  जानते  कि
 अब  तक  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  राय  बनी  है  क्योंकि  इसका  सीधा  सम्बन्ध  उस  काय॑  से  सम्द्रह्मित
 है  जो  कि  शेष  सत्र  में  लिया  जाना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसी  प्रइन  पर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  कोई  गल्तो  हुई  है  ।  हक  ठीक  क्र
 देंगे  ।  रे

 भरी  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  पिछली  दफा  जिसका  जिक्र
 क्षाडबाणी  जी  ने  हाउस  की  बिल  थी  कि  इसको  डिसकस  किया  यहां  मिनिस्टर  साहब
 बेठे  हुए  इन्होंमे  विश्वास  दिलाया  था  कि  इसको  बिजनेस  ऐडवाहजरी  कज्रेटी  के  अन्दर  लेकर  हम

 विजनेस  ऐडवाइजरी  कमेटी  में  जहां  तक  मुझे  याद  हमारे  में  म्बय॑  ते  बह  कहा  ।  मेरा

 कहना  है  कि  जहां  तक  हाउस  की  इच्छा  इप्को  डिधकत  किया  तो  डिसकस  कहीं.ऊिया
 जा  रहा  सभी  दिल्ली  में  चुनाव  की  मांग  कर  रहे  सभी  इच्छा  हाउस  का  कर्सेंसस
 भी  बन  गया  था  कि  इसको  डिसकस  किया  जाये  ।  विजनेस  ऐडवाइजरी  कमेटी  के  अन्दर  भ्रगले  हफ्ते
 के  लिए  इसको  क्‍यों  नहीं  डाला  गया  ?  सरकार  क्या  इसको  टालना  चाहती  है  ?  जैसे  आडवाणी  जी
 ने  कहा  कि  पाँच  तारीख  से  पहले-पहले  आप  इसको  डिसकस  मैं  चाहता  मिनिस्टर
 साहब  यहां  बेठे  हये  वे  एद्म्रोर  करें  कि  पांच  तारीछ  से  पहल्े-पहले  इस  पर  होगो  ।

 श्री  बो०आर०  कुसाश्मंगलण  :  अध्यक्ष  कई  भुंददे  उठाये  गये  उन्होंने
 जो  भी  मुद्दे  उठाथे  हम  उन्हें  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष  रखेंगे  ।  विशेषकर  मैं  विपक्ष
 के  नेता  द्वारा  उठाये  गए  मुह  जकाब  देना  संयुक्त  प्रवर  समिति  अथाली  के-झम्बन्ध  में

 हमने  सकरात्मक  उत्तर  दिया  हम  निरद्िचत  रूप  से  इस  पर  ग्रम्भोरता  से  विचार  करंगे
 अमले  सप्ताह  में  हक्ष  उन  बविशेयकों  को  लाएंगे  जिन्हें  हम  समभते  हैं  कि  तत्काल  लाबा
 जा  सकता  है  जिससे  कि  उच्च  प्रक्रिया  की  जांच  को  जा  सके  ओर  तथ  हम  देखेंगे  कि  यह  कैसे  चलता

 हैं  ।
 ह

 दिल्‍ली  पर  चर्चा  के  सम्बन्ध  में  मेरे  विचार  से  इसके  बारे  में  वस्तुतः  कार्य  मंत्रणा  समिति
 को  निर्णय  लेना  होगा  ।  यह  निश्चित  रूप  से  सरवार  का  कारये  नहीं  है  जब  तक  कि  हम  संकल्प
 लाते  मेरे  बिचार  से  इस  समय  यहीं  उचित  होगा  कि  काय॑  मंत्रणा  समिति  चर्चा  के  लिये  193  के
 मामले  की  जाँच  करे  ।  परम्तु  इस  बात  को  बिचारते  हुए  कि  ऐसे  विस्तृत  क्षेत्र  वाले  बहुत  से  मामले

 में  नहों  बानता'*'(व्यवधान )

 क्र
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 श्री  लाल  कृष्ण  झाडवाणो  :  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यहं  क्‍यों  आचश्यक

 को  पी०अर०  कुमारभंगलस्‌  :  में  विपक्ष  के  नेता  के  तात्कालिकता  थौर
 भावश्यक्ता  का  पूर्ण  रूप  से  सराहना  करता  तारीख  निश्चित  करना  समुचित  है

 |  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं

 श्री  जसवन्त  सिह  :  मंत्री  मैं  कुछ  कहना  यदि  आप  एक
 मिनट  का  समय  मैं  एक  सिफारिश  करना  चाहूंगा  कि  आप  नेमित्तिक  रूप  से  इस  बात
 पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  कि  आप  तकरीबन  प्रतिदिन  ध्यानाकषंण  पर  विचार  करने  और
 दूसरी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  तैयार  क्‍या  मैं  पहले  दिल्‍ली  का  एक  आवध्यक

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  विचार  तब  हम  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  पर  सभा  में
 घर्चा  नहीं  करेंगे  ।  हम  पहले  निय्म  लागू  करेंगे  ओर  तब  फैसला  हम  देखेंगे  कि  यह  कैसे
 किया  जा  सकता

 श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  सरकार  »ी  ओर  से  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।
 लेकिन  तब  यह  काये  मंत्रणः  समिति  पर  निर्भर  करेगा  कि  वह  कैसे  समय  का  सदुपयोग  करती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मुद्दा  बहुत  ही  भ्रच्छे  ढंग  से  क्या  गया  था  और  आपके  लिये  निर्णय
 लेने  के  द्वार  मी  खोले  गये  आपने  इसे  कार्य  मंत्रणा  समर  त  को  भेज  दिया  अब  हम  कार

 मंत्रणा  समिति  में  निर्णय  लेंगे  ।

 श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  यदि  मानतीय  अध्यक्ष  याद  पिछली  काय  मंत्रणा  समिति  -

 में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  प्रथम  चरण  में  इस  मामले  पर  गृह  मंन्त्री  और  विभिन्‍न  दलों  के
 प्रतिनिधियों  के  मध्य  विचार  किया  जाना  चाहिये  ले+५न  वे  इस  पर  सभा  में  चर्चा  करने  पर
 जोर  दे  रहे  यदि  इस  पर  दस  संभा  में  ही  चर्चा  की  जानी  है  तो  इसके  बारे  में  कार्य  मंत्रणा
 समिति  को  निर्णय  लेना  होगा  ।  परन्तु  हमारे  गृह  मंत्री  संसद  सदस्यों  से  मिलने  को  बहुत  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  गृह  मंत्री  उन्हें  आमन्त्रित  करें  ।

 थी  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  हमने  उतको  आमन्त्रित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपको  समा  में  कुछ  कहना  तो  आप  कह  सकते  अन्यथा

 आप  काय  मंत्रणा  समिति  में  निर्णय

 12.29  म०प०

 कार्य  भैत्रणा  समिति

 भ्राठवां  प्रतिवेदन

 संसदोव  कार्य  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  झौर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 संत्री  रंगराजन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 «कि  यह  सभा  दिनांक  27  199)  को  समा  में  प्रस्तुत  किये  गये  कार्य
 मंत्रणा  सबिति  के  आठवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।””
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 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  यह  समा  दिनांक  27  1991,  को  समा  में  प्रस्तुत  किये  गये  कार्य  मंत्रणा
 समिति  के  आठवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधायी  कायं  शुरू  करेंगे  ।

 प्रो०  प्रेम  धमाल  :  अध्यक्ष  महोदयਂ  '**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  हम  यह  काये  नहीं

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  कहना  है  कि  हम  इसे  अमी  शुरू  नहीं  कर  रहे  हम  अन्य  मद

 लेते  कृषरणा  आप  इसे  छोड़  दें  ।  कृपया  इस  तरह  दबाव  न  डालें  ।  यदि  इसे  सोमवार  को  लिया
 जाये  तो  भी  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  ।

 प्रो०  प्रेम  घमाल  :  यह  बहुत  भ्रावश्यक  है  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  तरह  से  दबाव  न  हमने  अन्य  मद  आरम्म  कर  दिया
 इसे  अगले  दिन  लिया  इस  तरह  से  दबाव  देना  अच्छा  नहीं  है  ।

 थ्रो  पो०जी०  मारायणन  :  यह  बहुत  गम्मीर  मसला  इससे

 तमिलनाडु  के  लोग  प्रभावित  होते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  विचार  मैं  मन्त्री  महोदय  से  मी  इस  पर  ध्यान
 करने  के  लिये  कहूंगा  ।  श्रानी  सुबिधा  के  लिये  सभा  की  प्रक्रिया  में  तोड़-मरोड़  न  करें  |  भ्रब  चूंकि
 हमने  अन्य  मद  शुरू  कर  दिया  इसे  सोमवार  को  मैं  आपसे  वादा  करता  कि  हम से

 सोमवार  को  लेंगे  |  कृपया  बैठ  जायें  ।

 12.31  स०प०

 चाय  कंपनो  थाय  यूनिटों  का  भ्रजन  भंतरण  )
 संशोधन  विधेयक--जारो

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  28  नवम्बर  को  प्रस्तावित  चाय  कंपनी  चाय  यूनिटों  का
 अर्जन  गौर  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिये  आगे  चर्चा  श्री  पीयूष
 तीरकी  यहां  नही  अतः  श्री  पाला  के०एम०  मंथ्यू  बोलेंगे  ।

 भो  पाला  के०एम०  अंध्य  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको
 घन्यवाद  देता  हूं  ।  इस  विधेयक  का  लक्ष्य  बहुत  सीमित  है  मैं  सिर्फ  एक  या  दो  मुद्दों  पर  ही
 बोलूंगा  ।

 चार  ईकम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  कर्मचारियों  को  देय  राष्षि  का

 मृगतान  करने  के  लिए  एक  आयुक्त  को  नियुक्त  कर  दिया  गया  कुछ  दाबे  बाद  में  भी  प्राप्त  हुए
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 थे  तथा  उन  पर  भी  विचार  किया  जाना  विधेयक  का  सारांश  यही  पर  आपके  माध्यम  से
 मैं  मंत्री  की  जानकारी  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  चाय-बागानों  में  काम  करने  वाले  लोग
 काफी  बदहाल  मेरे  भ्रपने  राज्य  केरल  में  ही  बहुत  सारे  चाय-बागान  हैं  तथा  इन  सभी  बागानों
 में  कामगारों  और  कमंचारियों  को  काफी  कम  पारिश्रमिक  तथा  वेतन  मिलता  इनमें  से  बहुत
 सारे  कामगार  विपन्नता  और  गरीबी  में  जी  रहे  बागानों  में  पेयजल  तथा  अन्य  कार्यों  के
 लिए  पानी  तथा  सड़क  जेसी  मौलिक  सुविधाओं  का  अभाव  है  तथा  वे  बहुत  ही  बुरी  स्थिति  में  हैं  ।
 उनके  समक्ष  आवास  की  बहुत  ही  गंभीर  समस्या  इनमें  से  अधिकांश  लोग  छोटे-छोटे  सकरे
 पंक्ितयों  में  बने  मकानों  में  रहते  हैं  तथा  इनमें  रहना  बहुत  ही  कठिन  और  पीड़ादायक
 आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  इन  चाय  बागानों  के  कामगारों  और
 कमंचारियों  की  दुखद  स्थिति  और  उनके  वेतन  की  शोर  ध्यान  देने  कौ  कृपा  मैं  इतना  ही  कहना
 चाहता

 महोदय  पीठासोन

 12.32  म०प०

 ओ  गिरधारी  लाल  मार्गज  :  माननीय  उपाध्यक्ष  चाय  उद्योग  के  अभिकों
 के  कम्पनसेशन  तय  करने  के  बारे  में  कमिइनर  बनाए  गए  ।  उनके  जितने  केसेज  पेंडिंग  थे  कमिश्नर
 उनको  तय  करेंगे  |  मेरा  यह  कहना  है  कि  चाय  उद्योग  पृर्णरूपेण  से  महिला  श्रमिकों  पर  निमंर
 महिलाजों  के  बिना  इस  उद्योग  की  कल्पना  भी  नहीं  की  जा  सकती  ।  जो  महिलायें  बाय  उद्योग  में
 काम  कर  रही  हैं  उनकी  दशा  अच्छी  नहीं  रही  एक  बात  तो  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  हूं  ।

 दूसरी  ब'त  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  98  प्रतिशत  चाय  का  उद्योग  असम
 पश्चिमी  बंगाल  केरल  में  और  तमिलनाडु  में  विशेषकर  यह  उद्योग  झ्नसम  में  स्‍्रोर  पश्चिमी
 बंगाल  में  19:  सदी  के  मध्य  में  केवल  महिलायें  ही  नहीं  उनके  परिवार  वालों  को  भी  काम  में
 शामिल  किया  गया  ।  उनके  परिवार  वालों  को  भी  शामिल  किया  पर  इन  परिवारों  में  जो
 बच्चे  और  पुरुष  थे  उनकी  जगह  प्राथमिकता  महिलाओं  को  दी  उसका  कारण  यह  है  कि

 महिलाओों  की  अ  गुलियां  कोमल  होने  के  कारण  चाय  की  पत्ती  तोड़ने  में  स्‍भ्रासानी  होती  जबकि

 पुरुष  वर्ग  के  हाथ  से  चाय  की  पत्ती  का  नाश  हो  जांता  इसलिए  यह  उद्योग  महिलाओं  पर  निर्मर

 रहा  |  महिला  श्राः.कों  का  प्रतिशत  46  प्रतिशत  ही  रहा  महिलाओं  की  दशा  बंधुआ  मजदूरों
 जैसी  है  ।  उनसे  समझौता  किया  जाता  है  कि  पांच  साल  के  लिए  रखा  पांच  साल  के  बाद
 उनको  हटा  दिया  जायेगा  ।  समझौते  के  आधार  पर  उनको  नौकरी  दी  जाती  है  जिस  खेत  में  वह
 काम  करती  हैं  उतको  घर  तक  पहुंचाने  की  व्यवस्था  मी  नहीं  परिणाम  यह  हो  गया  है  कि  ये

 महिलायें  खेत  में  मजदूरों  के  रथ  में  काम  करने  लग  गई  अब  उतका  जो  रहने  का  स्थान  था  वह
 छोटी-छोटी  कुटियां  जिनको  लेबर  लाइन  कहा  जात  वे  क्यों  ऐसे  जीवन  उ्पतीत  कर  रही  हैं  जंसे

 जानवरों  का  जीवन  जंये  यहां  जान्रर  रहते  केन्दीय  सरकार  का  बगान  श्रमिक

 नियमन  195  |  में  वता  ।  पर  राज्य  सरकार  उस  कानूत  पर  तवज्जोह  नहीं  देती  राज्य  सरकार

 ने  तीन  बर्ष  पहचात  ।954  में  कानून  बनाया  ।  उसके  जो  नियम  बनाते  थे  इस  कानूत  को  लागू  करने

 के  लिए  वे  सितम्बर  1955  में  बने  ।  प्रातने  कानुत  वास  किया  1951  में  और  यह  कार्यरूप  में  आया
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 अप्रेखें  1999  में  ।  यानि  केन्द्रीप  सरकोरे  1951  में  कानून  पास  क्रिया  प्रौर  राज्य  संरकौरों  ने

 आठ  वर्ष  पंषचांत  नियम  बनाकर  उसकी  लागू  किया  ।  यहं  तो  आपके  कानून  कौ  मिटटी  पलौदें

 यह  उसका  एक  नमूना  पेश  करनी  चाहता

 ,  उसके  बाद  1981  में  आपने  एक  संशोधन  विधेयक  ओर  प्रस्तुत  किया  संसद  जिसको

 26  1991  से  लागू  किया  ।  दिन  मौ  आपने  बहुत  अच्छा  मारत  सरकार  के  श्रम

 मंत्रालय  चाय  बगानों  का  संवेक्षत्क  किया  1979  लेकिन  जो  1991  तक  पंजीकृत  थे  उन्हीं  का  ही
 सर्वेक्षण  किया  बाकी  का  नहीं  ।  इस  सर्वेक्षण  से  उन  श्रमिकों  पर  गरीब  मार  पड़ी  और  जिसका
 परिणाम  हैं  कि  महिल्लाओं  की  संख्या  घीरे-घीरे  घट  रही  जबकि  चाहिंये  था  कि  महिला  श्रमिक
 और  काम  उनकी  संख्या  बढ़े  ।  महिलाओं  को  समान  बेतन  भी  नहीं  दिया  जा  रहा
 को  उनसे  10  से  18  पैसे  अधिक  वेतन  मिलता  जबकि  महिलायें  भ्रधिक  काम  करेती  लेकिन
 उनकी  पैसा  कम  मिलता  है  और  पुरुष  कम  काम  करते  हैं  उनको  पैसा  ज्यादा  मिलता  है  ।  इसलिए
 महिलाओं  की  संख्या  घट  गई  |  इसी  प्रकार  से  मंहिलौधों  को  जौ  कीम  करने  जाती  हैं  चाय  बगानों

 वे  अपने  बच्चों  को  शिशु  सदन  में  रखकर  जाती  बहा  पर  भी  ठीक  प्रकार  से  उनको  सुविधायें
 नहीं  दी  गयीं  ।  यह  भी  एक  रिपोर्ट  के  द्वारा  आपके  सामने  भाया  और  यही  याय  बागानों
 में  जो  महिलायें  काम  करती  उतको  चिकित्सा  सुविधा  भी  नाम  मात्र  की  है  और  जो  मिलती  हैंਂ
 वहा  निर+ः  प्रकार  की  है  स्कूलों  शिक्षप  के/लिए।  उनको  किसी  प्रकार  सुविधा  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि
 श्रमिकों  के  घरों  थे  रहते  लिए  कोई  शौचालय  नहीं  स्नानगृह  नहीं  हैं  ओर

 महिंलीओं  के  लिए  कोई  झोचालगे/स्मानर्गृह  की  नहीं  ये  सारे  ऐसे  हालात  हैं  जिन  पर
 विचार  करंना

 उपाध्यक्ष  मैं  आपसे  निवेदन  करेनाਂ  चाहता  हूं  कि  चाये  पत्ती  तोड़ने  का  जो  काम

 महिलायें  करतो  हैं|  उर्नकौ वजन  के  लिए  कहा  जाता  इसमें  30-30,  40-40  किलो  वजन
 उठाकर  टोकरी  में  ले  जाने  के  लिए  कहा  जाता  है|  इस  प्रकार  इन  महित्राओं  को  मजदूरों  का  काम

 भी  करना  पंड़  रहो  है  जिसंसेਂ  वें  थक  जाती  हैं  ।  ट्रंड  यूनियन्स  जो  कार्मे  कर  रही  चाय  बागानों
 में  केवलमात्र  यूनियन  का  चन्दों  लेने  का  काम  करे  रही  उन  लोगों  को  था  तो  निगम  काम  देते

 हैं  या  हैंकेदे।र  लोग  काम  देते  इस  प्रंकार  एंक  जंगल  का  कानून  है  |  मेरे  कहने  का  मतलब  यह
 है  कि  जो  मंहिंलांगी  की  चाय  बागामों  में  सुंविधोयें  वे  नाम  मात्र  की  इसमें
 हिन्दुस्तान  मटर  सभा  कमें  कर  रही  हैं  उमकेी  डरामे  और  चन्दां  वसूलने  का  काम॑  करती

 इसलिए  मेरा  निवेदन  हैं  कि  आप  श्रमिकों  की  हॉलेत॑  ठीक  इनकी  संख्या  57  लाख  यदि
 उनकी  हालते  ठीक  ने  की  गयी  तो  गरीबी  के  कौरणे  वे  घर्म  परिवतंन  पर  मजबूर  हो  जायेगे  और
 ईसाई  धर्म  ग्रहण  कर  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  विनम्र  निवेदन  करूगा  कि  स्थिति  बहुत  ही
 गम्भीर  उनें  गरीबी  के  पास  अपनो  कुछ  नहीं  होता  फटे-कपड़े  पहनते  घोती  ऊंची
 शिर्क्षा  कौ  व्यवस्था  नहीं  रहन-सहन  की  व्यवस्थों  नहीं  मजदूरी  कर्म  भिलेगीं  गरीबी  रहेगी  तो
 उसकी  लाभ  ईसाई  भिशनरीं  उठा  ९हे  हैं  ।  वे  इन  लोगों  के  पास  जाते  हैं  और  कंहते  हैं  कि  सब  प्रकार
 की  सुविधायें  दे  रहे  तुम  ईसाई  बंन  धर्मਂ  परिवर्तन  इसलिए  न  केवल  हिन्दू  बल्कि
 मुसलमान  जी  चाय  बागानों  में  काम  कर  रहे  इस  गरीबी  के  कौरणਂ  ईसाई  बन  रहे  यह  नहीं
 होना  चाहिए  |  जहाँਂ  विश्व  हिंन्दू  परिषद्‌  को  हिन्दू  से  मुसलभांन  बने  व्यक्ति  कौ  हिन्दू  बनाना

 वहां  ईसाई  को  फिर  हिन्दू  बंनोने  का  काम  व  रनीਂ  पड़ेगा  ।
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 उपाध्यक्ष  फैले  उन  गरीब  जाय  ऋश्मयों  से  क्राम  करने  बारे  का  ज्वनण
 डिया  मुझे  उम्मीद  है  कि  चाय-चबामानों  में  काम  क्ररने  वाले  इस  अमिकों  की  हाजक्ष  की  ठीक

 मैं  आपके  म्राध्यम  से  मावनीम  मंत्री  से  निकेदन  करूंगा  कि-मैंवे  नो  रचनास्मक  सुकाब  दिए
 हैं  उनको  रूप  से  अपने  भाषण  दौरान  उत्तर  के  किए  हेंगे  और  दल  की  श्वीकार  करेंग्रे  ।
 धन्यत्राद  ।

 12.44  मन्प०

 श्ली  के०  तुलसिऐया  कान्डायार  क्ाय  अम्र-तरेत्न  है  किसका
 उपयोग  इस  ब्रेश  का  हर  नागरिक  करता:है।  इन  कागातों  लें  काम  करने  डाली  भोरतों  का  जीम़न

 आक  सहानुभूति  जनक  कविता  जेसा  हे  क्योंकि  न.इनके  डीक़  से  हहने  का  पठिकाना  न  हीःइबके
 बच्चों  की  ड्षिक्षा  का  कोई  प्रबंध  है  ।  इन  शलोगों  की  रहने  को  तथा  उकके  सुरक्ष  की  तथा
 अनिवार्य  ब्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 सर्वोशम  किस्म  की  जाय  का  निर्धाश  कर  दिया  जाता  है  तथा  सबसे  घटिया  किरण  की  काय
 हमारे  देश  के  लोगों  के  उपधोग  में  आती  है  ।  इसलिए  स्पस्थ  एवं  सेहशमंद  सेंटीके  से  ज्यादा
 कारक  चाय  तंग्रार  करनी  काहिए  ।

 दक्षिण  में  खास  करके  नीलगिरि  में  लोगों  की  हालत  बहुत  जो  भी  कामगार
 इस  पर  आश्चित  है  उनकी  स्थिति  काफी  अस्वास्थ्यकर  तथा  दयनीय  है  ।  पहनने  के  लिए  उनके  प्रस

 उपयुक्त  कपड़े  और  जूते  नहीं  हैं  ।  उनके  बच्चे  अशिक्षित  इन  मेहनतकीं  के  जीवन  को  स्थिति

 सुधारने  के  लिए  इन  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  चाय  से  हमें  विदेशी  मुद्रा  मिलती  है  अत
 इसके  उत्पादन  को  सहज  ओर  उपयोगी  बनाया  जाना  चाहिए  तथा  उपज  को  भी  बढ़ाया  जाना

 इन  दार्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  कक  गातकि  वह  देश  में  कब  का  उत्पादन  बढ़ाने
 लथा  अपने  देश  के  लोगों  के  बेहतर  स्क्ास्थ्य के  बारे  में  सुनिश्चित  रखें  ।

 12.47  स०१०

 ओ  पी  ०खो ०  चाफ़को  श्रहोवव,:बोजने  का  झवसर  द्वेने  के  विए-मैं
 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  भारतीय  चाय  अधिनियम  1985 5
 में  एक.संशोघन  है  ।  इस  प्िक्लेयक  को  बिल्येष  प्रयोजन  के  लिए  लाया  यद्या  है  ब्रपितु  उसका

 प्रयोजन  वर्तमान  अधिनियम  में  छोटा  सा  स्रंधोन्नन  करन्ना  मैं  नहीं  कह  सकता

 अधिनियम  प्रें  परिवर्तत  की  जरूरत  के  बारे  में  मंत्री  मृहोद्य  ने  गहराई  से  र  किया-है  था  जह्ढी  ;

 क्योंकि में कुछ ज्ञाय कंपनियों का राष्ट्रीपकस्ण क्रिया गग्मा था तथा ग्रह ब्रितिग्यमन पहले उठाग्रे गए कदम के ही दोस रूप देते के में जैसत कि हमसे देखा है आज सुबह में ही हमारे वामपंथी मित्र निजीकरण तथा इसी तरह की अन्य चीजों के बारे में आधारहीन आरोपों के बारे में अपनी ज/शंकाएं व्यक्त कर रहे काश ! वे अमी समा में उपस्थित होते | [985 में मारत सरकार ने चार रुर्ण चाय बॉपनियों का अध्प्रिहित तथा उनका राष्ट्रीयकरणਂ किया था र-अब कामगारों के हित में सरकार करपंत्ी अधितियमस में संरपेधन फ्र रते कि लिए न्कुम् रमें असकुत्त है । पुनारावलोक़न के सफर



 लांय  कम्पनी  संशोधन  विधेवक--जारी  29  नर्वम्व  199|

 पर  हम  यह  सोचने  को  विवह  हैं  कि  ऐसा  ट्रेंड  यूनियनों  के  गर-जिम्मेदार  हड़तालों  की  वजह  से  भी

 यह  रुजता  उत्पन्न  हुई  होगी  ।  ऐसी  एक  हड़ताल  अभी  भी  चल  रही  चाय  कंपनियों  की  रुग्णता
 ओर  भी  कई  कारण  इसमें  इस  तरह  के  गेर-जिम्मेदाराना  हड़तालों  का  भी  योगदान  हो  सकता

 अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  का  थोड़ा  और  विष्लेषण  करें  ।

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  वह  केन्द्रीय  एजेंसी  है  जिसे  रुण्ण  चाय  यूनिटों  के  अधिग्रहण
 के  समय  यह  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  थी  ।  मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  उन  सांविधिक

 देयों  का  भुगतान  कर  देना  चाहिए  था  जो  उस  समय  कामगारों  को  था  और  विधेयक  में  ही  एक
 विशेष  तारीख  का  उल्लेख  भी  किया  गया  किन्तु  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  1,28  करोड़
 रुपये  का  भुगतान  नहीं  कर  संका  जो  उस  समय  कामगारों  को  देव  इसीलिए  हमें  संशोधन  की
 झावश्यकता  पड़ी  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  बात  की  जांच  करें  कि  क्‍या
 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  अथवा  इन  प्रधिग़हीत  यूनिटों  के  संचालत  के  लिए  जिम्मेदार  किसी

 एजेंती  की  गलती  यदि  कोई  प्राइवेट  कम्पनी  ऐसी  सां-वधिक  देतदारी  का  भुगतान  नहीं  करती
 जो  कमेचारियों  को  देय  तो  कोई  भी  इस  सभा  में  विधेयक  लेकर  आने  वाला  नहीं  है  ।  उन्हें

 दण्डित  किया  आयेगा  और  उन  पर  मुकदमा  चलाया  जायेगा  ।  हम  कर्मचारियों  के  हितों  के  लिए
 हम  इस  संकझोघन  विधेयक  का  हाइिक  समर्थन  करते  क्योंकि  हम  वामपंथी  मोर्चे  के  श्रमिक  संघों
 के  नेताशों  के  विपरीत  कमंचारियों  के  उद्देश्यों  में  रचि  रखते  आज  इस  देश  के  इतिहास  का

 दुःखद  दिन  है  क्योंकि  लाखों  कामगारों  को  यह  न  जानते  हुये  कि  उन्हें  हड़ताल  करने  के  लिए  क्‍यों

 कहा  यह  न  जानते  हुए  कि  इस  गेरकानूनी  हड़ताल  का  क्‍या  कारण  रोजगार
 से  हटा  दिया  गया  |  इन  नेताओं  ने  कामगारों  को  बेरोजगार  बना  दिया  उन्होंने  भाज  इस
 सम्मानित  समा  के  समी  सभी  परंपराओं  को  ताक  पर  रख  कर  इस  सभा  को  अफ्ने
 प्रचार  के  लिए  मंच  बना  दिया  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  .

 मैं  केवल  इस  बात  का  जिक्र  कर  रह  हूं  कि  वे  कामगारों  के  उदेश्य  का  समर्थन  नहीं  करते  ।
 वे  कामगारों  को  हर  प्रकार  से  उत्पीड़ित  कर  रहे  एक  दिन  की  हडताल  का  अथ्थ  है  इस
 देश  को  300  करोड़  रुपये  के  उत्पादन  की  हानि  ।  वरिष्ठ  वामपंथी  मजदूर  संघ  के  वरिष्ठ  जो
 इस  सभा  के  सदस्य  भी  आज  इस  बात  पर  खुश  हो  सकते  हैं  कि  उन्होंने  इस  गरीब  देश  को  300
 करोड़  रुपये  की  चोट  पहुंचा  दी  उनकी  आज  की  यही  उपलब्धि  हो  सकती  इस  देश  में  ऐसी

 :  बातें  हो  रही  हैं  ।

 इस  सरकार  ने  1985  में  रुण्ण  चाय  कम्पनियों  के  अधिग्रहण  के  लिए  एक  कानून  बनाया  था  ।
 आज  कामगारों  के  उद्देश्य  के  और  तो  और  एक  छोटी  सी  बात  के  सांविधिक  भुगतान
 करने  के  लिए  भी  हम  संझोघन  करने  के  लिए  समा  के  समक्ष  आ  रहे  इससे  यह  पता  चलता  है
 कि  सरकार  कामगारों  के  हितों  के  प्रति  कितनी  ईमानदार  और  प्रतिबद्ध  मैं  अपने  युवा  सक्रिय
 मंत्री  महोदय  जिन्होंने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसका  ब्यौरेवार
 अध्ययन  यदि  बाय  व्यापार  निगम  के  किसी  अधिकारी  ने  चूक  की  तो  उन्हें  निरापद  नहीं
 छोड़  दिया  जाना  क्योंकि  हमें  कमंचारियों  के  हितों  की  मी  देखभाल  करनी  में  यह  मी
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  केवल  अन्य  सां  विधिक  देनदारियों  का  ही  मुमतान  किया  जाना  है  ।  तो  क्या
 इसके  लिए  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सलमान  खुर्णशीद  को  इस  सभा  में  दूसरा  संशोधन  लेकर  आना
 होगा  ?  हमारी  विवादी  प्रक्रिया  में  यह  एक  और  कमी  भेरा  भ्रापसे  यह  अनुरोध  है  कि  कृपया
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 ह  1913  थाय  कम्पनी  संशोधन  विधेयक--जारी

 अपना  दिमाग  लगाइए  ।  मान  लीजिये  कि  कामगारों  को  देय  ].28  करोड़  रुपये  का  अब  भले
 ही  देर  से  भुगतान  कर  दिया  जाता  तो  भी  हमने  सारा  मामला  ठीक  कर  दिया  यदि  कोई
 भोर  ओर  सांविधिक  भुगतान  कमंचारियों  को  देय  तो  अन्य  संशोधन  के  लिए  इस  सम्मानित
 सभा  का  बहुमूल्य  समय  नष्ट  किया  जायेगा  |  ऐसा  नहीं  होने  दिया  जा  समय  की  कमी  के
 कारण  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।

 माननीय  वाणिज्य  राज्य  मंत्री  श्री  पी०  चिदम्ब्ररम  ने  एक  बार  इस  समा  में  अपने  उत्तर  में
 बताया  था  कि  चाय  का  कारोबार  बहुत  अच्छा  चल  रहा  सभी  कम्पनियाँ  बहुत  भच्छी  चल  रही

 जब  मैंने  अपनी  भाशंका  जाहिर  तो  उन्होंने  मुक्के  संतुष्ट  करने  की  कोश्चिश  की  वितु  चाय  के

 मूल्यों  में  हमेशा  उतार-चढ़ाव  आता  रहता  हो  सकता  है  कि  अब  यह  अच्छा  हो  |  कितु  चाय
 कम्पनियों  की  रुग्णता  के  बारे  में  क्‍या  स्थिति  है  ?  क्या  हम  इस  रुग्णता  के  उन्मूलन  के  लिये  युद्ध
 स्वर  पर  कायंवाही  कर  भी  रहे  यही  मुख्य  प्रषन  है  ।

 मैं  केवल  एक  टिप्पणी  कर  इस  देश  में  प्रति  एकड़  चाय  उत्पादकता  विश्व  में  सबसे  कम
 मेरे  कुछ  मित्रों  ने इस  समा  में  आँकर्ड  उद्घृत  किये  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  ।  जब  तक

 हम  स्पर्धायोग्य  उत्पादकता  प्राप्त  नहीं  कर  हम  अपने  भ्रस्तित्व  को  ही  कायम  नहीं  रख  सकते  ।

 हो  सकता  है  कि  चाय  में  उतार-चढ़ाव  के  कारण  वतंमान  स्थिति  काफी  अच्छी  हो  ।  किन्तु  केवल
 उससे  ही  हमें  इस  समस्या  को  हल  करने  में  मदद  नहीं  फिर  से  रुग्णता  लौट
 रुगण्ता  बढ़ती  जायेगी  और  हमें  गौर  अधिक  चाय  बागानों  का  अधिग्रहण  करना  पड़े  क्‍योंकि  हमें
 कर्मचारियों  की  चिता  हम  उन्हें  मजदूर  संघों  के  वामपंथी  नेताओं  की  भांति  उनसे  केवल  जुबानी
 हमदर्दी  नहीं  जता  रहे  हैं  ।  हम  कामगारों  के  प्रति  ईमानदार  इस  हालांकि  हमारे  पास
 संसाधन  नहीं  ह:न्‍्तु  फिर  भी  हमें  और  अधिक  चाय  बागानों  को  अधिगृहीत  करना  पड़ गा  ।

 हमें  चाय  बागानों  की  रुग्णता  के  उन्मूलन  के  लिये  कदम  उठाने  मैंने  एक  सुझाव  दिया  झिनन्‍्तु
 मैं  यह  नहीं  जानता  कि  सरकार  इसके  प्रति  कितनी  अम्मीर  मेरा  दोनों  मंत्रियों  से  अनुरोध  है  कि
 सरकार  भारतीय  चाय  के  लिये  पौध  लगाने  का  एक  बहुत  व्यापक  कार्यक्रम  तैयार
 भारतीय  चाय  के  लिये  पौध  लगाने  की  थोजना  को  निष्पादित  करने  के  लिये  संराधन  जुटाने  हेतु
 एक  अलग  निधि  की  व्यवस्या  की  जाये  |  अब  उत्पादकता  1600  टन  अथवा  1700  टन  प्रति  एकड़

 कल  यहाँ  यही  वात  उद्धृत  की  गई  जबकि  विध्व  ओसत  3,000  किश०ग्रा०  प्रति  हेक्टेयर
 यटि  इतनी  उत्पादकता  तो  हमारा  चाय-उत्पादन  विश्व  के  चाय  उत्पादन  का  केवल  50  प्रतिशत

 ही  तो  उसके  लिये  हमें  अधिक  उपज  देने  बाली  किस्मों  को  लगाना  हमारी  पुरानी
 पौध  अब  आगे  नहीं  चल  इसलिये  हमें  बहुत  वेजशञानिक  और  व्यापक  प्रैमाने  पर  पुनः  पौध
 लगाने  की  योजना  शुरू  करनी  मंत्रालय  द्वारा  रबड़  के  लिये  एक  अच्छी  आदद्ों  योजना
 कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।  पुनः  पोध  लगाने  की  योजना  शुरू  करनी  होगी  और  रुग्ण  यूनिटों  को
 वित्तीय  सहायता  भी  उपलब्ध  करानी  होगी  ।  प्रधिग्रहण  हमेशा  समाघान  नहीं  हो  क्‍योंकि  हो
 सकता  है  कि  सरकार  के  पास  संसाधन  न  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  मार्ग  निर्देशों  के  अनुसार
 परिव्यक्त  चाय  बागानों  का  अधिग्रहण  ओर  वित्तपोषण  की  परिभाषा  के  अन्तगंत  आता  किन्तु
 कभी-कमार  ही  ऐसे  परिथ्यक्त  बागानों  को  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  घन  दिया  जाता  इसलिये
 सरकार  को  यह  अनुदेश  देने  चाहिये  कि  इन  चाय  बागानों  के  पुनसत्थान  के  लिये  वित्तीय  संस्थाओं
 को  इन  परिथ्यकत  चाय  कम्पनियों  को  सहायता  देने  के  लिये  उदार  झस  अपनाना  चाहिये  ।  मैं  चाय

 कम्पनी  1985  में  संझोथन  हेतु  लागे  गये  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 घाय  संग्ोक्रक  विवेयक्र--नज्ञारी  189  ताबाध्मार,जु  ahoi

 aay  ओर  मंत्री  महोदय  से  भी:यह  अनुरोध  है  कि  व्याम्रार.की  जिन  कम्रिम्रों  का  मैंने  उल्लेख

 किया  वे  उनके  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  से  हमें  अवगत

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घन्यवाद  ।

 ओऔ  पो०सी०  भामस  :  मुके  इस  बात  की  खुशी  है  कि  सरकार
 कतिपय  ऐसी  खामियों  को  सुधारने  के  यह  विधेयक  लाई  है  जो  विगत  में  पैदा  हुई  और  जो

 कमंचारियीं  को  देव  मुगठानों  के  में  यहां  जिस  विषय  पर  चर्चा  की  गई  उसका
 आज  बहुत  महत्व  है  क्योंकि  बहुत  से  मजदूर  संघों  द्वारा  कामगारों  को  गुमराह  किया  जा  रह्त  है
 ओर  हम  यहां  लोकसमा  में  कुछ  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  की  गोहार  सुन  रहे  वे  चाहते
 क्या  यह  अब  भी  स्पष्ट-नहीं  किया  जा  रहा  सरकार  ने  बहुत  सुस्पष्ट  रूप  से  यह  बता  दिया

 है  कि  बह  सरकारी  उपक्रमों  के  विरुद्ध  नहीं  ह ैऔर  सरकार  ने  भी  इस  विश्ेयक  द्वारा  यह  दिखा  दिया

 है  कि  जब  कमी  सरकारी  उपक्रम  अथवा  सरकारी  निगम  प्रसफल  हुये  सरकार
 कर  ऐसे  अक्सरों  पर  जबकि  कामग्रारों  पर  असर  पह़  रहा  उनका  बयाव  करने  क्रा  इरादा

 रहा  है  ।

 यहां  मैं  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  बताना  चाहुंगा  ।  मेरे  विज्ञार  से
 बारे  में  बताना  बहुत  आवश्यक  है  क्योंकि  हम  सरकारी  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  ख़रकार  की  के
 विरुद्ध  सभी  प्रकार  की  आलोचनायें  सुनते  रहते  हैं  जबक्ति  सरकार  ने  यह  बहुत  कर  है
 कि  सरकार  का  विचार  सरकारी  हपक्रमों  की  करने  भौर  यह  सुक्तिश्चित  करने-ज्षय  हे
 कि  सस्कारी  उपक्रमों  के  कायंकरन  को  बेहतर  रूप  से  आगे  बढ़ाया  विषक्ष  यह  प्राय  सेपर-लद्भप्ता
 है  कि  सरकार  सरकारी  उपक्रमों  को  वंद  करने  वाली  है  और  झाय  एक़कों  को  समाप्त  कर  देता

 सरकार  का  ऐसा  नहीं  सरकार  का  रुख  तो  ऐसा-है  कि  वह  सरकारी  क्रो
 बेहतर  रूप  से  काम  करते  देखना  ज्ञाहती  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  कृषि  और

 समी  क्षेत्रों  में  हमगें  कार्यकुछलता  की  है  ।  सरक्रार  ते  समी:क्षेत्रों,  बिलेपक़र
 बिदेशी  सुद्रा  अर्जन  ब्रादि  से  सस्बन्धित्षेत्रों  में  क्यदुशलता  बढ़ाने  के  लिग्रे  बहुत  कख्ेर

 रुख़  अपनाया  है  ।

 मैं  श्री  पी०  चिदम्बरम  के  प्रमाराधीन  मं  कप्लम्न  को  कच्चाई  देस  हूं  जिसका यह  उमंग  तारा
 मलीमति  समभय  किया  गया  हे  ।  बहअनर्यत-के  क्षेत्र  बहुत  आम्क्का  काम  कर.रहा  है
 समग्र  लग  मग्  शक्त  तिमाही  में  ही-हमारे  निर््नन्त  में  व्वुद्धि  हो  गई  हमारी  मायात  निर्यात  नीति

 कुछ  ऐसी  है  कि  उद्चके  आधार  पर  हमने  यह  पाया  है  कि  हमारे  उत्तादों  के  लिया  में  बहुत  यद्धि  की
 जा  सकती  है  +  में  निर्धात  में  10  प्रतिशत  वृद्धि  हुई:डी  ।  जब  यह्‌  पिछले  करीब  घ्वार  भ्रहीभों
 के  ज्लाभम  84  अ्तिशत  से  बढ़कर  द्रगमभग  93  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  इस  थोड़े  से  समय  में  हम  यह
 स्थिति  प्राप्त  कर  धसके  हमारी  ऐसी  उपलब्धि  हो  सकती  यदि  हम  निर्यात  पर  ध्यप्य  केन्द्रित

 यदि  हम  इस  मीति  पर  काफी  जोर  दें  गौर  इस  नीति  का  क़मथंन  तो  मेरे  किचार  से  हमारी
 उपबब्धियां  और  अधिक  हो  सकती  जहां  तक  त्रीति-का  सम्बन्ध  हे  झुछ  बिपक्षी  दलों  हारा
 तकारात्मक़  रकेया:अपनाया  खाता  मेरे  विज्ञार-से  यही  बह  जब  कि  हमें  केहतंर  करिणाम
 प्राप्त  करने  के  जिग्रेशइस  रे  में  सरकारी  को  सुहुढ़  बत्रात
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 चाय  कम्पनी  संघोधन  मियेषक--जोरी

 जहाँ  तंक  चोथेकाਂ  सेंश्वरँ  थाये-के  लियत्ति  में  गंतिरुद्धंता  आ  हैं  +  जहीँ  तक  विगत
 तीने  वर्षों  में  हुये  निर्यात  का  सब्जम्ध  यहਂ  स्थिति  1988-89  में  यहे  1937  लाख  कि&०म्रा०

 वर्ष  1989-90  से  हस  इसमे  केमगेंल  209$  लाख  किं०प्रा०  तक  कीं  वृद्धि  कर  वर्ष
 1990-91  में  इससे  कर्मी  आ्कंडो  यह  वर्शाति  हैं  कि  यह  घटकर  2019  लाख  ग्रामਂ  ही

 रह  गया  इसलिये  क्तेमान  में  हमीरा  लगभग  2850  लाख  किण्श्राम  निर्यात  करने  का  लक्ष्य
 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हम  इस  लक्ष्य  की  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  किन्तु  इसल्ष्यं  की  प्राप्ति  के  लिये

 उत्पदन  बढ़ाना  मैं  समझता  हूं  कि  चाय  का  उत्पादन  भी  इस  दृष्टि  से
 रुद्ध  पड़ा  है  ।  वर्ष  1989  में  यह  लगभग  6840  लाख  कि०ग्रा०  था  जबकि  1988  में  लाख
 कि०्ग्रा०  वर्ष  1990-91  में  यह  बढ़कर  7186.7  लाख  कि०ग्रा०  तक  हो  परन्तु  यह
 एक  खुखद  स्थिति  नहीं  यह  कोई  प्रमुख  कदम  नहीं  है  जो  कि  हम  उठा  सकते  ।  घरेलु  उपभोग
 की  वस्तुओं  में  वृद्धि  सहित  अन्य  अमभेककेःकॉरेलों से  हमारे  निर्यातके  विकास  अवशद्ला आई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०सी०  आप  मध्यान्ह  भोजन  के  बाद  अपना  मार्चਂ

 जारी  रख  सकते  हैं  ।  ee.  ४;

 श्री  पो०"सो०  थामस  :  ठीक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मध्याह्ञ  मौजन  के  लिए  सभा  2  बजे  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित

 होती  हैं  ।  *

 1.020  प०

 तत्पइंथात्त  लोक  सभा  सध्याह्न  मोजन  के  लिए  2  बजे  HoT)  तक
 के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.10  म०प०  द

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  समा  2.10  स०प०  पर  पुनः  समवेत हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 उप!र्बक्ष  महोघम  :  श्री  पी०सी०  थामस  अपना  भाषण  दे  रहे  वह  अपना  माषण-जारी

 रख  सकते  हैं  ।

 क्री  पी०सी०  थामस  :  मैं  लगभग  अपना  भाषण  समाप्त  कर  चुकां  मैं  यह  बताਂ  रहा  '

 था कि हमें अवध्यःही उत्तादन बढ़ारा चाहिए झौर इसके लिए सरकार को सभी उपाय करने चाहिए तथा इसके सभी-श्रमिद्रों और अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों का सहयोग आवध्यक है । मैं अनुसन्धान संगठनों को सुदृड़ करते की आवश्यकता पर भी बल देना चाहता हमारे : यहां दो अनुसन्धान संगठन है-+एक उत्तर तथा दूसरा दक्षिण में । हमें इन संगठनों को और अधिक शक्तिशोली बनाना चाहिए तथा बेहतर भावी सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छी प्रकार की चाय उत्पादनਂ करना मैं यहं कहते हुए इस विधेषक का समर्थन करता हूं कि हमें यह विचार करना है कि क्या चाय सम्पदा अथवा इसी प्रकार के किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन कार्य को सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सौंपा जा सकता हमनें देखा 263/
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 है  कि  टी०टी  ०सी०आई०  वास्तव  में  इस  सम्बन्ध  में  असफल  रही  इसके  अनेक  कारण  हो  सकते

 यह  कुप्रबन्ध  के कारण  हो  सकता  यह  अन्य  अनेक  कारणों  से  भी  हो  सकता  है  परन्तु  हम
 देखते  हैं  कि सरकार  अथवा  सरकारी  निगम  बहुत  घटिया  किस्म  के  कृषक  मैं  नहीं  समझता  कि
 कृषि  का  कार्य  कमी  भी  इस  प्रकार  के  उपक्रमों  को  सोंपा  जाना  चाहिए  |  हमें  यह  देखना  है  कि  यदि
 यह  सुनिद्िचित  करने  के  लिए  यह  जरा  भी  आवद्यक  हो  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  ओर  उपाय  किए  जा
 सकते  हैं  कि  चाय  ओर  अन्य  कृषि  उत्पादों  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किया  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  मैं
 इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०  चिदम्बरम  एक  वक्‍तब्य  देंगे  ।

 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 कॉफी  का  स्पूनतभ  सिर्गंम  सूल्य

 वाजिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :  कॉफी  का  विपणन  वर्ष  पहली
 जनवरी  से  3।  दिसम्बर  तक  होता  काफी  की  न्यूनतम  निर्गय  कीमत  कॉफी  विपणन  वर्ष  छुरू
 होने  के  पहले  ही  घोषित  होनी  चाहिए  थी  ।  वित्त  मंत्रालय  की  लागत  लेखा  शाखा  पांच  वबष  में  एक
 बार  अपना  संबंधित  अध्ययन  करती  है  और  उसने  अपना  अध्ययन  1939-90  में  पूरा
 इसलिए  1990  की  न्यूनतम  निर्गंम  कीमत  1990  में  ही  घोषित  जा  सकी  ।  आने  वाले
 वर्षों  के  लिए  न्यूनतम  जारी  कीमत  को  कुछ  छोटे  ओर  कुछ  बड़े  कॉफी  बागानों  के  अनियत  सँम्पल
 सर्वेक्षण  से  प्राप्त  वास्तविक  आंकड़ों  और  सूचना  के  आधार  पर  अद्यतन  कर  लिया  जादा  पिछती
 बार  अद्यतन  करने  का  यह  काम  1991  में  किया  गया  था  और  वर्ष  199)  की  न्यूनतम  निर्गंम
 कीमत  1991  में  ही  घोषित  की  जा  सकी  थी  ।

 पिछली  ब।र  जब  दो  सप्ताह  पहले  मैं  बंगलौर  में  था  तो  मैंने  वचन  दिया  था  कि  1992
 की  न्यूनतम  निर्गंम  कीमत  30  1991  के  पहले  घोषित  कर  दी  जाएगी  भौर  न्यूनतम
 निर्गंम  कीमत  तय  करने  की  प्रणाली  को  भी  सरल  बनाया  मुझे  आज  न्यूनतम  निर्गम
 कौमत  की  घोषणा  करते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  ।

 कॉफी  बोर्ड  ने अनियत  आधार  पर  चुने  गए  600  कॉफी  बागानों  से  आंकड़े  और  सूचना
 माँगी  इस  प्रकार  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  क्ृषि  कार्य  की  लागत  भरेबिका  के  मामले  में
 रु०  14,51  प्रति  किलोग्राम  और  रोबस्टा  के  मामले  में  रु०  10.95  प्रति  किलोग्राम  निकाली  गई
 इस  आप्तार  पर  फसल  के  विकास  खर्चो  पूंजी  पर  लाभ  और  अन्य  खर्चों  हिसाब  में  लेकर
 उत्यादन  की  लागत  अरेबिक्रा  के लिए  रु०  23,93  प्रत  किलोग्राम  और  रोबस्टा  के  लिए  रु०  19,21
 प्रति  किलो  ग्राम  निकाली  गई  पिछले  व्य  यही  न्यूनतम  निर्गंम  कीमतें  अरेबिका  के  लिए
 रु०  21.30  प्रति  किलोग्राम  और  रोबस्टा  के  लिए  रु०  17.32  अ्रति  किलोग्राम  माननीय
 सदस्य  देखेंगे  कि  न्यूनतम  निगंम  कीमत  में  वृद्धि  अरेशिका  में  मामले  में  11,93%  और  रोबस्टा
 के  मामले  में  10.91%  बनती  है  ।
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 न्यूनतम  िमेस  कोमल  हो  कॉफी  बोड़े  द्वारा  कफ  की  नोप्लमेः के  सलए  उतेसेस्क  घूल
 बिक्री  की  फ्लोर  कीमत  तय  करने  का  आघार  बनाती

 कॉफी  बोर्ड  की  हर  सीजन  के  लिए  कोमत  भपंत्त रम  स्केल  तय  करने  का  ऋ्रिकारी  यह
 काम  पिछले  दो  वर्षों  में  कॉफी  के  विभिन्‍न  ग्रेडों  क ेऔसत  बाजार  निष्पादन  के  आधार  पर  ही  क्या
 जाता  इस  सम्बन्ध  में  समी  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कॉफी  बोर्ड  कल  काफी
 उत्पादकों  को  1991-92  सीजन  के  लिए  किए  जाने  वाले  सकल  प्रारम्मिक  को  रुण्या  11
 प्रति  प्वाइंट  तय  किया  पिछले  वर्ष  यह  प्रारम्मिक  भुगतान  रुपया  9  प्वाइंट  माननीय
 सदस्य  देखेंगे  कि  1991-92  सीजन  के  लिए  तय  प्रारम्भिक  भुगतान  में  पिछले  वर्ष  के  तय  प्रारस्मिक
 मुगतान  की  तुलना  में  काफी  बूद्धि  की  गई  मुझे  यह  भोषणा  करते  हुए  भी  ब्रसन्‍यता  हो  रही  है
 कि  रु०  11  प्रति  प्वाइंट  के  प्रारस्मिक  मुगतान  को  खरीद  कर  की  कटौती  किए  बिया  ही  किया

 सम्बन्धित  राज्यों  के  खरीददारों  को  करों  की  कटौती  मुगतान  की  दूसरी  किस्त  में  से  की
 जाएगी  ।

 प्रारस्मिक  मुगतान  न्यूनतम  निर्गेम  कौमत  से  बहुत  सरूती  से  नहीं  जुड़ा  होता
 है

 केंकिन
 कॉफी  उत्पादक  हमेशा  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  न्यूनतम  निर्गंग  कीमत  का  कितना  भाग

 '

 भुगतान  के  रूप  में  दिया  जा  रहा  है  ।

 मैं  इस  वारे  में  4  बेंच-मार्क  ग्रेड  लेता  हूं--अरेबिका  अरेबिका  रौबस्टा
 पार्चमेंट  और  रोबस्टा  चेद्ी  ।  इन  चारों  बेंचकाकक  ग्रेड  क ेलिए  औसत  प्वाइंट  90,  65,  67
 ओर  60  इन  औसत  प्वाइंटों  क ेआधार  इन  चार  बेंचमा्क  ग्रेडों  क ेलिए  रु०  [1  प्रति

 प्वाइंट  की  दर  से  जो  प्रारम्मिक  प्रति  किलोग्राम  मुमतान  होगा  और  जो  न्यूगतम  निर्भभ  कीमत  का

 एक  भाग  होगा  कट  आगे  सारणी  में  दिया  गया  है  ।

 ग्रेड  ओसत  प्वाइंट  ब्रारस्मिक  न्यूनतम  निर्यम

 मुगतान  *  कीमत  का
 भाग

 हु  रुपए

 अरेबिका  पामेंट  90  19,80  82.74%

 अरेबिका  चेरी  65  14.30  99.75%

 रोवस्टा  पाचंमेंट  67  14.74  76.73%

 रोबस्टा  चेरी  60  13.20  68.71%

 यहां  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  उपर्युक्त  प्रतिक्षत  पिछले  पूरे  किए  गए  वर्ष  में  न्यूकतम
 निर्गंम  कीमत  के  राग  के  रूप  में  किये  गये  प्रारम्मिक  भुगतान  के  प्रतिशत  से  कहीं  भ्रधिक  हैं  क्‍योंकि

 पिछले  साल  अर्थात्‌  वर्ष  1990  प्रतिशत  केवल  58%  ही

 मुझे  विद्वाप  है  कि  इस  बार  कॉफी  उत्पादक  न्यूनतम  निगम  कीमत  के
 बारे  में  जो  किर्णय

 लिए  गए  हैं  उनका  ओर  1991-92  सीजन  के  लिए  प्रारम्भिक  भुगतान  के  बारे  में  जो  निषक  लिया

 गया  है  उसका  भी  स्वागत
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 संशोधन  विधेयक
 —

 चाय  कम्पनियां  चाय  एककों  का  भ्रधिग्रहण  ओर  प्रन्तरण  )

 संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  पुनः  इस  विधेयक  पर  आगे  चर्चा  प्रारम्म  करते  श्री  रासा  सिंह
 रावत  जी  अपना  भाषण  देंगे  ।

 दो
 श्रो०  रासा  सिह  रावत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित

 ज्ञाय  कम्पनी  चाय  यूतिटों  का  अर्जेन  और  संशोधन  विधेयक  1991  का  स्वागत  तो
 करता  हूं  परन्तु  इसके  साथ  ही  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनु रोध  करना  चाहता  हूं  कि  यह  चाय
 बागान  या  हमारे  जो  चाय  उद्योग  हैं---चाहे  वह  निगम  के  भंतगंत  हों  अथवा  ठेकेदारी  प्रथा  के  अंतगंत

 वहां  पर  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  की  जो  समस्या  है  वह  अत्यन्त  होचनीय  और  दयनीय  है  ।
 श्री  मेरे  पूर्व  दक्‍ताओं  ने  बहां  पर  कार्य  करने  वाले  महिला  श्रमिकों  के  बारे  में  वहां
 छोटे  बालक  भी  काम  करते  हैं  और  उन  बालकों  जोकि  कानून  के  विपरीत  ले।केन  चूंकि
 बालकों  में  जो  छोटी-छोटी  अंगुलियां  होती  हैं  वह  पत्तियां  चुनने  के  लिए  बहुत  उपयुक्त  होती  तो
 उन  बालकों  को  जो  इस  प्रकार  से  वहां  काम  दिया

 जूता
 उनको  पंसे  कम  और  काम  ज्यादा  दिया

 जाता  है  और  इसके  साथ-साथ  उनका  शोषण  भीं  किया  जाता

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  मी  कहना  चाहता  हूं  कि  आसाम  के  चाय
 बागानों  में  काम  करने  वाले  जो  श्रमिक  हैं  उनसे  काम  तो  ज्यादा  से  ज्यादा  लिया  जाता  है  परन्तु
 उनको  समय  पर  वेतन  पूरा  नहीं  मिलता  है  ओर  इसके  साथ  ही  साथ  जिन  कालोनियों  के  अन्दर  वह
 रहते  हैं  उन  कालोनियों  के  अन्दर  उनके  लिए  उपयुक्त  आवास  की  सुविधा  भी  नहीं  यहाँ  तक  कि
 जो  मूलभूत  आवद्यकताएं  हैं  स्नानघर  या  दूसरी  जो  मूलभूत  भावश्यकताएं
 हैं  उनकी  भी  पूर्ति  नहीं  की  शिक्षा  और  चिकित्सालय  की  बात  तो  दूर  रही  अथवा  डाक्टस

 वगैरह  या  और  कोई  बात  तो  दूर  जो  उनकी  मूलभूत  आवश्यकताएं  हैं  उनकी  भी  पूर्ति  नहीं
 की  जाती  मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उन  मजदूरों  के  अन्दर  कार्य  करने  वाले  जो
 श्रमिक  संगठन  हैं  वह  श्रमिक  संगठन  उनसे  चन्दा  तो  जरूर  दसूल  करते  हैं  लेकिन  वह  अपने  दायित्व
 का  भली  प्रकार  से  निर्वाह  नहीं  कर  चाहे  वह  इंटक  के  लोग  हों  या  चाहे  वह  हिन्द  मजदूर
 समा  के  लोग  वह  हमेशा  वहां  चन्दा  इकट्ठा  करने  मात्र  से  मजदूरों  का  एक  प्रकार  से
 प्लायटेसन  करते  हैं  या  मालिकों  के  साथ  में  मिल  करके  अपने  निहित  स्वार्थों  की  पूर्ति  कर  सकते

 इसलिए  मैं  मारत  सरकार  का  ध्यान  इस  श्रोर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  उन  चाय
 बागानों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  ओर  भी  पूरा-पूरा  ध्यान  दिया

 उपाध्यक्ष  आज  एक  और  खतरा  हमारे  सामने  पैदा  हो  गया  है  भौर  वह  खतरा

 यह  है  कि  जहां  चाय  हमारा  राष्ट्रीय  पेय  जहां  चाय  भारत  के  विदेश  ध्यापार  का  अमिन्‍न  अंग
 चाय  हम  सबके  लिए  लाभकारी  उद्योग  राष्ट्रीय  अर्थ  व्यवस्था  के  लिए  सबसे  अधिक  विदेशी

 मुद्रा  लाने  वाला  चाय  बागबानी  खेती  है  और  उद्योग  व्यापार  नकद  फसल  इन  सब
 चीजों  के  बावजूद  जो  एक  खतरा  पैदा  हो  गया  है  कि  देश  के  अन्दर  चाय  की  खपत  इतनी  बढ़  गई
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 है  कि  जो  हम  निर्यात  करते  थे  और  हिन्दुस्तान  का  स्थान  दुनिया  के  अन्दर  पहला  वह  पहला
 स्थान  आज  श्रीलंका  का  हो  गया  है  और  दूसरे  नम्बर  पर  भारत  आा  गया  अब  तो  चीन
 और  दूसरे  देश  मी  चाय  पैदा  करने  लगे  हैं  और  अग्रणी  हो  रहे  हैं  और  हमारे  चाय  व्यापार  को
 कहीं  आगे  जाकर  घकका  न  लगे  और  जो  अग्रनता  हमारी  बनी  हुई  वह  बनी  इसके  लिए  हमको
 काम  करना  होगा  ।  यह  किसी  एक  राज्य  की  बात  नहीं  वंसे  महाराष्ट्र  में  चाय  की  खपत  सबसे
 प्रधिक  होती  दूसरे  नंबर  पर  बंगाल  और  तमिलनाडु  वर्ग  रह  प्राते  इसके  बाद  राजस्थान
 भौर  पंजाब  का  नम्बर  आता  टाइम  इज  टी  टाइमਂ  हर  समय  चाय  का  समय  है  और
 लोग  दिन  भर  चाय  पीते  रहते  इस  ओर  हमको  ध्यान  देना  होगा  ।  चाय  शारीरिक  रुप  से  तो

 नुकसान  पहुंचाती  यह  बात  स्वास्थ्य  विशेषज्ञ  लेकिन  विदेशी  मुद्रा  चाय  ब्यापार
 को  बढ़ावा  देने  और  चाय  बागानों  के  श्रमिकों  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  हमको  चाय  की  देश
 के  अन्दर  की  खपत  पर  भी  ध्यान  देना  होगा  ।  विदेशी  मुद्रा  के  सबसे  बड़े  स्नोत  को  बनाए  रखने  के

 लिए  हमको  अपनी  आदतों  ot  नियन्त्रण  स्थापित  करना  यदि  सरकार  इस  प्ोर  ध्यान  दे  तो
 मैं  समझता  हूं  कि  हर  समय  चाय  पीने  का  जो  समय  रहता  चाय  की  माँग  बढ़ती  जा  रही
 इसको  कम  किया  किया  जा  सकता  यदि  सारी  चाय  हम  अपने  देश  में  ही  खत्म  कर  गए  तो
 जिस  तरह  से  उद्दू  के  शायर  ने  एक  सुन्दर  शेर  कहा  वही  स्थिति  हो

 गफलत  की  दुनिया  में  अगर  यह  ह्वालत

 झाएंगे  कमस्तल  काबुल  से  भोर  कफन  जापान  से  ।

 यह  स्थिति  पेदा  हो  इसलिए  चाय  जो  हमारा  बड़ा  उद्योग  उसका  ध्यान

 रखना  जखूरी

 उपाध्यक्ष  आसाम  के  अन्दर  उल्फा  की  गतिविधियों  के  कारण  जो  स्थितियाँ  पैदा

 हुई  उनका  प्रभाव  मी  इस  उद्योग  पर  पड़ा  कलकत्ता  में  चाय  कम्पनियों  के  आफिस  हैं  ओश

 चाय  बायान  आसाम  और  दाजिलिंग  के  पहाड़ों  में  होना  यह  चाहिए  कि  जहां  चाय  बागान

 वहीं  पर  या  आसपास  के  नगरों  में  चाय  कंपनियों  के  आफिस  ठेकेदारों  और  निगम  के  कार्यालय

 ताकि  निगम  और  चाय  बागानों  के अधिकारी  जाकर  वहाँ  कार्य  कर  रहे  मजदूरों  की  परि«

 स्थितियों  का  अवलोकन  कर  उनकी  समस्याओं  की  जानकारी  हासिल  कर  वोहां  के

 श्रमिकों  की  आर्थिक  स्थिति  को  कैसे  सुधारा  इस  बारे  में  मली-मांति  विचार  कर  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  भाज  हमको  चाय  उद्योग  को  बेहतर  बनाने  के  उपाय  ढूंढने  चाहिएं
 ताकि  हमने  जो  निर्यात  का  लक्ष्य  210  किलोग्राम  का  रखा  उसको  पूरा  कर  इसके  लिए

 हमको  चाय  उत्पांदन  में  बढ़ोतरी  करनी  होगी  ।  आज  हष॑  का  विषय  है  कि  पहले

 तमिलनाड  और  एक  दो  राज्यों  में  ही  चाय  पैदा  होती  पहली  बार  सरकार  ने  इस  ओर

 ध्यान  दिया  है  कि  यह  पौधा  केवल  प्राणवायु  देने  का  ही  काम  नहीं  करता  बल्कि  ध्रथ॑-व्यवस्था

 सुधारने  की  भी  शक्ति  रखता  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ों  में  चाय  की

 खेती  को  बढ़ावा  देने  की  सरकार  ने  योजना  बनाई  इस  दीघंकालीन  योजना  में  9  भरब  9  करोड़

 रुपये  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इसको  मंजूर  किया  गया  मैं  निदेदन  करूगा  कि  उत्तर

 प्रदेश  के  जो  25  जिले  जहां  50000  हैक्टर  भूंमि  को  चुना  गया  8  पर्वतीय  जिले  जहाँ  पर  भुकंप

 आने  से  लोगों  की  आाथिक  स्थिति  जरजर  हो  गई  उस  स्थिति  को  वापिस  खुशहाल  बनाने  के  लिए
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 राजा  शिह
 चाय-कागानों  को  यहां  बढ़ावा  दिया:जाए।  इससे  बहां  लोगों  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  होगी
 ओर  उसके  साथ  साथ  चाय  निर्यात्र  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  विदेशी  मुद्रा  मी  अजित  की  जाएगी  और

 हमारे  उद्देश्य  मली  प्रकार  पू्ति  हो  सकेगी  तथा  पहाड़ों  की  आर्थिक  स्थिति  भली  प्रकार  सुदृढ़  हो
 सकेगी  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  एक  बात  और  कहना  जो  मुनाफाखोरी  की  प्रवृत्ति
 बढ़  रही  चाहे  कम्पनियां  हों  या  कम्पनियों  के  एजेंट  हों  या  व्यापारी  उनको  सारा  लाम  मिल

 रहा  है  ।  लेकिन  जो  लोग  सारा  लाम  कमाते  हैं  उस  लाभ  का  बहुत  कम  हिस्सा  उन  मजदूरों  के
 कल्याण  के  लिए  खर्च  करते  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  मो  प्रार्थना  करना  चाहूंगा  कि
 छाय  बागानों  में  काये  करमे  वाले  श्रमिकों  के  कल्याण  की  ओर  भी  थोड़ा  ध्यान  दिया

 1951  के  अन्दर  भारत  सरकार  ने  जो  बायान  श्रमिक  अधिनियम  बनाया  था  उससे  हमने
 यह  कल्पना  की  थीकि  चाय  बागानों  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  की  स्थिति  ठीक  हो

 लेकिन  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उस  कानून  के  बनने  के  बाद  चार  साल  तक  किसी  भी
 राज्य  सरकार  ने  अपने  यह्वां  के  चाय  बायानों  के  श्रमिकों  के  लिए  कोई  कानून  बनाया  ।  उसके
 बाद  भी  समय  लग  गया  ।  लगमग  सात-आठ  साल  के  बाद  क्रुछ  राज्य  सरकारों  ने  कानून  बनाया  ।
 जब  सरकार  संसद  का  ध्यान  इस  ओर  गया  तो  1982  में  कानून  में  संशोधन  किया  गया  और
 उसके  बाद  थोड़ा  ध्यान  इस  तरफ  गया  परन्तु  जितता  ध्यान  जाना  उतना  नहीं  गया  ।

 कानूव  तो  बच  जाते  लेकिन  कम़नूत्त  की  अबुपालना  नहीं  हो  पाती  चाय  बागानों  का
 करण  किया  गया  ओर  राष्ट्रीयकरण  के  अन्तगंत  जो  दाबे  वर्ग रह  संसाधित  किए  गए  उन  दावों  का

 निपटारा  अवधि  में  नहीं  हो  प्रया  ।  उनकों  करने  के  लिए  लाया  गया  है  ।  लेकिन  इसके

 साथ-साथ  हमें  यह  देखता  चाहिए  कि  चाहे  निजीकरण  का  क्षेत्र  हो  चाय  बागानों  चाहे
 कृत  चाय  बागान  वे  लाम  के  अन्दर  चलने  च[हिएं  |  वहां  पर  मजदूरों  का  शोषण  नहीं  होना  चाहिए  ।
 चाय  को  पत्तियों  के  उत्पादन  को  किस  प्रकार  से  ज्यादा  बढ़ावा  जाए  इस  बारे  में  भी  हमें  देशना
 तमी  हमारी  चाय  उत्तम  क्वालिटी  की  होगी  ।  सारी  दुनिया  के  बाजारों  में  हम  होड़  कर  सकेंगे  और
 इस  उद्योग का  अस्तित्व  जिन्दा  जैसे  पहले  हमारी  घरेलू  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करते  के
 बाद  भी  हम  विदेशों  की  आवश्यक्रताओं  की  भी  पूर्ति  किया  करते  थे  ौर  उनको  चाय  भेजा  करते

 वह  विदेशी  मुद्रा  का  स्रोत  सूख  न  इस  बारे  में  भी  सरकार  पूरा-पूरा  ध्यान  रखे  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  आपने  जो  मुझे  समय  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 जी  आखिन  कलो  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के
 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  और  इस  विधेयक  का  समर्थंन  करते  मैं  कुछ  शब्द  बोलना  हूं  ।

 यह  विधेयक  अनेक  दृष्टियों  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  चूंकि  मैं  एक  चाय  उत्पादक
 राज्य  अर्थात्‌  असम  से  सम्बन्धित  मैं  इस  विधेयक  तथा  चाय  उद्योग  से  पूर्णरूप  से  सम्बन्धित  हूँ  ।

 देश  में  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वाली  दस  मदों  में  चाय  ऐक  है  ।  इससे  हमारे
 -  देक्ष  में..करोड़ों  ढपए  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  आती  चाय  उद्योग  से  देश  में  विश्वेष  रूप

 हमारे  राज्य  में  रोजगार  को  अत्यधिक  सम्ग्रूवना  उत्पन्न  हो  रही  हमारे  राज्य  के  लयगरग
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 40  लाख  लोग  इस  उद्योग  पर  निर्मेर  है  ।  उनका  जीवन  ओर  संस्कृति  को  असम  के  चश्म  उद्योग से
 अलग  नहीं  किया  जा  केवल  असम  में  ही  758  चाय  बागान  हैं  ।  निर्यात  की  जाने  चाली

 50%  से  भ्रघिक  चाय  इन  बागानों  में  पैदा  की  जात्ती  परन्तु  असम  अथवा  देश  के  अन्य
 भागों  में  चाय  बागानों  का  क्राघुनिकीकरण  नहीं  किया  क्षय  बागानों  में  अऔ  भी  चाय  उग्राने
 की  बहुत  पुरानी  पद्धति  प्रचलित  फैक्टरियों  का  भी  आधुनिकीकरण  नहीं  किया  उनमें
 पुरानी  मशीनें  चलती  हैं  जिस  कान्‍ण  बार-बार  दुघंटनाएं  होती  हैं  और  अनेक  श्रमिकों  की  जान  चली
 जादी

 मैं  सरकार  द्वारा  रुग्ण  चाय  बागानों  को  श्रपने  अधिकार  में  लेने  का  पुरजोर
 समर्थन  करता  हूं  ।  परन्तु  सरकार  द्वारा  रुर्ण  चाय  बागानों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  से
 ही  इनकी  समस्याओं  का  परमाघान  नहीं  होगा  ।  सरक्तार  को  अवष्य  ही  इन  चाय  बागानों  को  होने
 वाले  घाटे  के  कारणों  का  पता  लगाना  चाहिए  ।  अरुम  में  बहुत  से  रुग्ण  चाय  बागान  हैं  जिनका
 सरकार  ने  अधिग्रहण  किया  लेकिन  उनकी  सनस्थाएं  वही  अधिग्रहण  के  सरकार  को
 रुप्ण  चाय  बागानों  की  पुरानी  मशोनरी  के  बदले  कार्यकुशल  और  अच्छी  मशीनरी  लगानी  चाहिए  ।

 चाप  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  आदि  के  इस्तेमाल  जंसे  आधुनिक  तरीके  भी
 अपनाए  जाने  चाहिए  ।

 चर्चा  रामा'त  करने  से  पहले  मैं  का  ध्यान  चाय  बागातों  के  श्रमिकों  की  दशा
 की  ओर  आकर्षित  करता  चाहता  उनके  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  घर  उपलब्ध  नहीं  चाय
 बागानों  में  श्रमितों  को  आधुनिक  सुविधाओं  रे  बचित  रखा  जादा  वहां  एर  पेय  जल  की  कोई

 सुविधा  नहीं  है  |  वहां  पर  बिजली  नहीं  है  और  ८  ही  प्रकःर  के  मनोरंजन  की  कोई  उम्मीद
 उनको  अच्छी  शिक्षा  संस्थाएं  उपलब्ध  नहीं  एई  मजदूर  संघों  और  सरकारों  के  साथ
 समझभोते  को  पूरी  तरह  से  लागू  नहीं  विया  जाता  पेयजल  भश्ौर  बिजली  जंसी  सुविधाएं
 उन्हें  अमी  तक  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  हैं  ।

 मैं  एकबार  फिर  अपने  देश  के  चाय  उद्योग  में  सुधार  करने  के  बारे  में  सरकार  से  ग॑ंमी
 पूवंक  बिचार  करने  की  बपील  करता  और  सरक्वार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  बहू  निजी  कम्पनियों
 द्वारा  चाय  बागानों  को  बेचने  पर  रोक  अक्साम  के  चाय  उगाने  वाले  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन
 दिया  जाना  आसाम  में  छोटे  बाय  बागान  मालिक  ओर  उत्पादक  उनको  नकद

 वस्तुओं  -  रूब  में  सुविधायें  देकर  प्रोल्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  सम्मानित  सभा  के  माध्यभ्  से  सरकार  से  मेरी  मांग  है  कि  सरकार  आसाम  की  चाय

 कम्पनियों  को  लाभ  के  कुछ  हिस्से  को  आसाम  राज्य  के  विकास  के  लिए  सगाने  को  बाध्य  करना
 मैं  यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  चाय  कम्पनियां  अपने  मुख्यालयों  क्लो  अम्य  राज्यों  से  हटाकर

 आसार  ले  आये  ।

 इस  दाब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  चर्चा  समाप्त  करता  हूँ  ।

 बाजित्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सलमाव  :  उपाध्यक्ष  जैसा  कि  समा

 के  दोनों  पक्षों  के बहुत  से  वक्‍ताओं  ने  कहा  है  कि  यह  आवश्यक  तौर  पर  एक  बहुत  साधारण  विधेयक

 यह  विधेयक  हमारे  देश-के  श्रमिक  के  लिए  मी  खामकारी  है  भोर  ग्रह  इस्र  देश  के  श्रमजीवी
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 अन्त  संशोधन  विधेयक

 सलमान

 बर्ग  की  वैध  मांगों  भश्रौर  दावों  की ओर  इस  सरकार  की  चिन्ता  और  भावुकता  को  उजागर  करता  है

 दुर्माग्य  की  बात  है  कि  आज  हम  इस  विधेयक  को  ऐसी  परिस्थितियों  में  पारित  कर  रहे  हैं  जबकि
 सभा  में  समी  उपत्थित  नहीं  श्रमजीवी  वर्ग  के  बारे  में  समी  लाभकारी  उपबन्धों  पर  हमारे  देश
 में  और  इस  सभा  में  सहमति  होनी  चाहिए  ।

 ह

 संक्षेप  यह  विधेयक  उन  चार  जिनका  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  के  श्रमिकों
 के  दावे  स्वीकार  प्राप्त  करते  और  निर्णय  लेने  की  सीमा  का  विस्तार  करने  के  मामले  से
 सम्बन्धित  सभा  के  इस  ओर  से  कुछ  आाशंकाएं  व्यक्त  की  गई  हैं  कि  इन  दावों  के  भुगतान  के
 मामले  में  विलम्ब  करने  में  टो०्टी०ः्सी०आई  ७  या  किसी  अधिकारी  की  झोर  से  जानबूझकर  क्‍या

 कोई  लापरवाही  बरती  गई  है  या  नजरअंदाज  किया  गया  या  गलत  कार्य  किया  गया  मैं  प्रारम्म
 में  ही  यह  कहना  प्रौर  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  यह  लापरवाही  का  मामला  नहीं  है  और  यह
 वह  मामला  नहीं  है  जिसमें  किसी  व्यक्ति  ने  किसी  श्रथिक  के  दावे  को  जान-बूककर  नजर-अंदाज
 किया  हो  ।  यह  केवल  श्रप्षिकों  द्वारा  एक  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  और  एक  महीने  की  श्रतिरिक्त

 छुट  की  अवधि  में  अपने  दावे  दावा  कमिइनर  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  को  संगठित  न  कर  पाने
 का  मामला  है  ।  हमें  यह  बताया  गया  कि  यह  पश्चिम  बंगाल  और  असम  राज्यों  में  अशान्ति  वाली
 स्थिति  के  कारण  ऐसी  अशान्त  जहां  पर  बड़े  पैमाने  पर  अनुपस्थिति  श्रमिक
 उपलब्ध  नहीं  थे  और  वे  अपने  दावों  को  करने  के  लिए  एकत्रित  नहीं  हो  सके  ।  चूंकि  इसमें  बहुत  से
 श्रमिक  झंतग्रंस्त  हैं  और  चूंकि  एक  करोड़  से  भी  अधिक  के  दावे  अंतग्र॑स्त  हैं  इसलिए  आवश्यक  समझा
 गया  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जायें  जिससे  उनके  दावे  पर्याप्त  रूप  से  निपटाये
 जायें  और  श्रमजीवी  वर्ग  के  साथ  न्याय  किया

 इस  विधेयक  पर  बादविवाद  के  दौरान  कुछ  महत्वपूर्ण  मुह्दें  उठाए  गए  ।  मैं  सभा  के  दोनों
 पक्षों  क ेमाननीय  सदस्यों  को  चाय  उद्योग  की  स्थिति  एवं  चाय  उद्योग  के  श्रमिक  दोनों  के  प्रति  गहरी
 चिन्ता  व्यक्त  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  विशेष  तौर  पर  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  गिरघारी
 लाल  भागंव  के  उन  छाब्दों  का  जिक्र  करना  चाहूँगा  जिसमें  उन्होंने  उन  युवा  लड़कियों  की  जिनको
 बिना  उचित  मुआवजे  और  वेतन  के  कार्ये  करना  पड़ता  कोमल  उंगलियों  के  बारे  में  कहा
 उन्होंने  अपनी  इच्छा  और  आशा  ध्यक्त  की  कि  जब  मैं  अपनी  मीठा-मीठा  मःदण  देने  वापस  आऊंगा
 तो  मैं  उठाए  गए  मुद्दों  ५र  पर्याप्त  ध्यान  दे  सकूंगा  ।

 जब  चाय  टोड़ने  या  चाय  बनाने  की  बात  होती  मेरे  विचार  से  हम  नि:संकोच
 कह  सकते  हैं  कि  महिलाओं  का  हाथ  सर्वोत्तम  होता  जब  महिलाएं  खड़ी  होकर  घर  में  चाय  के
 कप  में  चम्मच  हिलाती  हैं  तो  मैं  उम्मीद  करता  हूं

 *********

 ओ  राजेन्ध  अग्निहोन्नी  श्रम  कानून  के  अन्तर्गत  ig  साल  की  आयु  के  बाद  के
 लोगों  की  भर्ती  हो  सकती  है  और  उनको  श्रम  हित  में  जो  कानून  द्वारा  सुविधायें  दी  गई  हैं  वे  प्राप्त
 होनी  मैं  आपसे  यह  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि  जो  चाय  के  बागानों  में  महिलायें  या  18
 साल  की  आयु  से  कम  उम्र  की  लड़कियां  काम  करतीं  जिनकी  उमञ्र  11-15  साल  के  बीच  है  आज
 असम  के  अन्दर  और  अन्य  चाय  बागानों  में  ज्यादा  संख्या  में  ऐसी  बच्चियां  काम  करती  हैं  उनको  श्रम
 के  नियमों  के  अस्तर्गत  सुदिधायें  प्राप्त  नहीं  है ंऔर  उनका  रजिस्ट्रेशन  मी  नहीं  हो  सकता  है  ।
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 इसे  प्रकार  के  जो  कैसेस  हैं  या  जो  उनको  लाभ  मिलना  चाहिए  आयु  के  द्वारा  और  जो  कोर्ट
 के  माध्यम  से  निर्णय  कराया  है  वे  सारे  नियम  ऐसे  काम  करने  वाले  मजदूरों  पर  लागू  नहीं  होते  ।

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  आपने  कोई  विचार  किया  है  ?

 हे
 ओ  सलमान  खुशोद  :  यदि  माननीय  सदस्य  अनुमति  दें  तो  मैं  इस  मुदबेे  पर  विशेष  रूप  से

 फिर  से  कुछ  कहूंगा  ।

 आपकी  आज्ञा  हो  तो  इस  सवाल  पर  मैं  बाद  में  स्पष्टीकरण  दूंगा  ।  क्योंकि  जहां  तक  श्रम
 के  बारे  में  कानूनों  का  सवाल  है  उन  पर  हम  लोग  किस  तरह  से  ध्यान  दे  रहे  हैं  ओर  विचार  कर  रहे
 हैं  उसके  लिए  मैं  अलग  से  आपको  बताऊंगा  ।

 महोदय  अधिकांश  सदस्यों  ने  मुख्य  रूप  से  चाय  उद्योग  की  कम  उत्पादकता  के
 निर्यात  लक्ष्यों  में  कमी  तथा  चाय  उद्योग  में  कार्यरत  कामगारों  के लिए  लाभकारी  प्राबधानों

 की  गरायप्तिता  के  मुद्दे  उठाये  मैं  इन  समी  क्षेत्रों  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  अपने  पास  उपलब्ध
 जानकारी  सभा  को  बताना

 महोदय  वर्तमान  मामले  में  ये  दावे  3285  कामगारों  से  सम्बन्धित  इन  चार
 चाय  बागानों  से  सम्बन्धित  ये  समी  दावे  समय  सीमा  के  समाप्त  होने  के  बाद  किये  गये  थे  ।  मारतीय
 चाय  ब्यापार  निगम  को  कुल  1.68  करोड़  रु०  की  घनराशि  दी  गई  यदि  यह  विधेयेक  पारित

 हो  जाये  तो  हमारे  जो  दावे  हैं  उन्हें  निपटाने  के  लिए  हमारे  पास  पर्याप्त  घनराशि  उपलब्ध  मैं

 यह  भी  कहना  च  हता  हूं  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  एक  आशंका  व्यक्त  की  है  और  यह  पूछा  है  कि
 क्या  कामगारो  के  कुछ  अन्य  सांविधिक  दावे  अथवा  जायज  दावे  हैं  जिन्हे  पूरा  किया  जाना

 मैं  इस  समा  को  पूर्ण  आश्वासन  देता  चाहता  हूं  कि  हमारी  जानकारी  में  ऐसी  कोई  भो
 योजना  लंबित  नहीं  है  तथा  यदि  ऐसी  कोई  बात  हमारी  जानकारी  में  भ्ाती  है  तो  चाय-उद्योग  के
 कामगारों  को  पूरा  न्याय  दिलाने  के  लिए  हम  अविलम्ब  कारंवाई

 जहां  तक  उत्पादन  तथा  गुणवता  बढ़ाने  के  लिए  चाय  उद्योग  को  नवीन  रूप  देने  और  उसमें

 सुधार  करने  का  सम्बन्ध  है  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  इस  वर्ष  सितम्बर  तक  की  अवधि  में  पिछले
 वर्ष  के  मुकाबले  25  मिलियन  किलोग्राम  चाय  का  ज्यादा  उत्पादन  हुआ  फिर  भी  चाय  उद्योग
 में  हर  वर्ष  उत्पादन  में  थोड़ा  बहुत  उतार-चढ़ाव  आता  रहठा  है  क्‍योंकि  भ्रापको  पता  होगा  कि
 भारत  में  चाय  का  उत्पादन  उन  क्षेत्रों  में  होता  है  जिनमें  मौसम  के  खराब  होने  की  सम्भावना  ज्यादा

 होती  है--जैसे  कर्नाटक  जहां  मौसम  खराब  होने  से  चाय  और  कॉफी  के  उत्पादन  में  भारी
 गिरावट  आ  सकती  है  ।  इसके  भलावा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  तथा  दार्जीलिंग  जिले  और  असम  राज्य
 की  अशांत  स्थिति  उत्पादक  के  लिए  उत्पादन  में  समस्या  बन  गई

 वर्ष  1991-92  के  लिए  1200  करोड़  रु०  मूल्य  की  2100  लाख  किलोग्राम  चाय  का  निर्यात
 करने  का  लक्ष्य  निर्वारित  किया  गया  है  ।  जबकि  वर्ष  1990-91  के  लिए  10.44  करोड़  रुपये  मुल्य
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 संच्पचन  स्िलेशण

 सलमान
 की  190  लाख  किलोग्राम  जाय  निर्यात  करने  का  लक्ष्य  था  ।  और  मैं  आप  लोगों  को  तथा  सभा  को  यह
 भी  बताना  चाहूंगा  कि  इस  वर्ष  अमी  तक  हमने  इस  लक्ष्य  के  अनुरूप  कार्य  किया  सच  तो  यह  है
 कि  उत्पादकता  लगातार  बढ  रहो  है  तथा  हम  अच्छी  किस्म  की  अधिक  उपज  वाली  किस्मों  की  खोज
 करने  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  करने  में  समुचित  योगदान  कर  रहे  हैं  ।

 चाय  अनुसंधान  एसोसिएशन  को  हाल  ही  में  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधीन  लाया  गया  है
 जिसका  वित्त  पोषण  पहले  आंशिक  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  और  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  आंशिक
 रूप  से  किया  जाता  आपको  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  उसने  पहले  ही  उच्च  गुणवत्ता  ठथा
 ज्यादा  उत्पादन  बाले  चाव  के  पोघों  का  पता  लगा  लिया  है  तथा  इन्हें  बागानों  में  जल्दी  ही  लगाया

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंघान  करना  तथा  विकासकात्मक  नतौति  बनाना  हुथारी
 प्राथमिकता  है  तथा  हम  इस  पर  प्रा  ध्यान  दे  रहे  वर्ष  2000  तक  10000  लाख  किलोप्राम  चाय
 पैदा  करने  के  लिए  एक  दस-वर्षीय  योजना  को  भी  अन्तिम  स्वरूप  दिया  जा  रहा  चूंकि  हम  अमी

 इसका  चौथाई  उत्पादन  ही  कर  रहे  यह  लक्ष्य  महत्वाकांक्षी  लगता  फिर  भी  हम  यह
 विश्वास  कर  सकते  हैं  कि  अनुसंघान  ओर  चाय  उद्योग  को  जो  अन्य  सहायता  दी  जा  रही  है  उससे
 अगले  दस  वर्षो  में  हम  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर

 इस  दस  वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  नये  क्षेत्रो  में  सघन  बागवानी  करने  वर्तमान  बागानों  का
 विस्तार  करने  तथा  अभी  लगाये  गए  पौयों  का  उत्यारोषण  करने  और  पुराने  पौधों  के  स्थान  पर  नये
 पौधे  लगाने  के  कार्य  शामिल  हैं  !

 माननीय  सदस्य  श्री  रावत  जी  ने  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  जिलों  में  चाय  उद्योग  शुरू  करने  की

 संभावना  का  जिक्र  किया  था  |  सरयार  इस  नलाए  का  स्मागत  करती  हैं  तथा  हम  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करने  का  हर  सम्भव  प्रयास  करेगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  चाय  बागवानी  को  हर  सम्भव

 प्रोत्साहुन  दिया  जाये  ।

 शायद  झाष  जानते  होंगे  कि  मारत  में  रुवसे  पहले  चाय  का  आगमन  उसी  राज्य  में  हुआ
 था  जिसे  आज  उत्तर  प्रदेश  कहते  उत्तर  प्रदेश  में  चाय  के  छह  बागान  अत्याधिक  रुग्ण  हैं  जिनकी

 गुउवत्ता  तो  बहुत  अच्छी  है  पर  उत्पादकता  कम  है  ,  उत्तर  प्रदेश  में  चाय-दागानों  को  पुनंजीवित
 करने  के  सम्बन्ध  में  में  स्वय  लखनऊ  जाने  वाला  हूं  ताऊि  राज्य  के  अधिक्रारियों  से  इस  सम्बन्ध  में
 विचार-बिमर्यं  किया  जा  सके  ।

 उत्पादन  में  वृद्धि  क ेलिए  हमने  जो  अन्य  योजनाएं  चलाई  हैं  वे  हैं  चाय  बागान  वित्त

 पुन:रोपण  के  लिए  चाय  बोर्ड  द्वारा  विस्तार  बागान  तथा  प्रतिस्थापन  बागान  चाय  बोर्ड
 मेंदानी  भूमि  में  बागान  के  सिर्फ  6900  रुपए  प्रति  हेक्टेयर  और  पहाड़ी  इलाकों  के  बागान  के  लिए  7909
 रुपए  प्रति  हेक्टेयर  ऋण  देता  है  ।

 दूसरी  बात  चाय  से  सम्बन्धित  सिंचाई  उपकरणों  के  मादक  क्रय  की
 बोर्ड  20  सिंचाई  उपरण  और  चाय  मशीन  के  10  लाख  रुपए  ऋण  देता  है  भोर  चाय  का  बैग

 पंकेट  बनाने  की  मशीन  के  लिए  किसी  भी  समय  15  लाख  रुपए  ऋष  देता  है  ।
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 तौसरी  पुराने  चाय  के  पोधों  के  स्थ'न  पर  नये  पोणे  लगाने  के  पेलए  राज  सहषण्तर
 मैदानी  भूमि  में  बायान  के  लिए  राज  सहायता  की  दर  10400  रुपये  प्रति  हेक्टेयर  है  और

 पछुड़ियों  में  बागानों  के  लिए  12400  रुपये  है  तथा  दार्जलिग  क्षेत्र  के  लिए  15000  रुपए  प्रति
 हेक्टेयर  है  ।

 नोथी  चाय  क्षेत्रों  की  पुनरुद्धार  ओर  समेकित  योजना  की  है  यह  योजना  काट-छांट
 प्ोर  आर्ज्ञान  के  पुनरुद्धार  के  लिए  राज  सहायता:से  सम्बन्धित  बिना  अन्तर  रोपण  पुनदुद्धार
 भौर  आर्शान  के  लिए  हेक्टेवर  3000  रुपये  राज  सहायता  दी  जाती

 पांचवीं  नये  चाय  एकक  वित्त  पोषण  योजना  इसके  लिये  गर  पारस्परिक  क्षेत्रों  में
 जाम  की  खेती  के  लिए  विश्वेष  ऋण  और  राज  सहायता  दी  जाती  है  इस  योजना  के  तहत  ऋण  की  दर
 40000  रुपये  प्रति  हेक्टेयर  और  राज  सहायता  की  दर  25000  प्रति  हेक्टेयर  है  ।

 छंटी  दाजिलिंगं  के  ऐसे  बागानों  के  पुतरुद्धार  के लिए  दाजिलिंग  ब्याज  राज  सहायता
 योजना  के  अन्तंगंस  बिशेष  योजना  की  जो  अत््याघिक  उत्पादन  लागत  के  कारण  निष्क्रय  हो  गयी
 थी  ।  ऋण  बेकों  द्वारा  दिए  जाते  हैं  तथा  चाय  बोर्ड  इन  ऋणों  पर  5.1  प्रतिशत  ब्याज  राज  सहायता
 देता

 सातबीं  सिचाई  और  जल-निकासी  के  लिए  अन्तर  राज़  सहायता  से  सम्बन्धित  है  ।
 इसके  भ्रन्तगंत  वोर्ड  4  प्रतिशत  की  दर  पर  वित्त  पोषण  करता  है  और  अन्त  में  विस्तार  बागवानी
 सम्बन्धी  अन्तर  राज  सहायता  योजना  है  जिसकी  दर  3  प्रतिशत

 के  ग्रामले  में  हमारी  समस्या  दोहरी  पहली  समस्या  है  उत्पादन  में  स्थिरता  की

 है  जिश्चका  मुक््य  कारण:है  विस्तार  बागवानी  के  लिए  नई  जमीन  का  सुलम  न  लेकिन  जहां
 भी  जमीन  उपलब्व  है  और  उत्पादन  बढ़ता  है  आन्तरिक  खपत  को  बढ़ाने  को  समस्या  हमारे  सामने

 जाती  है  ।  प्रतिक्  5  से  9  करोड़  किलोग्राम  चाय  की  अतिरिक्त  खपत  होठ  है  '  हम  एक  ओर

 देश  में  कढ़ते  वो  प्रोत्साहित  नहीं  कर  सकते  हमें  यह  भी  सुनिश्चित  करता  है  कि  खपत
 में  वृद्धि  उत्पादन  से  अधिक  न  हो  हमारा  निर्यात  लक्ष्य  पूरा  हो  सके  |  जहां  तक  हमारे  देश

 का  सम्बन्ध  है  चाय  निर्यात  का  एक  ब्रहुत  बड़ा  मद

 निर्यात  के  क्षेत्र  में  हमने  एक  महत्वपूर्ण  निर्णय  यह  लिया  पैकेट  बंद  चाय  के  निर्यात

 कर  घत्पादन  शुल्क  में  पूरो  रिवायत  दी  जाती  है  ।  बसे  लघु  स्तर  पर  चाय  के  पैकेट  बनाने  वाले  जिनकी

 कूल  बिक्री  1-5  करोड़  है  की  उत्पादन  झुल्क  के  मुगतान  से  छुट  दी  गई  छोटे  उत्पादकों  तथा

 पिश्वेषक र  नीखशी री  क्षेत्र  क ेचाय  उत्पादन  करने  वाले  उत्तादकों  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन  योजना

 लाशू  करने  के  लिए  कदम  उठाह  गए  बोर्ड  के  अन्तगंत  चाय  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 ऋण  प्रदान  करने  के  स्तर  में  चाय  बागवानी  योजना  के  प्रन्तगंत  संघटक  तथा  नये  चाय  एककों  के

 बित्त  पोषण  में  बढ़ोतरी  की  बई  है  तथा  राज्यों  तथा  चाय  व्यापार  और  उद्योग  में  बेहतर  समन्वय

 स्थापित  के  लिए  राज्य  सरकारों  का  प्रतिनिधित्व  करने  बाली  एक  बागवानी  जिकस  समन्वय  समिति

 गटित  की  मई  है  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  दाजिलिग  चाय  या  तथाकथित  दाजिलिंग  टो  को  गृणवत्ता  के  बारे  में  शक
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 सलमान

 जाहिर  किया  है  तथा  दारजिलिय  चाय  की  प्रतिष्ठा  को  कम  करने  पर  गंभीर  चिन्तां  जाहिर  की
 मैं  सभा  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  चाय  बोर्ड  विशेष  तौर  पर  दाजिलिन  टी  प्रतीक  चिन्ह  उन्हीं
 पैकेटों  को  देता  है  जिसमें  कम  से  कम  60  प्रतिशत  दाजिलिंग  चाय  हो  ।  बाहर  से  चाय  आयात  करने
 के  इरादे  पर  भी  कुछ  चिन्ता  जाहिर  की  गई  थी  झौर  एक  श्रदन  अक्सर  पूछा  जाता  हैं  कि  जबकि

 हमारा  देश  एक  बड़ा  चाय  उत्पादक  देश  है  हमें  आयात  करने  के  लिए  विवेशी  कर  इल्‍्सेमाज
 क्यों  करना  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहैगा  कि  चाय  आयात  विश्ेषतोर  यमूलक  बढ़ाकर

 निर्यात  करने  के  लिए  किया  जाता  है  घरेलू  खपत  के  लिए  नहीं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  मुमताज  अंसारी  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  रुग्ज  चाय  बायानों  के  बारे  में
 बात  करते  समय  चाय  बागानों  का  भधिग्र हण  या  राष्ट्रीयकरण  ही  समाधान  नहीं  समाधान
 उन्हें  स्वस्थ  करने  के  लिए  समुचित  सहायता  देने  में  है  और  उन्हें  उचित  प्रबन्दकों  को  वापस  सौंपने  में

 उन्होंने  उन  सभी  चाय  जिनका  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  के  कर्म  बारियों  के  बारे  में
 भी  चिन्ता  जाहिर  की  है  कि  इन  कमेंचारियों  के  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या है  ?  कहा  है
 कि  चाय  उद्योग  में  कायरत  कर्मचारियों  तथा  श्रमिक  वर्ग  के  बारे  में  तथा  देश  के  समग्र  आमक  बर्ग  के
 बारे  में  सरकार  का  इरादा  काफी  सम्मानजनक  हम  उनके  प्रति  संवेदनशील  और  चिन्शित  हैं
 इसीलिए  टी०टी०सी  ०आई6०द्वारा  अधिग्र हित  चाय  बागानों  के  समी  कर्मचारियों  कौ  नौकरी  बरकरार
 रखो  गयी  है  ।  और  इसीलिए  हम  आज  यहां  यह  सुनिश्चित  करने  आए  हैं  कि  दावों  का  निपटारा

 समुचित  रूप  से  न्याय  संगत  हो  ।

 महोदय  हमने  रुण्णता  का  पता  लगाने  की  कोशिश  की  है  ।  ज्यादातर  बागानों  की  रुग्णता
 का  कारण  खराब  प्रबन्धन  है  तथा  कभी-कभी  अपर्याप्त  निवेश  जाय  बोर्ड  को  ऐसे  चाय  बागानों
 की  जिम्मेदारी  पुनर्वास  योजना  तेयार  करने  धौर  योजना  के  अनुरूप  उनकी  सहायता  करते  के
 लिए  कहा  गया

 इन  रुग्ण  चाय  बागानों  के  अधिग्रहण  कां  एक  उद्देश्य  उन्हें  स्वस्थ  बनाने  के  लिए  सहायता
 करना  है  ओर  उन्हें  स्वस्थ  बनाने  के  लिए  सहायता  करते  समय  हम  यह  करते  हैं  कि  उंस
 चाय  बागानों  के  मजदूरों  पर  उसका  विपरीत  प्रभाव  न

 जहां  तक  अनधिक  रुग्ण  चाय  बागानों  का  सम्बन्ध  स्वस्थ  चाय  बागानों  का  संम्यन्ध  है
 और  वेसे  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  जो  चांय  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  एक  अदम  छठता  है  कि  उन
 चाय  बागानों  की  आय  का  लाभ  का  एक  बड़ा  भाग  वापस  उस्ोप  में  गहीं  लगाका  जा  रहा  है
 बल्कि  वास्तव  में  उसे  अन्य  अधिक  लाभकारी  काये  और  अन्य  उद्योगों  में  लगावा  जा  रहा  है  ।
 माननीय  वित्त  मंत्री  की  मेहरबानी  से  हमें  आयकर  अधिनियम  की  धारा  33  के  अन्तर्गत
 लाभ  को  वापस  चाय  बागानों  के  निवेश  करने  से  प्रोत्साहन  मिलता  है  तथा  उस  घनरादि  को  कहीं
 ओर  निवेश  करने  से  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  ।  आयकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  इस  प्रोत्साहन  के
 चाय  उद्योग  द्वारा  काफी  प्रश्यंता  की  गई

 महोदय  वाजिब  तौर  पर  कामगारों  के  लाभ  के  लिए  किये  जा  रहे  उम्रबंध  के  बारे  में  पूर्णत
 चिन्ता  व्यवत  को  गई  |  और  यहां  मैं  चाय  बागानों  में  नियोजित  किये  जा  रहे  अत्पक्य  झोगों  के  कारे
 में  उठःये  गये  एक  विशेष  प्रइन  का  उल्लेख  करना  चाहुूंगा  |  जहां  तक  मैं  चाय  के  कार्यकरण  को
 समभता  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  इसमें  18  वर्ष  से  कम  आयु  के  लोगों  को  नियोजित  नहीं  किया
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 ह  बंग्रेहा  1913  चाय  कम्पनियाँ  चाय  एककों  का  अधिग्रहण  और
 संशोधन  विधेयक

 था  रहा  किन्तु  देश  के  सम्पूर्ण  कानून  को  लागू  करना  वाणिज्य  मंत्रालय  या  चाय  बोडे  का  कार्य

 नहीं  राज्य  सरकार  सहित  विभिन्‍न  एजेंसियों  को  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में कानुनों  को  लागू  करना
 पढ़ता  श्रसिक  कानून  बाणानों  के  कामगारों  पर  उसी  प्रकार  लाग्रु  होता  है  जैसा  कि  यह
 बन्वत्न  कामंगारों  पर  लागू  होता  जहां  तक  च्राय  बोडे  अथवा  वाणिज्य  मंत्रालय  के  किसी  कानून
 के  किसी  मी  प्रकार  के  उल्लंधन  के  होने  का  सम्वन्ध  हम  तत्परतापूर्वक  और  शीघ्र  कार्यवाही

 किन्तु  चाय  चुनने  के  तरीके  को  जानने  के  कारण  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  यह  भ्रधिक

 सुविधाजनक  होया  कि  चाय  ऐसे  ब्यकित  द्वारा  चुनी  जाए  जो  चाय  की  भाड़ियों  की  ऊंचाई  से  ऊपर
 देख  सके  भोर  बहुत  छोटे  बच्चे  के  जो  इतना  लम्बा  हो  कि  चाय  की  भाड़ियों  की  ऊंचाई  के
 ऊपर  देख  चाय  चुनना  उतना  सुविधाजनक  अथवा  सम्मव  नहीं  होगा  ।  किन्तु  माननीय  सदस्य
 जिस  सीमा  तक  स्वयं  को  चितित  महसूस  कर  रहे  यदि  उनके  पास  कोई  सुस्पष्ट  ब्यौरा  हो  या  उन्हें
 बायातों  के  ऐसे  विज्लेष  मामलों  की  जानकारी  हो  जिनमें  इस  प्रकार  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा
 सो  हम  ग्रह  सुनिश्चित  वरने  के  लिए  कि  कानून  का  इस  प्रकार  का  उल्लंधन  निश्चित  रूप  से  जो
 भी  सम्मव  होगा  कड़ा  से  कड़ा  कदम

 हमने  चाय  उद्योग  का  उपचार  करने  और  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  तो  कदम
 उठाये  ही  इसके  अतिरिक्त  हमने  चाय  बागातों  में  कामगारों  के  कल्याण  की  भी  अनदेखी  नहीं  की

 जिसके  बारे  में  सदस्यों  द्वारा  इस  सभा  में  वाजिब  तौर  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  कल्याण
 कार्यों  को  व्यापक  रूप  से  दो  प्रमुख  शीर्षों  में  वर्गोकृत  किया  गया  है  शैक्षित  वजीफा  और  सामान्य
 कल्याण  ।

 शैक्षिक  वजीफे  के  अन्त्गंत  चाय  बागानों  के  कामगारों  के  बच्चों  को  प्राथमिकता  स्तर  से
 ऊपर  अध्ययन  जारी  रखने  के  लिए  भनुदाव  दिया  जाता  इसमें  शिक्षा  शुल्क  और  होस्टल  शुल्क
 शायिश्र  1989-90  के  दोरान  नेहरू  पुरस्कार  के  रूप  में  वजीफे  के  तोर  पर  4.07  लाख  रुपये  की
 धनराक्षि  ओर  पुस्तक  अनुदान  के  रूप  में  12,000  रुपये  की  घनराशि  वितरित  की  गई  थी  ।

 सामान्‍य  कल्यात्र  योजना  के  अन्तगंत  स्वास्थ्य
 भारतीय  रेड  क्रास  संस्था  सेंट  जान  एम्बुलेंस  एसोसियेशन  को  सहायता  की  जाती  है  ।  इस  योजना  में
 क्षेक्षणिक  छात्रवास  स्वास्थ्य  केन्द्र  अस्पताल  ओर  शैक्षणिक  और  व्यावसायिक
 प्रशिक्षक  ओर  चाय  बांगान  के  कामकारों  और  उनके  परिवारों  के  लाभार्थ  विशेषीकृत  उपचार

 सुविधायें  शामिल  अदाक्त  बाबान  कामगारों  ओर  उनके  आश्रितों  की  वित्तीय  सहायता  के  लिये
 पोजना  भी  चलाई  गई  है  |  वर्ष  1989-90  के  दौरान  सामान्य  कल्याण  योजना  के  अन्तगंत  13,42
 लाख  रुपये  वितरित  किये  गये  थे  ।

 इसके  पतिरिक्‍त  चाय  ब्रोर्ड  गुर्दा  जलपाई  गुड़ी  पोलीटैक्निक  में  तकनीकी
 प०  केरल  और  तमिलनाडु  में  स्काउउटक  और  गाइडिंग  के  लिये  वित्तीय  सहायता

 भी  देता  है  ।  चाय  बोर्ड  से  खेल  संबंधी  क्रियाकलापों  के  लिये  मी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ।

 .  संक्षेप  मे ंऐसा  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  जिससे  हम  यह  महसूस  करें  कि  चाय  कामगारों
 के  कल्याण  की  किसी  मी  प्रकार  उपेक्षा  अथबा  अनदेखी  की  गई  हो  ।

 सभा  के  एक  वर्ग  की  ओर  से  यह  मांग  उठाई  गई  थी  कि  च्वूकि  प०  बंगाल  चाय  निगम  पहले

 हो  कुछ  चाय  बागानों  की  बहुत  कुशलतापूर्वक  देखभाल  कर  रहा  इसलिये  क्‍यों  नये  चार  चाय
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 £  ४  ५  *  मी
 चाय  केम्पनियाँ  चाय  एककों  का  अधिग्रहण  और  20  Yeo

 संशोधन  विधेयक

 सलमान

 बागान  प०  बंगाल  कऋझथ  निगम  को  सौंप  दिये  जायें  ।  हमें  पहले  की  १०  के  मुख्य  मंत्री  से  इस
 आक्षय  का  एक  औपचारिक  पत्र  मिल  चुका  है  जिसमें  इन  चाय  बागानों  को  प०  बंकल-दाय  विकाओ
 निग्रम  को  सौंपने  के  लिये  अनुरोध  विःया  गया  यह  मामला  विच्वाराधीन  सरकार  ने  इस  बारे
 में  स्पष्ट  कहा  है  ।

 हम  स्पष्ट  रूप  से  यह  महसूस  करते  हैं  कि  चाय  बाभानों  को  चलाने  का  कॉर्ये  वॉ्लिजंय
 मंत्रालय  अथवा  भारत  सरकार  का  नहीं  हमारा  कार्ये  तथां  हमारा  कत्तंध्य  और  दाषपित्व  कथ
 का  अधिक  उत्पादन  निर्यात  में  वृद्धि  करमे  तथा  कोय  मात्रो  और  विस्म  में  खुधारं  के  लिशे
 चाय  उद्योग  को  सहायता  प्रदान  करना  चाय  की  किस्म  मैं  सुधार  करते  समय  हँम  उन  श्रमिकों
 के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  भ्रतिबद्ध  जो  उस  चाय  का  उत्पादन  करते  पश्चिम
 बंगाल  सरवार  से  प्राप्त  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  साथ  इन  चार  चाय  सेम्पदाओं  के  अविव्य से
 सम्बन्धित  वाणिज्य  मंत्रालय  को  प्राष्त  हुए  प्रन्य  प्रस्तावों  पर  भी  गंभीरता-पुर्वक  विशेर  किया  जी

 रहा

 जैसा  कि  मैंने  वहा  है  कि  यह  लघु  संशोधन  विधैयंक  हमने  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के

 लिए  पहले  ही  बहुत  समय  ले  लिया  मैं  इंस  विधेयक  का
 कानून

 के  एक  लोभप्रद  हिस्से  के  रूप  में
 स्वागत  करता  हूं  जो  चाय  उद्योग  के  अनेक  श्रमिकों  के  लिए  लाभप्रद

 3.00  स०्प०  ॥
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  संशोवन  प्रस्तावों  पर  विज्ञाश  करेंगे  ।

 अब  मैं  श्री  गिरधारो  लाल  भार्गव  ओर  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  प्रस्तावित  शंलोकष्म
 संख्या  |  और  3  सभा  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  |  और  3  रंखे  गए  तथा  अस्थोकूत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  वि
 चाय  कम्पनियों  चाय  एककों  का  अधिग्रहण  कोर  अन्वविवेत

 में  संशोधन  सम्बन्धी  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  |ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समा  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  करेगी  ।

 प्रदन  यह  है  :--

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभ्ह  2  विजेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  होड़  दिया
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 8  1513  र्टेइंद्रए९ दा  ऐ  ंसरर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 खप्ड  |,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 शो  सलमान  खुन्लौंद  :  प्रस्ताव  करंता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  *

 ज्याप्यक्ष  महोदव  :  प्रष्न  यह  है  :

 विधैयक  पारित  किया  जाए  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 संसदीय  कार्य  संजालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विधि  स्थाय  और  कसम्पनो  कार्य  संत्रालय  में  रफ्ये

 मंत्री  रगंराजन  :  मैं  अपने  युवा  मंत्री  को  इतनौं  सफलता-पूर्वक  अपना

 प्रथम  विधेयक  पारित  करने  के  लिए  बधाई  देना  चाहता

 उपसब्यक्ष  महोकथ  :  ध्रापको  हादिक  बधाई  ।

 भो  सुझकल  बालकृष्ज  बासनिक  :  महोदय  मैं  चित  बसु  का  मी  स्वागंत  करना

 चाहता  हूं  जिन्होंने  सरकारी  कार्यवाही  में  माग  लिया

 शी  चिस  अंशु  मैं  बेरोजगारी  सम्बन्धी  संकल्प  पर  चर्चा  में  माग
 खेमे  के  लिए  आया  हूं  मैं समझता  हूं  कि  आप  शुर्धे  इंस  संकल्प  पर  बोलने  की  प्रनुमति  प्रदान  करेंगे  ।

 4:02  02  म०१०

 बेरोजगारों  के  बारे  में

 सयाध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  तेज  नारायण  सिंह  द्वारा  बेरोजगारी  सम्बन्धी  संकल्प  पर  आगे
 अर्था  प्रारम्भ  करने  से  बूवे  मैं  वह  उल्लेख  करना  चाहंता  हूं  कि  इस  संकल्प  पर  पहले  ही  3  धन्‍्टे
 और  49  मिनट  तक  चर्चा  की  जा  चुकी  है  इस  पर  चर्चा  के  लिए  निर्धारित  समय  समाप्त  हो

 अब  है  ।  अब  सभा  को  इस  संकल्प  पर  और  झागे  चर्चा  के  लिए  समय  निर्धारित  करना  कया
 सभा  की  इल्छा  है  कि  इस  संकल्प  पर  चर्चा  के  लिए  एक  बस्टे  का  समय  बढ़ा  दिया  गया

 अमेंक  मायनोय  समस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  धन्टे  की  भ्रवधि  ओर  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 थी  हस्मान  मोल्लाह  सभा  को  एकमत  से  उन  हजारों  तथा  लाखों
 श्रेमिकों  और  कर्मचारियों  को  बधाई  देनी  चाहिएं  जिन्होंने  आज  सम्पूर्ण  भारत  में  हुई  सफल
 बोधोगिक  हड़ताल  में  माग  लिया  हमें  एकमत  से  दिल्‍ली  मैं  मायपुरी  में  हड़ताली  श्रमिकों  घर

 पुलिस  द्वारा  निभर्म  आक्रमण  तथा  तमिलनाडु  और  भोपाल  तथा  देश  के  कुछ  अन्य  मागों  में
 संख्या  में  की  गई  गिरफ्तारियों  की  भी  मिन्‍दा  करती  हड़लात  पूर्ण  रूप  से  सफल

 रहो  श्रमिकों  ने  सरकार  की  नोतिबों  की ओर  उसका  ध्यास  दिलाके  ।



 बेरोजणररी  छे  बएरे  मे  सुझुसप  १९  बबभ्दर  , १११॥

 श्री  एम०भ्रार०  कोदम्बूर  जनादर्न  न  :  तमिलनाडु  में  हड़ताल  नहीं

 हड़ताल  पूर्व  रूप  से  असफल  रही  ।  वह  सभा  को  भ्रम  में  डाल  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  इस  समय  इस  पर  चर्चा  करना  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हुं  कि  अपना  भाषण
 प्रारम्म

 श्री  ए०  चाल्से  :  बेरोजगारी  की  समस्या  बहुत  विकट  रूप  घारण  कर

 चुकी  है  तथा  हम  सब  जानते  हैं  कि  यह  दिन-प्रतिदिन  और  अधिक  गम्मीर  होती  जा  रही  इस
 तथ्य  के  बावजूद  भी  बेरोजगारी  अत्याघिक  बढ़  रही  हमारी  पंचवर्षीय  योजनाभों  का  मुख्य  उद्देश्य
 उत्पादन  को  बढ़ाकर  न  केवल  अर्थव्यवस्था  का  विकास  करना  अपितु  और  अधिक  रोजगार  के

 अवसर  पैदा  करना  भी  है  विशेषकर  इस  देश  के  ग्रामीण  तथा  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  ।  इस  समय

 सम्पूर्ण  देश  में  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  सूची  वास्तक  में  अत्यधिक  चोका

 देने  वाली  है  ।

 कुल  संख्या  लगभग  3.2  करोड़  मानी  जाती  सिर्फ  केरल  में  ही  रोजगार  कार्यालयों  में

 लगभग  30  लाख  बेरोजगार  युवक  पंजीकृत  केरल  में  एक  विचित्र  स्थिति  यह  है  कि  रोजगार

 कार्यालयों  में  पंजीकृत  बेरोजगारों  का  अधिक  प्रशिक्षित  ऐसे  व्यक्तियों  का  है  जिन्होंने  में  ट्रिक  स्नातक

 और  स्नातकोत्तर  परीक्षा  पास  को  अतः  शिक्षित  बेशोजगारों  की  समस्या  केरल  की  मुख्य
 समस्या  है  ।

 यदि  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  संख्या  से  तुलना  की  जाए  तो  वस्तुतः
 बेरोजगारों  को  दिये  गए  रोजगार  का  प्रतिशत  काफी  कम  है  भौर  इस  संदर्म  में  केरल  की  स्थिति

 विचित्र  केरल  में  सबसे  निचले  ग्रेड  के  पद  पर  विमुक्ति  भी  लोकसेवा  आयोग  द्वारा  दी  जाती

 लगमग  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रम  और  अर्घ  सरकारी  उपक्रम  भी  केरल  लोक  सेवा  झायोग  के

 क्षेत्राधिकार  में  जब  कमी  भी  सबसे  निचले  ग्रेड  में  कोई  पद  रिक्त  होता  है  तो  स्वाभायिक

 तौर  पर  इसे  लोक  सेवा  आयोग  को  भेजा  जाता  है  जो  चयन  करता  तब  कंरल  में  रोजगार

 कार्यालय  किस  काम  का  है  ?  विचित्र  बात  यह  है  कि  महीने  के  लिए  180  दिन  के  लिए  भो

 बल्कि  179  दिनों  के  लिए  रोजगार  कार्यालग्रों  के  उम्मीदवार  को  सरकारी  नौकरी  में  रखा

 जाता  छः  महीने  पूरे  होने  पर  यदि  उस  समय  तक  लोक  सेवा  आयोग  नियमित  रोजगार

 नहीं  दे  पाता  है  तो  उन्हें  हटा  दिया  जाता  है  और  रोजगार  कार्यालयों  से  फिर  दूसरे  लोगों  को

 बुलाया  जाता  है  ।  केरल  में  स्थिति  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेऐसी  अनेक  हजार  महिलाएं  हैं
 जिन्होंने  रोजगार  कार्यालयों  में  अपने  नाम  पंजीकरण  कराये  हैं  और  पिछले  21-22  वर्षों  से  नीकरी

 पाने  के  लिए  इंतजार  कर  रही  अपने  निवर्चिन  क्षेत्र  त्रिवेन्द्रम  के  बारे  मं  व्यक्तिगत  रूप  से  जानता

 हूँ  कि  रोजगार  कार्यालय  उन  उम्मीदबारों  की  वर्तमान  सूची  की  सिफारिश  कर  रहा  है  जिन्होंने
 2]  वर्ष  पहले  अपने  नाम  दर्ज  कराए  अतः  रोजगार  कार्यालयों  में  अपदा  नाम  पंजीकरण  करबाने

 के  बाद  उन्हें  21  वर्षो  तक  इन्तजार  करना  पर  किस  काम  के  लिए  ?  सिफं  अंक्षकालिक
 सफाई  का  पद  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍योंकि  सिर्फ  यही  पद  लोक  सेवा  प्रायोग  के
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 कार  के  बाहर  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  अन्य  समी  रिक्तियां  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  मरी
 जाती  है  जिश्नमें  काफी  समय  सगता  है  ।  जंसा  कि  आप  हैं  कि  क्लेक  सेवा  आयोग  के
 माध्यम  से  नियमित  नियुक्ति  में  काफी  समस्या  है  ।

 मेरे  कहने  करा  यह  कि  रोजगार  कार्यालयों  का  होना  भी  हमारे  देश  के

 बुबकों  को  रोजगार  प्रदान  करते  के  लिए  किसी  भी  उपयोग  का  नहीं

 इस  संदर्भ  में  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  हमें  रोजगार  योजना  की  तरह  बड़े  कार्यक्रम
 बनाने  जो  कि  संबसे  वडा  और  संबसे  अधिक  रोजगोर  सूजक  परियोजना  है  जिसे  हमारे  स्वर्गीय
 प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  देश  को  विछले  दिनों  इस  संभा  में  मैंने  कहा  है  कि  यह
 पहली  बार  है  जद  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  प्रें  हमारी  पंचायतों  को  साथ  5,  €.या  7  लाख  रुपया
 मिश्रा  और  यह  निदेश  है  कि  इशछ्ध  कम  से  कम  50  प्रतिशत  ग्रामीणों  के  रोजगार  सृजन  के
 माध्यम  से  जाना  और  सामान  50  प्रत्तिशत  से  कम  का  उसी  प्रकार  हमें  बड़ी
 योजनाएं  बनानी  होंगी  विशेषकर  जब  कि  हमारा  एक  कृषि  प्रधान  देश  अतः  कृषि  पर  आधारित
 उद्योग  बनाना  होगा  ।  सिर्फ  यही  हमारे  देश  के  ग्रामीणों  को  बचा  सकता  जेंसा  कि  आप  जानते

 हैं  कि  कृषि  में  मी  काम  मोसमी  होता  जिन्हें  कंषिक्षेत्र  में  काम  मिलता  है  वे  भी  सिर्फ  मौसमी
 कार्य  होते  और  सभी  महीनों  में  वे  बेरोजगार  हो  जाते  उन्हें  कुछ  अंश  कालिक  स्वनियोजन
 योजना  की  व्यवस्था  करनी  इस  संदर्भ  में  मी  मैं  एक  सुझाव  फलों  के  प्रसंस्करण  के
 लिए  एक  मंत्रालय  है  जिसे  खाद्य  प्रसंस्करण  मंत्रालय  कहते  मै ंसमता  हैं  कि  यदि  मेरी  याददादत
 ठीक  है  तो  इसे  1988  में  स्थापित  किया  गया  इन  तीन  वर्षों  में  मुझे  नहीं  लगता  कि  मंत्रालय
 ने  अधिक  प्रगति  की  आंकड़े  बताते  हैं  ।

 ..
 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  कृपया  समाप्त

 भी  ए०  चाल्स  :  यह  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  मैं  कुछ  अधिक  समय  लूंगा  ।  मुझे
 दो  मिनट  और  दिया

 उपाध्यल  महोदय  :  अनेक  व्ताओं  को  अभी  बोलना  समय  एक  घंटा  '  गया  है  ॥
 बरापको  दिया  गया  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 भी  ए०  चाल्स  :  भ्रापको  इस  समय  को  थोड़ा  बढ़ाना  क्‍योंकि  यह
 गारी  का  प्रदन  है  जो  भाज  देश  की  सबसे  बड़ी  समस्या  हे  1

 एक  सदस्य  :  प्रत्येक  व्यक्ति  को  बोलना

 शी  ह०  बाल्स  :  यदि  आप  अध्ययन  कराते  हैं  तो  पता  चलेबा  कि  पिछले  पांत्व  वर्षों  में  इस
 सम्मानित  सभा  का  एक  तिहाई  समय  विपक्ष  के  सदस्यों  ने  अन्ववध्यक  रूप  से  तथा  बेकार  के  काम
 के  लिए  लिया  है  (  *+  )  है

 भरी  हंस्तान  मोल्लाह  :  बह  व्यक्ति  कौन  है  *#

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  छब्द  की  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  देता  हुँ

 कक  अध्यक्ष  जी  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृतान्त'से  निकाल  दिया  गया  ।
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 )
 थी  ए०  चाल्से  :  मेरा  तात्पयं  किसी  व्यक्ति  को  लेकर  आप  भी  प्रेरी  तरह  से

 राष्ट्रिय  )

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देना  प्रांकड़ों  के  अनुशार  पूरे  देश
 में  उगाये  गये  45  प्रतिशत  फल  देक्ष  में  प्रसंस्करण  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  होने  के  कारण  बर्बाद

 हो  रहे  आंकड़ों  के  ध्नुसार  45  प्रतिशत  फल  की  कीमत  लगमग  5000  करोड़  २०  प्रति  वर्ष
 5000  करोड़  रु०  का  फल  बर्बाद  हो  रहा  क्‍योंकि  प्रसंस्करण  की  कोई  सुविधा  नहीं  परीढ
 किसानों  को  लागशका हो  मूल्य  भी  नहीं  मिल  प्रता

 यदि  100  रु०  मूल्य  के  फलों  का  प्रसंस्करण  किया  जाता  है  तो  हमें  200  रु०  मिलेंगे  ।
 प्ेरा  सुकाव  यह  है  कि  यदि  5000  करोड़  रुपये  के  फलों  का  प्रसंस्करण  किया  जाता  है  तो  हमें  ऋति
 प्रति  वर्ष  10000  करोड़  रुपये  मिल  सकते  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहित  किया
 जाये  ।  *

 हमारे  देश  के  गरीब  तबकों  में  सबसे  उपेक्षित  तबका  हमारे  समुद्री-किनारे  के  क्षेत्र  के
 पारंपरिक  मछुआरे  रहे  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  30  किलो  मीटर  का  समुद्रीक्षेत्र  पारंपरिक

 के  कष्टों  का  वर्णन  नहीं  किया  जा  सकता  एक  पूरे  वर्ष  में  मछली  पकड़ने  का  मौसम
 सिफ़  3  या  4  महीने  रहता  दूसरे  मौसमों  में  मानसून  के  कारण  या  प्राकृतिक  विषदाओं  के  चलते
 वे  ऐसा  नहीं  कर  सकते  हैं  तथा  वे  अपनी  जीनिका  चलाने  में  असमर्थ  यहां  तक  कि  उनकी

 भोपड़ियाँ  मी  ढह  जाती  उनकी  पीड़ा  का  वर्णन  करना  कठिन  ये  उपेक्षित  हैं  तथा
 उनकी  मदद  के  लिए  कुछ  कारंवाई  करनी  बताया  जाता  है  कि  करोड़ों  रुपयों  की  दुस्‍्य
 मछलियां  अपने  आप  मर  जाती  हैं  क्योंकि  गहरे  सस॒द्र  में  मछली  पकड़ने  कौ  पर्याप्त  सुविधा  हमारे
 देश  के  लम्बे  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  में  नहीं  यदि  मछुआरों  को  कुछ  सुविधायें  दी  जायें  तो  उन्हें
 गार  मिलेगा  और  करोड़ों  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  सकेगी  ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि
 ताईवान  तथा  अन्य  छोटे  देश  हमारे  समुद्रों  में  भ्ाते  हैं  तथा  हमारी  मछलियों  को  पकडते:हैं।  उनके
 पास  नवीनतम  तकनीकी  तथा  बड़े  बड़े  जहाज  हमें  भपने  मतस्य  उद्थयोग  को  प्रोत्साहित  करना
 पड़ेगा  ।

 उसके  बाद  औद्योगिक  रुग्णता  के  बारे  में  यदि  मैं  कुछ  कहूँ  तो  विपक्ष  में  बंढे  मेरे  मित्र
 नाराज  हो  जाएंगे  ।

 आठवीं  में  प्राककलन  समिति  कै  सदस्य  के  रूप  में  मुर्के  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ
 कपड़ा  मिलों  में  जाने  का  अवसर  मिला  था  और  एक  खास  मिल  में  हमने  देखा  कि  वहाँ  एक
 कामगार  दो  चरखलों  को  चला  रहा  था  |  हमें  पता  नहीं  कि  वहाँ  बाद  में  क्‍या  हुआ  क्योंकि  केरल  में
 मैंने  देखा  है  कि  एक  कामगार  चार  करथों  को  चला  रहा  हमने  पूछा  कि  क्‍या  करघों  के
 चलाने  संबंधी  कोई  मानदष्ड  मीं  अधिकारी  इस  पर  चुप  रह  गये  ।  जब  हमने  बार-बार  पूछा  तो
 सच्चाई  सामने  आयी  ।  वहाँ  श्रम-सम्बन्धी  समस्या  थी  तथा  कामयारों  ने  2  से  ज्यादा  करघों  पर
 काम  करने  से  इनकार  कर  दिया  फिर  बहां  की  सरकार  के  श्रम  मंत्री  ने  हस्तक्षेप  किया  और
 एक  समभोता  हुआ  कि  एक  कामगार  केवल  दो  करघों  पर  ही  काम  नतीजतन  जहाँ  सिर्फ
 500  कामगार  होने  चाहिए  बहाँ  1000  कामगार  हैं  ।
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 अकेले  सातवीं  योजना  में  ही  कपड़ा  भिलों  के  आघुनिकीकरण  पर  लगभग  7500  करोड़
 रुपसे  झर्च  किए  गए  ओर  मैं  बह  कह  सकता  हूं  कि  यह  अधिकांस  घनराक्षि  बर्बाद  की  गई  थी
 क्योंकि  ध्सशुनिक्मेकरथ  का  कोई  फल  नहीं  मिला  तथा  मिलें  अम्मी  भी  रुग्ज  मिलों  की
 रुखता  के  अन्य  कारण  भी  है  जिनकी  छानबीन  नहीं  की  गयी  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि
 औद्योगिक  रुग्जता  को  दुर  करना  चाहिए  तथा  जब  भी  आधुनिक्ोीकरण  हो  तो  हमें  कामगारों  के
 हितों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  क्‍योंकि  आधुनिकोकरण  से  अक्सर  बेरोजगारी  बढ़ती  इन  सभी
 बातों  का  ध्यान  रखना  होगा  ।  अन्त  में  मैं  विपक्ष  क ेमाननीय  सदस्यों  से  भी  एक  अपील

 अनुदान  की  माँगों  पर  बहस  करते  समय  नई  औद्योगिक  नीति  पर  भी  पर्याप्त  बहस  हुई  थी  ।  हमें
 दुनिया-मर  में  हो  रहे  बदलाव  का  ख्याल  रखना  पिछले  कुछ  ब्षों  से  हो  रहे  परिवतंनों  की
 और  से  हम  रीय-वॉन  विकल  की  तरह  बेक्षवर  नहीं  रह  सकते  जो  बदलाव  आ  रहा  है  उसके  प्रति

 हम  अपनी  क्राँखें  मी  नहीं  बन्द  कर  सकते  सारे  संसार  में--यहाँ  तक  कि  समाजवादी  देक्षों  में
 क्या  हो  रहा  है  ?  इस  देश  में  एक  खास  समय  में  हमें  अपना  सोना  मी  गिरवी  रखना  पडा  था  और

 हमारा  सौमाग्य  है  कि  वतंमान  सरकार  ने  पिछली  सरकार  द्वारा  गिरबवी  रखे  सोने  को,छुड़ा  लिया
 पर  दुर्भाग्य  है  कि  विपक्ष  में  बेठे  मेरे  मित्रों  को सोबियत  संघ  के  घटनाक्रमों  का  पता  नहीं  है  ।

 हाल  ही  के  एक  समाचार  के  अनुसार  सोवियत  संघ  में  कई  करोड़  रुपये  के  सोने  को  बेच  दिया  गया

 है  ।  यहां  तक  कि  उम्रके  राष्ट्रपति  को  भी  पता  नहीं  चला  कि  सोना  बेचा  गया  रबष्ट्रपति  को

 बताये  बिना  ही  वहां  करोड़ों  रुपये  के  सोने  को  बेच  दिया  हमें  यह  सुन  कर  दुख  हुआ  है
 क्योंकि  सोवियत  संघ  इतने  वर्षों  तक  हमारे  काम  आया  हमें  इन  परिवतेनों  का  पता  रहना

 चाहिए  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  न ेसाफ  कह  दिया  है  कि  यह  सरकार  परिवतंनशील  निरन्वरता  चाहती

 हम  निरन्तरता  चाहते  हैं  ।  हम  योजना  के  पूर्व  निर्धारित  आधारों  पर  मी  चल  रहे  हैं  जो

 हमारी  अर्थ  व्यवस्था  की  नींव  हैं  ।

 3.18  भ०प०

 राव  राज  सिह  पीठासीन

 संसार  में  हो  रहे  परिवतंनों  को  जानने  के  बाद  भी  यह  कहने  से  कि  हग  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  का  दरवाजा  खटखटा  हमारी  ममस्या  हल  नहीं  होगी  ।  हमारे  बित्त  मंत्री  ने  भी  स्पष्ट

 आशएवासन  दिया  है  कि  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  बौष  की  सारी  क्षर्तों  को  संसद  के  इस  क्षेत्र  में  सभा  के

 सामने  रखेंगे  |  सरकारो  क्षेत्र  के  उपकनों  को  बन्द  नहीं  करने  का  तथा  किसी  भी  कामगार  की  छुंटनी

 नहीं  करने  का  और  कामगारों  के  हितों  का  ध्यान  रखने  का  आइवासन  भी  दिया  गया

 प्ट्रीय  मुद्राकोष  की  सारी  क्षतों  वो  इस  मानमौय  सभा  के  समक्ष  रखा  जायेगा  तथा  हर  बात  का

 ध्यान  रखा  मैं  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यों  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  जाज  की  हड़ताल  देश

 के  व्यापक  हित  में  इससे  पूरे  देश  पर  गलत  प्रभाव  पड़ता  है  तथा  राष्ट्र  को  एक  गलव  सदेश

 मिलता  है  कि  इस  हड़ताल  के  लिए  उन्हें  विवक्ष  किया  यया  है  ।  आप  इसका  राजनंतिक  लाम  उठाना
 चाहते  मुझे  विश्वास  है  कि  देश  सच्चाई  भी  आज  की  हड़ताल  का  निर्णय

 किसने
 लिया  ?  क्‍या  हसके  नेता  पांच  सितारा  होटलों  में  नहीं  बंठे  हैं  ?  यदि  भ्राप  बुप  मतदाम  करवायें  तो

 आप  पायेंगे  कि  अधिकतर  काममार  हड़ताल  के  पक्ष  में  नहीं  देश  के  व्यापक  हित  में

 बो  सरकार  के  साथ  सहयोग  करना  चाहिए  ताकि  हमारी  अर्थव्यवस्था  स्थिर  हो  जाये  तथा  हम  सही

 रास्ते  पर  चल  दुर्भाग्ययश्ञ  आप  फिर  पुराना  खेल  खेल  रहे  हैं  तथा  देश  कय  भ्रस्यिर  करने  वाली
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 ए०
 ताकतों  का  साथ  देकर  देश  के  भविष्य  का  नाश  कर  रहें  जनता  दल  के  लोग  यहाँ  कहीं  भी

 नजर  नहीं  आ  रहे  मैं  इस  पर  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  ।  लेकिन  हमें  और  अंधिकं
 ताकिक  होना  हमें  उन  बदेलावों  को  ध्यान  में  रखना  होंगा  जोकि  सारे  विश्व  में  हो  रहे  हैं  तथा

 हमें  उनसे  होगा  ।  हम  सब  एकमत  होकर  देह  के  अच्छे  जविध्य  के  लिए  प्रयास
 *

 हमारे  लिएं  जनसंख्या  वृद्धि  एके  मुख्य  समस्या  दुभग्यवश  हम  पूरे  देश  में
 '

 परिवार  नियोजन  के  संदेश  को  ठीकं  प्रकार  से  प्रसारित  करेंने  में  असमर्थ  रहे  चाहे  हमने  कोई
 भी  वित्तीय  विकास  किया  हो  चीहे  कोई  भी  औद्योगिक  विकास  कियां  सब  कुछ  बढ़ती  जनसंख्या
 के  कारण  निरथंक  हो  गया  हालांकि  घने  में  प्रत्याशित  वद्धि  हो  रही  है  लेकिन  जनसंख्या  में
 अप्रत्याशित  वंद्धि  हो  रहौ  है|  हमें  यह  सुनिश्चित  के  लिए;एकलजुट  प्रयास  यह  कंरना  होगा  कि
 परिवार  बनियोजन  के  परिवार  में  अधिक  से  अधिक  दो  बच्चीं  का  संदेश  समूचे  राष्ट्र  में  पहुँचाया

 यदि  ऐसा  नहीं  किया  कोई  भी  दल  सत्ता  में  आए  और  आप  कोई  भी  निर्णय  सब
 बेकार  साबित  मैं  बला  किसी  दलगत  राजनीति  के  भ्राग्रह  करता  हूं  कि  हमें  एकमत
 होना  होगा  औरਂ  अपने  ग्रामीण  लोगों  के  गरीब  वर्ग  को  रौजगांर  अवसर  प्रदान  कराते  की  योजना
 बनानी  होगी  तांकि  उनका  इस  देश  में  अच्छा  भविष्य  हो  सके  और  वें  इस  देश  से  प्यार  करें  तथा
 एक  अच्छा  जीवन  जी  सकें  ।

 ,  |

 भी  के०पी०  सिंह  देव  :  समापति  मैं  एक  निवेदन  करता
 अभी-प्रमी  हमें  कलकत्ता  से  एक  उग्र  समाचार  मिला  है  कि  पष्दिचम  बंगाल  सरकार  के  गृह  सचिव  ने

 एक  पत्र  जारी  किया  है  जिसमें  कृषक  श्रमिकों  को  औद्योगिक  हड़ताल  में  शामिल  होने  के  लिए  कहा
 गया  वह  आचरण  नियमों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  संविधान  की  मावना
 का  उल्लंघन  कर  रहे  वह  लोगों  को  हड़ताल  में  शामिल  होने  के  लिए  मजबूर  नहीं  कर  सकते  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  उसक्रे  बारे  में  हमें  कुछ  बताए  |

 श्रो  चित्त  बसु  :  सभाषति  मैं  इसी  मुद्दे  पर  बोल  रहा  हूं  जो  उन्होंने
 अमी  उठाया  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  रिपोर्ट  की  क्‍या  प्रमाणिकता  है  ।  वह  राज्य  सरकार  के
 एक  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  पर  दोषा  रोपण  कर  रहे  उसका  क्या  आधार  है  ?
 मैं  नहीं  जानता  कि  आप  इन  बातों  को  कार्यवाही  वृतान्तध  में  शामिल  होने  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  के०पी०  सिंह  देव  का  कहना  है  कि  टेलीफोन  संदेश  प्राप्त  हुप्ला  पड

 श्री  चित्त  बसु  :  आप  एक  गलत  मिसाल  कायम  कर  रहे  कह  एक  सरकारी  .
 अधिकारी  हैं  और  भाप  समाचार  की  प्रमाशिकता  जाने  बिना  एक  भारतीय  ब्रशासनिक  अध्चकारी
 को  संलिप्त  कर  रहे  मैं  इसका  विरोव  करता  हूं  और  मेस-विच्ार  है  इसे  खमा  की
 कार्यवाही  में  शामिल  न  किया  जाये  क्‍योंकि  इसकी  प्रमाणिकता  सिद्ध  नहीं  हुई  जब  तक
 पति  इसकी  प्रमाणिकता  सिद्ध  नहीं  कर  मेरे  विच्चार  से  इसे  सभा  की  में  क्षामिल  नहीं
 किया  जाना  चाहिए  ।

 समापति  महोक्य  :  श्री  वे  ०पी०  सिंह  देव  का  कहना  है  कि  स्पण्टः  रूप  टेलिफोर्क  संदेश
 प्राप्त  हुआ  है  ।  अतः  मैं  ठीक  से  नहीं  कह  सकता  कि  टेलिफोन  संदेश  विश्वसनीय  इसके  लिए
 कुछ  न  कुछ  लिखित  रूप  में  होता
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 झो  जनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  द्वीप  यह  एक  गला

 बार  में  छपा  )

 समापति  सहोदय  :  यदि  यह  अखबार  में  छपा  आप  कृपया  भ्रखबार  प्रस्तुत  करें  और
 इसे  अभी  फल  सुबह  अध्यक्ष  के  सामने  प्रस्तुतਂ

 आप  इसे  अध्यक्ष  के  सामने  रख  सकते  कोई  भी  अखबार  की  काटिंगं  या  कोई  प्रपत्र
 जिसके  बारे  में  कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  कहा  है  ।

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलक्द  विमान  तथा  महिला  ओर  बल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  :  मैंने  कहा  है  कि  मैं  उसका  समथैन
 करती  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  आप  उसे  अध्यक्ष  के  सामने  यदि  वह  उसे  स्वीकार  करते  हैं  तो
 इस  पर  कल  चर्चा  की  जा  सकतीं  अब  हम  गर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को  जारी

 श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  मंत्री  विशेष  राज्य  सरकार  की  प्रतिष्ठा  को  कलंकित  करने  में  माग

 ले  रहे  केन्द्रीय  मंत्री  गए  और  अधिकारी  को  जो  कि  गुण्डागिरी  का  एक  भाग

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ  पीठासीन  अधिकारी  की  और  न  चिल्लाएं
 कृपया  बैठ  जाइए  ।  आपका  व्यवहार  बहुत  निदनीय  क्या  आप  क्रपया  बंठेंगे  ?

 सभापति  महोदय  :  मैं  ऐसा  व्यवहार  बर्दाइत  नहीं  जब  मैं  बोल  रहा  तब
 आपको  बैठ  जाना  माननोय  मंत्री  को  कुछ  कहने  का  अधिकार  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आपको  अपनी  बात  कहने  का  पूरा  अधिकार  ओर  इस  पक्ष  को  भी
 अपनी  बात  कहने  का  अधिकार  शभ्रब  मैं  किसी  बात  को  नहीं  सुनना  चाहता  जिसमें  कह  राज्य
 सरकार  किसी  अधिकारी  की  निदा  कर  रही  थी  ।

 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  सभा  में  अनुशासन  बनाए  मैं  किसी  सदस्य  के
 विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  करना  चाहता  ।  लेकिन  कृपया  पीठास्सीन  अधिकारी  पर  न

 कऋषपया  अनुकझञासनिक  ढंस  से  ब्यवहार  करने  की  कोशिश  करें  ।

 मैं  अपने  विवेक  के  अनुसार  अपना  निर्णय  दूंगा  और  मैं  जब  इस  कुर्सी  पर  बैठा  तब  मैं
 आपको  अपनी  निष्पक्षता  का  भाश्वासन  दे  सकता  हूं  ।

 ,

 कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  बंगला  समाचार  पत्र  में  कुछ  कहा  वह  उस  समाचार-पत्र  से
 उद्धत  कर  रही  थी  ।  मैंने  कहा  कि  यदि  बंगला  समाचार  पत्र  में  कुछ  छपा  है  तो  वह  उस  समाचार
 पत्र  की  कटिंग  अध्यक्ष  के  सामने  वह  उस  विषय  पर  चर्चा  या  वाद-विवाद  की  इजाजए  दें
 अथवा  न  दें  उन  पर  निर्मर  करता  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  अपनी  व्यवस्था  लेकिन  किसी

 अधिकारी  के  सम्मान  या  चरित्र  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कहा  गया  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  था  वह

 28$
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 ससिभाषति

 यह  है  कि  बंबला  समाचार  पत्र  में  है  कि  किसी  अधिकारी  ने  हड़ताल  को  प्रोत्शाहत  दिखा  यदि

 समाचार  पत्र  में  ऐसी  वात  है  तो  इसे  अध्यक्ष  महोदय  के  सामने  रव  खकसी  है  ।  अध्यक्ष  महोदय
 अपना  निणंय  देंगे  ।

 इस  समय  मैं  इस  विषय  को  लेचे  के  लिए  ठेयरर  कहीं  इस  समय  मर  सरकारी

 सदस्यों  का  कार्य  चल  रहा  है  जो  जारी

 श्री  चित्त  बसु  ।

 थो  चित्त  बचु  :  सभापति  मैं  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  ।  संकल्प  क्पने
 कोण  में  बहुत  सरल  और  बहुत  मुखर  सऊलल्‍प  में  कहा  गया  कि  यूड  समा  देक्न  में  बढ़दी
 बेरोजगारी  से  उत्तान्‍्न  स्थिति  पर  विचार  करती

 स्वामाविक  रुप  से  राष्ट्रीय  संसद  से  स्‍्लाशा  की  जाती  है  कि  वह  हमारे  देक  में  बेरोजगार
 से  उत्पन्न  स्थिति  पर  विचार  इस  संकल्प  में  भो  सरकार  से  यह  अनुरोध  किब्य  बयय  है  कि  बह
 बढ़ती  बेरोजगारी  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  एक  पैकेज  कार्यक्रम  अथवा  कोई  कायंक्रम
 निर्धारित  करे  ।  इसलिए  इसमें  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जिस  पर  आपत्ति  की  जाये  ।

 इसलिए  मैं  स्ृप्रथम  सरकार  से  और  सत्ता  पक्ष  में  बंठे  खदस्पों  से  अनु  रोध  करू गा  कि  यह
 स्थिति  की  वास्तविकता  का  विवरण  है  और  मेरो  प्तकार  से  यह  अपील  भी  है  कि  वह  बेग्फेडश्परी
 की  बढ़ती  व्यापक  समस्या  से  निपटने  के  लिये  उपयुक्त  कार्यंबाही  इस/लए  इसमें  आपत्तिजनक
 बात  कुछ  भी  नहीं  है  ।  मैं  भ्राशा  करता  हूं  कि  सत्तापक्ष  के  माननीय  सदस्य  इस  संकल्प  को  इस  सभा
 द्वारा  सर्वंसग्मति  से  पारित  करवाने  में  हमारा  साथ  देंगे  ।

 बेजेजगारी  बढ़  रही  मैं  आपका  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  अथवा  सभी  आंकड़े  नहीं
 बताऊंगा  ।  किन्तु  सामान्यतया  यह  माना  जाता  है  कि  फिलहाल  शहरी  ग्रामीण  वे
 गारों  और  अल्प  रोजगारों  की  संख्या  ]0  करोड़  से  भ्रघिक  इसलिये  80  करोड़  की  कुल  आबादी
 में  प्रत्येक  दस  में  से  एक  बेरोजगार  है  ।

 हम  आज  बहुत  विकट  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  सरकार  इन  तथ्यों  से  अनभिन्न  नहीं
 सरकार  ने  पहले  ही  कुछ  उपाय  किये  हैं  ।  मैं  यह  कहने  को  विवश  हुं  कि  सरकार  द्वारा  किये  गए

 कुछ  उपायों  से  रोजगार  के  अवसर  सृजित  नहीं  हुए  मैं  इसका  जिक्र  इस।लेये  कर  रहा  हूं  क्‍योंकि

 यह  थ्राज  बहुत  महत्वपूर्ण  सरकारी  क्षेत्र  को  नोचा  दिखाने  की  चाल  छली  जा  रही  रोजगार
 के  प्रइन  के  सम्बन्ध  में  हम  ब।स्तविक  स्थिति  को  समझ  जेसा  कि  आँकई  कराले  निजी  केत्र
 में  रोजगार  की  वृद्धि  दर  नकारात्मक  मै  यह  मानता  हूं  कि  माननीय  श्रम  बन्त्री  इस  बात  कर

 मुझसे  सहमत  होंगे  कि  जहां  तक  रोजगार  की  वृद्धि  दर  का  सम्बन्ध  यह  किसी  क्षेत्र  में  नकारात्मक
 है  ।

 मुझे  श्रीमती  इंदिरा  मांघी  का  एक  बहुल  है  महत्वपूर्ण  वाक्य  याद  ।  डन्‍्होंने  जो  इस  सभा
 में  कहा  मैं  उसे  उद्धृत  करता  क्षेत्र  वास्तव  में  निगी  ही  मेरे  विचार  से  वह
 सही  है  ।  निजी  क्षेत्र  वास्तव  में  निजी  मिजी  क्षेत्र  में  क्या  हो  रहा  यह  जानने  का  हमें  कोई
 हक  नहीं  रोजगार  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  मैंने  यह  पाया  है  कि  निजी  क्षेत्र  में  कई  क्यों  से
 रोजगार  की  वृद्धि  दर  नकारात्मक  रही  है  ।
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 दूसरी  वित्त  भण्त्री  सहोदय  आप  यह  जानकर  प़सन्‍्न  होथे  कि  कई  छ्ामियों  ओर

 कर्मियों  के  बावजूद  सरकारी  क्षेत्र  में  रोजगार  में  वृद्धि  दर  2.5%  रही  है  ।

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  वे  इस  तरह  हड़ताल  करते  रहेंगे  ।

 शी  लिरा  अलु  :  हड़ताल  करने  बालों  से  नाराज  मत  किन्तु  प्रापको  यह  भी  जानना

 चाहिये  कि  क्या  हो  रहा  है  ।

 श्री  पियूष  तिरको  :
 यह  केवल  शुरुआत  है  ।

 हो  चित्त  बसु  :  यदि  आप  अपनी  नीति  पर  अमल  तो  निस्संदेह  कोई  हड़ताल  नहीं
 होगी  ।

 आजकल  सरकारो  क्षेत्र  पर  चिललाना  भरे  उसे  नीचा  दिखाना  का  फंशन  हो  गया  मैं

 यह  कहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  इस  सर्वाधिक  बिकट  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  भो  सरकारी
 क्षेत्र  की  रचनात्मक  भूमिका  है  ओर  यह  रचनात्मक  भूमिका  निभाता  रहा  हम  उन्हें  नीचा  दिखा

 रहे  रोजबारी  की  सम्भावना  सम्बन्धी  श्रह  विकट  स्थिति  भारत  सरकार  द्वारा  लगभग  चार  दछ्षकों
 से  प्रपनाई  जा  रही  औद्योगिक  और  आध्िक  नीति  का  संचयी  परिणाम  है  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  कह
 आपका  दोष  नहीं  है  नासही  रा्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  का  दोष  जरा  उदार  दृष्टिकोभ
 अपना  इये  ।  देश  की  वास्तविक  स्थिति  को  बाल  हमारे  सामने  जो  यह  बेरोजगारी  की
 समस्या  वह  एक  संचयी  समस्या  यह  किसी  एक  सरकार  की  नीति  अथवा  किसी  एक  वित्त
 मंत्री  की  नीति  अथवा  किसी  एक  उद्योग  मंत्री  की  नीति  का  परिणाम  नहीं  यह  भारत  सरकार
 द्वारा  पिछले  चार  दशकों  से  चलाई  जा  रही  नीविःका  संचित  परिणाम  मैं  समझता  हूं  कि
 माननीय  मंत्री  जी  मेरी  बात  से  असहमत  नहीं  होंगे  ।  उन्होंने  मी  इस  पर  टिप्पणी  की  कुछ
 अवसरों  मैं  उनका  जिक्र  नहीं  करना  उन्हींने  मी  यह  टिप्पणी  की  है  कि  यह  समस्या
 सरकार  द्वारा  चलाई  गई  अनेक  नीतियों  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  हुई  अब  कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्यों
 से  मैं  केवल  यह  प्रइन  करता  बया  आप  इंस  इन  नीतियों  को  जारी  रखेंगे  जिससे
 बेरोजगारी  की  समस्या  बढ़ी  है  जिसे  हमारे  समाज  के  लिए  अत्यधिक  खतरनाक  समभा  जाता  है  ?
 अथवा  क्‍या  आप  यह  समभते  हैं  कि  इन  नीतियों  में  परिक्तंन  की  आावध्यकता  है  ?  यदि  कम  से  कम
 बेरोजगारी  की  समस्या  को  कम  और  झ्िक  रोजगार  की  सम्भावनाओं  का  पता

 और  कृषिक  रोज़गार  के  अवसर  पंदा  करने  के  लिए  नीतियों  में  परिबरतंन  करने  को  आवश्यकता

 तो  इस  दारे  में  विचार  करवा

 आज  के  चर्चाघीन  विषय  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  आज  सुबह
 आपने  देखा  होगा  कि  हमने  उन  नीतियों  के  विपरीत्त  सरकार  की  ब्रौद्योगिक  और  आशिक  नीतियों
 को  वास  लेने  की  मांग  को  यह  इस  समा  के  सदस्यों  की  व्यक्तिगत  मांग  नहीं  इप्त  मांग
 को  देश  के  बहुत  बड़े  श्रमिक  वर्य  का  समर्थन  प्राप्त  इस  हड़ताल  में  ८  केवल  श्रौद्योगिक
 न  केवल  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  कार्यरत  न  केवल  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  श्रमिकों  ने

 ही  माग  लिया  अपितु  मैं  बहुत  गव॑  के  साथ  यह  कहता  हूं  कि  पदिचम  बंगाल  के  कृषि  श्रमिकों  ने  भी

 इस  हड़ताल  में  भाग  उन्होंने  गृह  सचिव  अथवा  किसी  अन्य  अधिकारी  के  अनुरोध  पर

 हड़ताल  में  माग  नहीं  लिया  अपितु  अपनी  सामाजिक  और  राजनेतिक  जागरूकता  के  फलस्वरूप

 हड़ताल  में  माग
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 के

 झी  समोरंजन  भक्त  :  और  वहां  की  सरकार  के  अनुरोध  पर  |

 श्री  किस  बसु  :  मैं  भापकी  कात  से  सहमत  नहीं  मैं  वास्तव  में  आपसे  असहमत  हूं

 अर  एए्रए  दंगल  से  सम्दन्धित  नहीं  मैं  पद्चिचम  बंगाल  में  राजनेतिक  कार्यकर्ता  हूं  ।

 *  ऋुर  रूंरुद  से  यहूए  के  लोगों  को  राजनैप्तक  कौर  जर्पयक  जागरूकता  के  फलस्वरूप  कई  बार  आया

 वहां  कोई  नान्दयाल  क्षेत्र  नहीं  वहां  नान्दयाल  घटना  की  पुनरावत्ति  नहीं  हुई  है  ५  दर  5:20

 लाख  वोटों  के  माजिन  का  अत्तर  नहीं  है  जो  कि  गिनीज  बुक  ऑफ  रिकार्ड  इत्यादि  में  एक  रिकार्ड

 हो  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिहार  अथवा  उत्तर  प्रदेश  अथवा  नान्दयाल  जैसा  नहीं  है  ।  हम
 अपने  राज्य  में  राजनंतिक  सामाजिक  जागरूकता  और  राज्य  में  अपने  राजनैतिक
 कलापों  के  फलस्वरूप  चुने  गए  परन्तु  यह  सरकार  जीवन  के  मूल्यों  को  कम  कर  रहे  आप
 सावंजनिक  क्षेत्र  और  हर  चीज--ईमानदारी  और  नैतिक  मूल्यों  की  निन्‍दा  कर  रहे  वह  एक  अन्य
 दोषदशिता  है  जिसने  इस  देश  को  घेर  लिया  है  ओर  जो  इस  देश  के  लिए  घोर  विपदा  इसके
 अतिरिक्त  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  अपने  विचार  रखने  के  लिए  स्वतन्त्र  आप  जेसा

 सरकार  को  चलाने  के  लिंए  स्वतन्त्र  इसके  साथ  हम  मी  आपके  विरुद्ध  संघर्ष  करने  के

 लिए  हमें  आपकी  जन-विरोघी  भर  राष्ट्र-विरोधी  नीतियों  को  असफल  बनाने  के  लिए
 लोगों  को  संघटित  लोगों  को  प्रेरित  करने  का  लोंकतांत्रिक  अधिकार  प्राप्त  है  ।

 सभापति  सहोदय  :  आपमें  से  कोई  भी  ब्यक्ति  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  नहीं  रहा

 शो  चित्त  बसु  :  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  इन  बातों  की  शोर
 ध्यान  दें  ।  उन्हें  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  पिछली  सरकारों  द्वारा  चलाई  गई  आधथिक  और
 भोद्योगिक  नीतियों  के  फलस्वरूप  यह  संधित  बेरोजगारी  की  समस्या  उत्पन्न  हुई  प्ब  मैं  इन

 में  परिवतंन  चाहता  हूं  ।

 संकल्प  की  बात  करते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  संकल्प  का  यह  उद्देश्य  है  कि  कुछ
 आधारभूत  कार्यक्रम  बनाये  जाने  चाहिए  |  परन्तु  आघः्रभूत  कार्यक्र  तब  तक  नहीं  बनाये  जा  सकते
 जब  तक  कि  भ्ौद्योगिक  और  आशिक  नीतियां  इस  प्रकार  की  नहीं  बमाई  जो  इस  कार्मेक्रम  के

 लिए  सहायक  हों  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जितना  क्षीघ्र  सम्भव  हो  सके  जाधिक  और  भौद्योगिक  नीतियों
 को  बदला  जाना  चाहिए  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  है  सावंजनिक  क्षेत्र  द्वारा  रोजगार  प्रदान  किया
 जाता  परन्तु  मुके  यह  जानकर  बहुत  दुख  हुआ  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  की  निन्‍्दा  की
 जा  हरही  है  उसका  उन्मूलन  किया  जा  रहा  है  ““  पात  कुछ  प्रेसनोट  मैं  गलत  हो
 सकता  हूं  क्‍योंकि  मेरे  पास  अमी  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  स्थिति  के  बारे  में  कोई  श्बेत-पत्र  अथवा
 वक्तव्य  नहीं  अभी  सभा  के  किसी  भी  सदस्य  को  सरकारी  रूप  से  यह  परिचालित  नहीं
 किया  गया  है  ।  परन्तु  प्रेस  विवरण  से  मैंने  यह  देखा  कि  भारत  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची
 है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  में  लगभग  54  रुग्ण  एकक  उनमें  से  19  रुण्ण  एकक  जीव्यक्षम

 नहीं  उन्हें  दुबारा  जीव्यक्षम  नहीं  बनाया  जा  सकता  सरकार  ने  इन्हें  बन्द  करने  का  निर्णय
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 लिया  मैं  निशिचित  रूप  से  नहीं  कह  सकता  कि  मेरे  तथ्य  सही  हैं  का  नहीं  ॥  यह  समाचार  पत्रों
 की  रिपोर्ट  से  प्राप्त  हुए  परन्तु  मुझे  प्रसन्‍नता  होती  यदि  इस  बारे  में  उपयुक्त  विवरण  दिया

 मुझे  बताया  गया  है  कि  इन  54  रुप्ण  एककों  में  से  न्‍  एकक  पदिचिम  बंगाल  राज्य  में  हैं
 जिनसे  लगभग  एक  लाख  लोगें  को  रोजगार  पिला  हुआ  हफप  देरेजणरे१  केस  इुए  रुणरु०ण  रा
 समाधान  किस  प्रकार  सकतें  हैं  यदि  सरकार  पद्िषम  बंगाल  के  लगभग  15  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  बन्द  करने  की  कार्यवाही  कर  रही  है  ?  मैं  केबल  एक  राज्य  का  उल्लेख  कर  रहा  था
 जिसने  राज्य  में  लगमग  एक  लाख  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  किया  यदि  सरकार  की  यह  नीति
 है  तो  सरकार  की  यह  रोजगार  उत्पन्न  की  नीति  नहीं  सरकार  को  नीति  बेरोजगारी
 उत्पन्न  करने  रोजगार  समाप्त  करने  की  रोजगार  उत्पन्त  करने  की  नहीं  अपितु  रोजगार
 को  नष्ट  करने  को  है  ।  इसलिए  मैंने  यह  प्रदन  उठाया  है  |

 अब  सरकार  और  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  सप्तवर्षीय  योजना  की  बात  कर  रहे  मैं  नहीं
 जानता  कि  उस  ढी  क्‍या  मुख्य  विशेषताएं  हैं  मुझे  बताया  गया  कि  राष्ट्रीय

 स्थापन  कार्यक्रम  हे  लिए  200  करोड़  रुपए  अलग  से  रखे  गए  इसका  क्या  औचित्य  है  ?
 150  करोड़  अथवा  250  क्र  ड़  *पए  क्यों  नहीं  रखे  गए  ?  अनुमान  क्या  लगाया  गया  है  ?  इतनी

 मात्रा  में  घनराशि  रखने  का  क्या  औचित्य  यह  किसी  को  भी  पता  नही  है  ।  इसलिए  सरकार  देश
 की  इस  अत्यन्त  गंमीर  के  प्रति  नैमित्तिक  दृष्टिकोण  अपना  रहो  है  !  सरकार  ने  एक  विधेयक

 प्ररतुत  किया  है  कि  सरहरी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रर  भी  इस  अधिनियम  के
 क्षेत्राधिभार  में  आएंगे  जिसका  यह  अर्थ  है  कि  रुण्ण  सरकारी  एकक  मी  बी०आई०एफ०आर०  के
 अधिकार  क्षेत्र  में  श्राएंगी

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  बी०आई०एफ०आर०  का  मतलब  है  बोर्ड  ऑफ  इंडस्ट्रीयल  फिनरल

 राइट्स  )

 श्री  चिंस  बसु  :  मूल  अधिनियम  में  सरकारी  कम्पनियों  को  शामिल  करने  का  प्रावधान  नहीं
 है  मूल  भधिनियम  में  सरकार  को  यह  अधिकार  प्रदान  नहीं  किया  गया  अब  सरकार  सरकारी
 कम्पनियों  को  शामिल  करने  के  त्रिए  इसमें  संशोधन  करना  चाहती  वह  सही  कह  रहे  थे  ।

 उन्होंने  बैकांक  में  सही  कहा  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  उनकी  यह  घारणा  तो  वह  अबश्य

 कहते  इन  कि  अनीव्यक्षम  एककों  को  बन्द  करने  के  अतिरिक्त  कोई  और  उपाय  नहीं

 श्री  मनमोहन  सिह  :  और  इनके  स्थान  पर  और  अधिक  सक्षम  यूनिट  स्थापित  कर  दें

 श्री  चित्त  बसु  :  परन्तु  आपका  उदं ध्य  सावंजनिक  क्षेत्र  के  एक्क्यें  को  बन्द  करने  का
 और  आप  कहते  हैं  कि  हम  ऐसा  नहीं  चाहते  ।  हम  इन्हे  बी०अआई०एफ०भार०  को  भेजते  हैं  ।””
 मैं  समभता  हूँ  कि  यह  बहुत  बतुका  लगता  बी०आई०एफ०आर०  भी  अद्व-न्यायिक  निकाय  है
 जो  यूनिट  को  बन्द  करने  का  निर्णय  देती  है और  आप  कहते  हैं  कि आप  एकक  को  बन्द  करने  नहीं

 भपितु  जीवित  करने  जा  रहे
 ह॒

 श्री  सनमोहन  सिह  :  इन्हें  मी  चालू  किया  जा  सकता
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 शो  चिश्  बस्यु  :  यदि.नी०आई०एफ०आर०  यह  निर्णय  देता  है  कि  एकक  को  बालू  नहीं
 किया  जा  सकता  जोर  इसे  बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिए  तो  क्‍या  आप  उस  निर्णय  का  विरोध
 करेंगे  ?

 समापति  महोदय  :  श्री  चित्त  कृपया  अपना  माषण  समाप्त

 शो  चिस  असु  :  मैंने  कमी  मी  श्रपनेः  निर्धारित  समय  से  अधिक  समय  नहीं  लिया

 इसीलिए  कि  सरकार  की  नीति  झापके  माध्यक्ष  से  में  सरकार  ओर  संसद  का  ध्यान  इस  बात  की
 ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ओर  भधिक  रोजबार  उत्पन्त  करने  की  नहीं  सरकार  की  नीति  रोजगार
 की  सम्मावनाओं  को  समाप्त  करने  की

 यह  इस  कारण  से  भी  अंतराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  चाहती  है  कि  हमारी  आधथिक  तथा  औद्योगिक
 नीति  में  ऐसा  आमूल-मूल  परिवर्तन  हो  कि  पूरे  विधव  से  जुड़  जाए  |  यह  विषश्वव्यापी  एंकीकरण
 क्या  है  ?  श्री  बुश  एक  नहीं  विदव  व्यवस्था  चाहते  वह  चाहते  है  कि  पूजीवाद  सारे  विदव  में
 राज  करे  ।  वह  चाहते  हैं  कि  की  समी  समाजवादी  पद्धति  समाप्त  हो  जाये  |  हमारे  वित्त
 मंत्री  श्री  बुश  के  भाषणों  से  प्रेरणा  ले  रहे  वह  चीन  की  सरकार  की  आलोचना  करते  वह
 समाजवादी  अर्थव्यवस्था  की  आलोचना  करते  हैं  भोर  कहते  हैं  कि  साम्यवाद  और  सभ्ाजवाद

 टूट  गया  है  और  उनकी  मृत्यु  हो  गई  है  और  अन्ततोगत्वा  सिर्फ  पू  जोबाद  ही  मानव  की  प्रगति  का
 साधन  यह  मारण  जंसे  देश  के  वित्त  मंत्री  का  विचार  मैं  समझता  हूं  कि  पूरी  बात  सरकार  की
 विचारधारा  पर  आश्रित  जिसको  परिकल्पना  सरकार  द्वारा  व  जाती  है  ।  मैं  इस  विबारधारा  का
 विरोध  वरता  हूं  ।  इस  विचारधारा  से  इस  देक्ष  का  पृ  जीवाद  मजबूत  होगा  ।  इस  विचारधारा  से

 बहु  राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  हम।रे  संसाधन  को  लूटने  में  मदद  मिलेगी  इस  दर्शन  से  हमारा  देश  संत्तत
 गौर  स्थायी  तौर  पर  पश्चिमी  देशों  पर  निर्मर  बन  जायेगा  जिससे  बेरोजगारी  जिश्नसे  हमारे
 देश  का  ऋण  वढ़ेगा  जिससे  हमारा  समाज  दरिद्र  हो  जाएगा  और  जिससे  समाज  में  तनाव  बढ़ेगा  ।

 में  समभता  हूं  आज  लोगों  ने  औद्योगिक  हड़ताल  का  नोटिक्ष  दिया  है  ।  वह  दिन  दूर  नहीं
 है  जब  हमारे  देश  के  लाखों  व्यक्तियों  सहित  सारा  मजदूर  वर्ग  आपके  खिलाप  विद्रोह  करेगा  और
 मारत  के  लोगों  को  मुक्ति  का  पद  दिखायेगा  जो  समृद्धि  और  खुशहाली  का  युग  होगा  ।

 समापति  महोदय  :  राम  सभा  ने  सिर्फ  एक  घस्टे  का  समय  बढ़ाया
 माननीय  सदस्य  जिन्होंने  गैर  सरकारी  संकल्प  रखा  है  और  जिम्हें  चर्चा  का  उत्तर  देना  है  यहां  नहीं

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  हस्तक्ष प
 श्री  कवोन्द्र  पुरकायरथ  महोदय  इस  पक्ष  के  एक  मी  सदस्य  को  बोलने  का

 मौका  नहीं  मिला  है  हालांकि  समय  एक  घन्टा  बढ़ाया  गया  हम  लोगों  में  से किसी  को  दोलने  का
 अवसर  नहीं  मिला

 सभापति  महोदय  :  तब  तो  आपको  समय  एक  घन्‍्टे  से  ज्यादा  बढ़ाने  का  प्रयास  करना

 चाहिए  मैं  समभता  हुं  कि  श्री  वयु  ने  आपके  विचारों  को  भी  रखा  है  ।

 मनोरंचन  मकत  :  महोदय  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  है  और  हमें  भी  बोलने  का
 मौका  दिया  जाना  चाहिए  ।

 समापति  महोदय  :  मैं  समय  से  बंघा  हुप्रा  यदि  किसी  को  अभी  यहां  माषण  देने  का
 अधिकार  है  तो  वह  भाजपा  पक्ष  के  व्यक्ति  को  है  ।

 ,
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 भरी  सनोरंजन  मकक्‍त  :  महोदय  मैं  सिर्फ  पांच  मिनट  का  समय

 सभापति  महोदय  :  नहीं  मुके  खेद  है  ।  जब  सभा  की  अवधि  एक  घन्टा  बढ़ाई  गई  थी  तो
 उस  समय  आपको  इसे  डेढ़  घन्टे  बढ़ानें  के  लिए  कहना  चाहिए  था  अब  मंत्री  महोदय  हस्तक्षंप

 कोयला  मंत्रालय  के  राध््य  मंत्रो  पी०ए०  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  तेज  नारायण

 सिंह  का  भागा री  हूं  जो  दुर्माग्यवश  आंज  अनुपस्थित  कि  उन्होंने  यह  संकल्प  रखा  और  देद  के
 समक्ष  बेरोजयारी  जैसी  काफी  महत्वपूर्ण  और  कठिन  समस्या  की  ओर  राष्ट्र  का  ध्यान  आकर्षित ह

 बेरोजमारी  एक  राष्ट्रीय  समस्या  है  ओर  इस  सभा  को  पर  चर्चा  करने  का  मौका
 मिला  है  |  चर्चा  के  दौरान  हमें  के  क्ाफो  सुझाव  मिले  मेरे  लिए  प्रत्येक  मुह  का  उत्तर
 देना  संभव  नहीं  है  ।  मैं  इस  विषय  पर  अधिक  हुपापक  परिप्रेद्य  में  चर्चा  करना  चाहूंगां  ।

 साप्रादिक  परिकल्पना  के  अनुसार  ]990  के  प्रारम्म  में  इस  देश  में  ]  करोड़  60  लाख
 व्यक्ति  बेरोजगार  थे  ।  इसके  अतिरिक्त  पूरी  तरह  से  बेरोजगारी  की  संख्या  1.2  करोड़  यदि
 इस  संछया  को  हम  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  श्रेणी  में  जोड़  दें  ।  1990  के  प्रारम्म  में  देश  में  कुल
 बेरोजगारों  की  संश्या  2.8  करोड़  दी  जाती  1994-95  के  दोरान  3.7  करोड़  बेरोजगारी  की
 खंख्या  बढ़ेगी  जिसका  अथ्थ  है  कि  1995  तक  इस  देझ्ष  में  बेरोजगारी  की  संख्या  6,  5  करोड़  हो
 छाएमी  ।  1995  से  2000  के  दोरान  4.  करोड़  बेरोजगारों  की  संख्या  बढ़ेगी  और  2000  ई०प०
 देश  में  बेरोजगारी  की  संस्था  10,6  करोड़  हो  जाएगी  ।  इस  झताब्दी  के  अन्त  तक  यह  संख्या  काफी

 बड़ी  होगी  और  सरकार  के  लिए  इस  समस्या  निपटाना  आसाना  नहीं  होगा  ।  जब  हम
 अपनी  नीति  बनाएं  तो  हमें  इस  विशेष  पहलू  को  ध्यान  में  रखना  आवश्यक  देश  की  जनसंख्या

 पहले  ही  85.2  करोड़  है  ओर  ज॑सा  कि  हम  दूरदर्शन  पर  बराबर  ग्राद  दिबाते  हैं  प्रतिदिन  हमारी
 जनसंख्या  में  44.685  व्यक्तियों  की  वृद्धि  होती  है  वेरोजगारी  वास्तव  में  हमारे  लिए  एक  बड़ी
 समस्या  है  ।

 aR  भेरे  पास  एक  दृष्टिकोण  पत्र  है  जिसे  योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए
 तैयार  किया  सभी  राज्य  सश्कारों  को  मह  पत्र  भेजा  गया  है  और  अगले  महीने  के  अन्त  में  इसे

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  समक्ष  रखा  जाना  भारत  सरकार  का  उद्देदय  इस  सदर्ज  में  स्पप्ट  हैं
 कि  आठवीं  पंचवर्धाश्न  बोजना  में  यह  क्‍या  करने  जा  रही  आठवीं  पंचवर्षीय  घोजना  के  लिए
 शताब्दी  के  अन्त  तक  बूर्थ  रोजगार  की  उपलब्धी  के  लिए  पर्याप्त  रोजगार  का  सुजन  करने  का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  अतः  भारत  सरकार  की  पहडी  प्रायमिक्ता  यह  होगी  कि  आठवीं

 दंचवर्षीय  योजना  में  बेरोजगारी  की  समस्या  का  कैसे  समाधान  किया

 हम  इस  बात  के  प्रति  काफी  सचेत  है  कि  इस  देश  में  जो  कुछ  भी  विकाम  हुआ  जो  कुछ
 भी  रोजयार  हम  सृल्ित-कर  हैं  कह  जब  तक  किसी  क्रा:काम  नहीं  होगा  जब  तक  हम  जनसंख्या

 वड्ि  पर  नियंत्रण  न  कर  सके  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  दूसरी  प्राथमिकता  यह  बना

 रहे  है  कि  जनता  के  सक्रिय  सहयोग  से  जनसंख्या  वृद्धि  पर  रोक  लगाई

 आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  लिए  मारत  सरकार  की  पहली  ओर  दूसरों  प्राथामकता
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 के  बारे  में  संकल्प

 पी०ए०
 रोजगार  सजन  प्लोर  जनसंख्या  नियत्रण  पंरतु  सिफ  यही  कहना  पर्याप्त  नहीं  है  कि  यह

 हमारा  उद्देश्य  हमें  इस  देश  को  एक  ठ!स  कार्यवाही  योजना  देनी  होगी  कि  हम  इस  समस्या  से

 कंसे  निपटेगें  ।  हाल  में  प्रधान  मंत्री  ने  रोजगार  बढ़ाने  के  लिए  एक  मंल्विमंडल  उप-सम्तिति  गठित
 की  है  और  इस  मंत्रिमंडल  उप  समिति  के  प्रमुख  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  श्री  प्रणव  मुखर्जी  हैं  ।
 श्री  अर्जुन  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  श्री  मनमोहन  वित्त  श्रीमती  शीला
 शहरी  विकास  श्री  सीतारात  कल्याण  मैं  श्रीमती  मारग्रेट  आल्या  और
 प्रो०  पी०  के०  कुरियान  इसके  सदस्य  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  सिर्फ  इस  मुद्दे  पर  बल  देने  के

 लिए  कर  रहा  हूं  कि  सरकार  में  रहते  हुए  हमइस  समस्या  के  बारे  में  काफी  मंमीर  है  और  हम  इस
 बारे  में  सोच  रहे  इस  जिसका  मैं  भी  सदस्य  को  एक  ठोस  श्रस्ताव  बनाने  का
 काय  सौंपा  गया  है  कि  हम  इस  सदी  के  अन्त  तक  लगभग  पूर्ण  रोजगार  का  लक्ष्य  कंसे  प्राप्त
 इसके  लिए  प्रधान  मंत्री  ने  हमें  तीन  महीने  का  समय  दिया  हम  काफी  विस्तार  से  काम
 कर  रहे  हैं  ।

 मैं  इस  माननीय  समा  द्वारा  व्यक्त  भावनाओं  का  आदर  करता  माननीय  सदस्यों  द्वारा
 जो  मुह  उठाये  गये  हैं  तथा  जो  सलाह  दी  गयी  में  उनसे  सहमत  हूं  ।  मैं  पृर्थ  आधयासन  देना

 चाहता  हैँ  कि जब  रोजगार  पंदा  करने  के  लिए  ठोस  प्रस्ताव  तैयार  करने  हेतु  मंत्रि-मंडसीय
 उपसमिति  की  बेठक  होगी  तो  प्रत्येक  माननौय  सदस्यों  द्वारा  दी  गयी  सलाह  पर  विचार  किया
 जायेगा  ।  वास्तव  मैं  इस  विधय  पर  हुए  वाद-विवाद  को  मंत्रि  मंडलीय  उप  समिति  के  सभी
 सदस्यों  में  परिचालित  करवाना  चाहता  मंत्रि  मंडलीय  उपसमिति  की  ओर  से  मैं  आश्वासन  दे
 सकता  कि  माननौय  सदस्यों  द्वारा  इस  विशेष  संकल्प  पर  समा  में  उठाये  गये  हरेक  मुह  का  ध्यान
 रखा  जायेगा  ।  चू  कि  सरकार  खुद  इस  मामले  से  अवगत  है  सरकार  कदम  उठा  रही  है  और  सच
 तो  यह  है  कि  आठबीं  योजना  में  हमारी  प्राथमिकता  रोजगार  उत्पन्न  करना  और  जनसंख्या  पर
 नियंत्रण  करता  है  और  भू कि  जिन  माननीय  सदस्य  ने  इस  संकल्प  जो  प्रस्तुत  किया  है  वह  अनुपस्थित

 अतः  में  सदन  से  अनुरोध  करू गा  कि  वह  इस  संकल्प  को  अस्वोीकृत  कर  दें  ।
 समापति  महोदय  ;  प्रदन  यह  है  :--

 यह  समा  देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  विच्कर  करती  है  और
 सिफारिश  करती  है  कि  वह  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  अधिलम्ब  डुपाथ

 प्रस्ताव  अस्थवीकृत  हुआ

 3,59  मन्प०

 जाति-संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  उपायों  के  धारे  में  संकल्प

 सभापति  महोदय  :  अब  समा  डा०  के०वी  ०आर०  चौधरी  द्वारा  प्रस्तुत  संघर्षो  को
 समाप्त  करनेਂ  सम्बन्धी  अगले  संकल्प  पर  विचार
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 ह  1913  जाति-संघर्ष  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  जपायों

 शोर  ७  रुछूर५

 इस  संकल्प  पर  वाद-विवाद  शुरू  करने  से  पहले  समा  को  सम्रय  निर्धारित  करना
 मेरी  है  कि  यदि  माननीय  सदस्यों  को  कुछ  और  न  कहना  हो  तो  दो  घन्टे  का  समय  निर्धारित

 किया  जा  सकता  हैं  क्या  दो  घन्टे  का  समय  सही  है  ?

 कुछ  मागभोव  सदस्य  :  हां  ।

 सत्नायति  जहोबव  :  दस  संकल्प  के  लिए  दो  धन्टे  का  श्मय  निर्धारित  किया  जाता
 सब  भरी  के  ०वी०अार०  चोघरो  थोलेंगे  ।

 भी  के०थी०आर०  चौधरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 सभा  देश  के  चिभिन्‍न  मागों  में  जारी  जाति  संघर्ष  पर  अपनी  चिता  ब्यक्त  करती  है  और
 सरकार  से  आभ्रह  करती  है  कि  वह  इसे  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  लिए  कदम

 मैं  यह  संकल्प  इसलिए  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  क्‍योंकि  गाँवों  में  जाति  संघर्ष  बढ़  रहा
 है  ।

 देशमर  के  गाँबों  में  जाति-मतभेदों  भें  दिनोंदिन  बढ़ोत्तरी  हो  रही  आजादी
 के  समय  देश  के  हर  आदमी  को  आशा  थी  कि  हमारा  समाज  जाति  ओर  पंथ  से  मुक्त  हो  जायेगा  ।
 पर  आजादी  के  40  वर्ष  बाद  यह  सपना  एक  सपना  ही  बना  हुआ  है  |  हम  जाति  तथा  पंथ  से  मुक्त
 समाज  तथा  युग  प्रवेश्ष  करने  में  असफल  रहें  सच  तो  यह  है  कि  जाति-संच्ष  बढ़  रहे  है  ।  जान

 एवं  माल  को  हानि  पहुंचाने  वाले  जाति  संधर्षों  की  खबर  समाचार  पत्रों  से  हमें  देश  के  हर  कोने

 से  हर  दिन  मिलती  रहती  जाति  पर  आधारित  संघर्षों  का  मुख्य  कारण  क्या  है  ?  एक  ऐसा
 सभ्य  था  जब  हमारे  गांवों  का  वातावरण  ब्रेमपूर्ण  विभिन्‍न  जातियों  तथा  समुदायों  के  बीच
 आपसी  सम  और  सहयोग  था  सच  तो  यह  है  कि[प्रा  गाँव  एक  अविमाज्य  परिवार  की  तरह  रहता

 विभिन्‍न  ब्यवसायों  में  जुड़े  लोग  जेसे  लोहार  आदि  कृषकों  तथा  ऋषि  काममारों
 के  साथ  पूरा  सहयोग  करते  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोमों  के  बीच  का  वह  प्रेमपूर्ण
 वरण  तथा  मैत्री  माबना  ही  अब  लापता  हो  गयी  इस  बदले  हुए  हालत  के  लिए  राजनैतिक  दल

 ही  जिम्मेदार  हैं  ।  अपने  लाभ  के  बिए  ये  राजनेतिक  दल  समाज  के  एक  बर्ग  को  दूसरे  वे  के  छिलाफ
 उकसाते  रहते  वे  एक  जाति  को  दूसरी  जाति  के  खिलाफ  मड़का  देते  एक  को  दूसरे  के

 खिलाफ  भिड़ा  देने  का  राजनंतिक  दलों  का  यह  दुध्कम  इस  जाति  संघर्ष  की  आय  में  घी  का  काम

 करता  है  ।  भाजादी  के  पहले  की  स्थिति  कुछ  और  तव  न  चुनाव  होते  थे  न  ही  मतदान  होता
 था  ।  उस  समय  कोई  प्रजातंत्र  मी  नहीं  था  ।  परन्तु  हमने  प्रपनी  आजादी  का  दुरुपयोग  किया  है  ।  हम
 प्रज़दंत्र  के  .  प्रति  सच्चे  नहीं  रहे  है  कुछ  समय  पहले  हरिजनों  को  मतदान  करने  से  रोका  जात्ता

 था  हम  इससे  मी  एक  कदम  श्रागे  बढ़  सये  पिछले  उप-चुनावों  के  दौशन  हमने
 पाया  कि  ठीक  उसी  संसदोय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जहाँ  से  प्रधान  मंत्री  ने  चुनाव  लड़ा

 कहाँ  एक-मतदान  केन्द्र  पर  एक  भी  मतदान  नहीं  बया  था  फिर  भी  मत-पेटियाँ  मतों  से  मरी  हुई  थी  ।

 यह  कलत  हो  यझी  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  जाति-प्रथा  समाप्त  हो  जाये  तो  इस  तरह
 की  घ्रढ़नाएं  नहीं  तोगी  ।  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  संविधान  के  प्रन्तर्गत  कुछ  सुविधायें  दी  सयी

 हैं  ।-  के  जाति-सूचक  नामों  से  पुकारे  जाने  पर  उन्हें  न्यायालय  में  अपील  कश्ने  का  ही

 कं  भ्रुलत  तेलुगु  में  द्िये  गये  माषण  के  अंग्र जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 के  बारे  में  संकल्प

 के०वी  ०आर०

 अधिकार  दिया  गया  पर  हो  क्या  रहा  है  ?  यदि  ऊँचो  जाति  के  किसी  व्यक्ति  द्वारा  हरिजन
 कहे  जाने  पर  कोई  व्यक्ति  थाने  में  शिक्रावत  करता  है  तो  उसे  तुरन्त  ही  चल-न्यायलय  में  अपील
 करने  के  लिए  कहा  जाता  पर  क्या  वे  किसी  न्यायालय  में  जाने  और  मामला  दावेर  करने  की
 स्थिति  में  हैं  उतकी  ददंनाक  स्थिति  को  हमें  समझना  चाहिए  |  हमें  गांवों  की  ससेत्री  और  अवहेलना
 की  उस  वतंमान  स्थिति  को  समझना  चाहिये  जिनके  अन्तगंत  गाँव  अब  पिस  रहे  हैं  भूसि  करिसीमक

 4.00  म०प०  हि

 अधिनियम  के  अधीन  अधिकतम  भूमि  का  मालिक  मी  सेवाश्त  एक  कल्‍्क  या  टंकक  से
 ज्यादा  नहीं  कमा  पाता  आंध्र  प्रदेश  में  परिसीमन  सीमा  12  एकड़  12  एकड़  पर  अधिकतम
 आमदनी  सालाना  30,000  रुपये  से  35,000  रुपये  तक  की  होती  है  ।  उनकी  मासिक
 आय  2,500  हझाये  से  ज्यादा  नहीं  होती  याद  भूमि  घरिवीमन  अधितियम  के  अधीन
 तम  भूमि  वाले  किसान  को  यह  स्थिति  है  तो  नगण्य  जोत  वाले  छोटे  किसानों  और  कृषि-मजदूरों
 की  हालत  का  ग्रन्दाजा  लगाया  जा  सकता  है|  मानों  यह  भी  कम  तो  अब  सरकार  उन्हीं  गरीबों
 पर  हर  तरह  के  कर  भी  लगा  रही  देहातो  क्षेत्रों  के  गरीबों  के  बारे  में  सरकार  को  कोई
 फ्रिक  नहीं  है  ।  सरकार  को  गरीबी  के  मारे  लोगों  का  कोई  रुपाल  ही  नहीं  ह ैसरकार  ने  खाद
 का  दाम  बढ़ा  कर  उनके  घाव  पर  नमक  ही  छिटका  इन  सारी  तबाहियों  के  साथ  कभी
 न  खत्म  होने  वाला  तथा  हर  दिन  चलने  वाला  जाति-संध्र्ष  मी  है  ।  दलितों  के  खिलाफ  कूठे  मुकदमे
 दायर  किये  जा  रहे  कुछ  खास  लोग  एक  जाति  के  लोगों  को  दूसरी  जाति  के  लोगों  के  खिलाफ

 ऐसे  मुकदमें  दायर  करने  के  लिए  उक़साते  स्वाभाविक  है  कि  दूसरे  पक्ष  से  भी  बदले  की
 वाई  होगी  |  इसी  कारण  हर  जगह  ज्यादा  से  ज्यादा  जाति  संधर्ष  हो  रहे  नसूंदुर  की  घटना  इसी
 का  एक  उदाहरण  है  ।  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  पर  हर  जगह  भ्रत्याचार  हो  रहे  है  |  प्रतः
 प्रथा  को  समाप्त  करने  का  वक्‍त  झ्रा  गया  यदि  जाति-प्रथा  को  समाप्त  नहीं  किया  गया  तो
 आने  वाले  दिनों  में  इस  तरह  के  अत्याचार  की  कई  घटनायें  हो  सकती  भब  हरिजनों  को
 जातिसूचक  नामों  से  गाली  देने  वाले  लोगों  क ेखिलाफ  मुकदमा  दायर  करने  का  प्रधिकार  दिया  गया
 है  दूसरी  जातियों  के  लोग  अरब  अन्य  जातियों  को  उकसाते  हैं  कि  वे  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को
 गालियाँ  लोगों  को  एंक  दूसरे  के  खिलाप  मंड़काने  वाले  असली  लोग  तो  कानून  की  पकड़
 से  बच  ही  जाते  हैं  ।  अनुसूचित  जाति  के  जो  लोग  ऐसी  शिकायते  दर्ज  करवाते  हैं  उन्हें  अक्सर
 न्यायालयों  का  चक्‍कर  लगाया  पढ़ता  है|  उन्हें  समय  भ्रोर  घन  की  हानि  सहने  को  मजबूर  किया
 जाता  उनसे  उनकी  जीविका  ही  छीन  ली  जाती  अतः  उन्हें  चल  न्यायालय  में  मामला  दावर
 करवाने  के  लिए  कहने  के  बदले  उनके  मामले  को  सीचा  ही  दर्ज  कर  लेना  मात्र  300  रु०
 प्रति  माह  को  आय  वाले  गरीव  व्यक्ति  की  स्थिति  को  हमें  समकना  चाहिए  ।  स्थाय  पाने  के  लिर
 ऐसा  आदमी  अदालत  में  जाने  में  असमर्थ  होता  अतः  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  होभा  कि
 अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  इस  तरह  की  परेशानियों  से  बचाया  सरकार  को  इस  दिशा  में
 आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  ।  नसुंदुरे  की  तथा  ऐसी  अन्य  घटनाये  भड़काये  जाने  तथा  बदला  लेमे
 का  परिणाम  अन्य  घटनाओं  के  संदर्म  में  भ्याय  के  लिए  अदालत  जाना  बिल्फूल  ही  जायज
 पर  सामाजिक  प्रन्याथ  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  यदि  इस  तरह  का  कोई  प्राथमिक  मामसा  हो  तो
 मामले  को  तुरन्त  दर्ज  करके  पुलिस  उप-निरिक्षक  ढ्वारा  इसको  जाँच  करवानी  दोषी  को
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 है  1913  *  जतैत-सेंदेये  को  पूंणे  रूप  से  समापेल  बरने
 के

 उपायेਂ
 के  बारे  में  संकल्प

 फोरन  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  अनुसूचित  जाति  को  दी  गयी  इस  खास  सुविधा  का  कोई  अर्थ
 ही  नहीं  रहेगा  त्तमी  जातियों  के  बीच  के  संघर्ष  कम

 अब  समय  आ  गया  है  जब  जाति  व्यदरथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  सोचा  जाये  ।  जाति
 व्यवस्था  लोगों  के  व्यवस्ताय  या  व्यापार  के  आधार  पर  बनी  वह  एक  व्यवसाय  आधारित
 जाति-प्रथा  थी  ।  अब  समय  बदल  गया  बाज  हम  एक  भिन्‍ने  समाज  में  रह  रहे  जाति  और
 व्यवसाय  के  बीच  व  अन्तसंम्बन्ध  अब  नहीं  रहा  |  यह  अन्तसंम्बन्ध  अब  टूट  चला  पहले  के
 ब्राह्मण  ध्मं  और  शिक्षण  से  सम्बन्धित  क्षत्रिय  शासक  थे  भौर  वैद्यों  का  कार्म  व्यापार

 कुम्हार  बतंन  बनाते  थे  और  बुनकरों  का  काम  सिर्फ  कपड़ा  बुनना  था  ।  अब  यह  स्थिति  नहीं  रही
 है  ।  कोई  मी  व्यवसाय  किसी  विशेष  समुदार्थ  से  जुड़ा  हुआ  नहीं  आज  भी  आदमी  कोई
 भी  काम  कर  सकता  है  |  हर  जाति  के  लोग  बुनंकर  उद्योग  में  लगे  यहाँ  तक  कि

 मजदूर  भी  अब  हर  जाति  एवं  वर्ग  के  लोग  होते  पहले  सिर्फ  अनुसूचित  जाति  के  लोग  ही  जूते
 बनाते  थे  |  अब  ब्राह्मण  भी  जूते  के  व्यवसाय  में  लगे  ऑज  मेहनत  में  ही  इज्जत  आज  हर

 हर  व्यापार  को  समप्ताज  में  मिलती  जब  जाति  और  व्यवसाय  में  कोई
 अन्तसंम्बन्ध  नहीं  रहा  तो  अब  जाति  ठपत्रस्या  बेकार  हो  चली

 प्रत्येक  को  शिक्षा  मिलनी  प्रत्येक  ऊपर  उठाने  का  प्रयत्न  करना
 तमी  देश  प्रगति.कर  सकता  जात्नि  आधार  पर  देश  का  बंटवारा

 नहीं  होना  चाहिए  ।  हमें  ऐसे  उपायों.प्र  भी.-विचार  करना  चर्सहुए  जिनसे  हम  जाति-प्रथा  समाप्य  कर
 सकें  ।  दस  वर्ष  के  पश्चात्‌  जाति  के  आघार  पर  अध्क्षण  समाप्त-कृर  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमें  भवश्य

 ही  अनुसूचित  जातियाँ  अनुसूचित  जन  जातियों  और  बर्गो  के.बलिए  आरक्षण  को  समाप्त  करने
 के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  ।  हमें  अवश्य  ही  इन  यों  के  व्यक्तियों  को  ऊपर  .  उठाने  के  लिए  प्रयत्न
 क्रना  चाहिए  ताकि  वे  अच्छी  शिक्षा  पा  ओर  अ्षमाज  उचित  स्थान  पा  सके  |  इमें  ऐसा  समाज
 बनाना  चाहिए  जहाँ  जाति  अथवा.समुदाय  के  पर  किसी  आरक्षण  की  आवश्यकता  न  हो  ।

 इस  प्रकार  के  समाज  में  कसी  पर  भी  किम्ती  प्रकार  का  अत्याचार  बहीं  प्रत्येक  व्यक्ति  प्रपनी
 जाति  भूल  जाएगा  ।  व्यवसाय  के  आघार  पर  समाज  में  केबल  को  महत्व  दिया  जायेगा  जाति
 को  नहीं  ।  ड़  ae  छः

 मुझे  जन-संख्या  नियन्त्रण  के  बारे  में'एक  क्षदद  कहना  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वास्तव  में
 लोग  परिवार  नियोजन  १र  ध्यांने  नहीं  देते  परिवार  नियोज॑न  कार्याक्रेम  के  कार्यान्वयन  का  तरीका

 दोष-पूर्ण  इस  समय  आपरेशन  कराने  वाले  व्यक्ति कौ  [20[-  रु०  दिए  जा  रहे  यह  प्रोत्साहन
 तीन  दिन  की  मजदूरी  के  बराबर  भी  नहीं  यदि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  परियार  नियोजन

 आपरेशन  करवाता  है  तो  उसे  लगभग  40  से  50  हजार  रुपए  का  लाभ  होता  है  ।  लेकिन  यदि  कोई
 गरीब  गाँव  का  व्यक्ति  आपरेशन  कराता  है  तो  उसे  केवल  120/-  रुपये  दिए  जाते  30  से  40  ९०

 डाक्टरों  ओर  नर्स  को  चले  जाते  इसीलिए  उसे  -  केबल  89.  कंफ्रए  मे  होता,है  ।  यह  सोचना

 कितता  हास्यास्पद  है  कि  गाँव  ब्यकित  इस  प्रोश्माहन  से  जो  कि  उसकी  दो  दिन  की  मजदूरी
 के  मी  बराबर  नहीं  है  परिवार  निबोजन  के  लिए,जाएड  +  प्वत्येक  व्यक्ति  शहरों  के  बारे  में  सोचता

 है  भोर  ग्रामीण  क्षत्रों  के  बारे  में  कोई  नहीं  सोचता  ।  कुर  भी  केवल  ग्रामीघ  पर  लगाए  जा

 रहे  भुकि  राजस्व  की  दरें  बढाई  जा  रही  उपकर  और  जल्न  निक्ाप्नी  डपकर  भी  केवल
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 उर्वरक  पल  हए  हे  सक्षप्तः  पेश  झासनों  के  29  1991

 बारे  में  संकल्प

 जी  के०वी०भार०

 ग्रामीण  व्यक्तियों  से  एकत्र  किए  जा  रहे  इस  प्रकार  गांव  के  लोगों  का  ही  खून  निचोड़ा  जा  रहा
 है  ।  गांव  को  ऐसी  स्थिति  में  पंहुचाया  जा  रहा  है  जो  कि  आथिक  रूप  से  व्यवहायं  नहीं  है  ।  यह  गरीबी
 से  प्रस्त  गांव  जाति  युद्ध  का  मंदान  बनते  जा  रहे  कम  से  कम  अब  हमें  गांव  के  विकास  पर
 उचित  ध्यान  देना  हमें  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गो  क ेबीच  एकता  और  मंत्री  के  लिए  प्रयास
 करने  हमें  ऐसा  समाज  बनाता  चाहिए  जहाँ  धमं  अथवा  जाति  की  आवश्यकता  न  हो  ।

 हमारे  संविधान  में  समाज  के  समाजकादी  रूप  की  बात  कही  गई  है  ।  लेकिन  दुर्माग्ययश  वर्तमान
 सरकार  इस  प्रकार  की  नीति  पर  चल  रही  है  जो  कि  इस  लक्ष्य  के  विपरीत  है  ।

 आरक्षण  प्रखाली  कम  से  कम  दस  वर्ष  के  बाद  समाध्त  हो  जानी  चाहिए  ।  गांवों  के  सम्पूर्ण
 विकास  के  लिए  उचित  ध्यान  देना  गांबों  की  आर्थिक  स्थिति  में  अवश्य  सुधार  होना
 चाहिए  ।  खुशहाल  भोर  अआथिक  रूप  से  उन्नत  भांव  में  जाति  भगड़े  नहीं  होंगे  ।  आरक्षण  आदि  जंसे
 लाभ  सभी  जातियों  के  ल्वेगों  के  लिए  व्यू  होने  चाहिए  ।  सरकार  को  उन  लोगों  को  भी  ऊपर  लाने
 के  लिए  प्रयास  करने  चऋऋद्टिए-जो  कि  भाथिक  रुप  से  पिछड़े  हुए  चुंकि  जाति  और  काय॑  के  बीच
 सम्बन्ध  पहले  ही  समाप्त  हो  चुका  प्रकार  को  इस  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  आवश्यक
 कदम  उठाने  चाहिए  |  चूंकि  कमी  अत्याचार  जाति  के  नाम  पर  किए  जा  रहे  हमारे  प्रयास  जाति
 पर  प्राधारित  समाज  की  समाप्ति  के  लिए  होने  चाहिए  ।  गांवों  में  विकास  कार्यक्रम  छुरू  किए  जाने

 चाहिए  ।  इस  प्रकार  लोगों  को  शक्ति  जिकास  की  और  लगेगो  |  हमें  जाति  पर  प्राघारित  राजनीति
 से  दूर  रहना  शमाजं  में  प्रत्येक  व्यक्षि  को  चाहे  वहुਂ  किसी  नी  जाति  अथवा  समुदाय
 का  अपनी  प्रगति  के  घराचजर  अवसर  भिलने  चाहिये  ।  परियार  नियोजन  कार्यक्रम  और  अधिक
 प्रमावशाली  बनाया  जाना  चाहिए  |  प्रोत्काहन  आकवित  करने  घाले  होने  सरकारी
 कमंचारी  को  10  से  40  हजार  रुपये  का  प्रोस्साहन  वैसे  से  उह  श्य  पूरा  नहीं  होगा  ।  इसलिए  परिवार
 नियोजन  आपरेशन  के  लिये  प्रोत्साहनों को  श्राभीण  लोगों  के  लिये  और  अधिक  प्राकर्षित  बनाया
 जाना  यदि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  करोड़ों  लोग  भ्रापरेशन  कराते  हैं  तमी  हम  जनसंख्या  वृद्धि  फो
 प्रभावशाली  ढंग  से  नियंत्रित  करने  में  सफल  होंगे  ।  इस  कार्यक्रम  के  लिये  अधिक  राशि  आबंटित
 करने  के  बाद  हो  अधिक  लाम  होगा  |  हमें  याद  रसता  चाहिए  कि  पहले  हम  मसातव  मानवता

 हमारी  नीतियों  का  आधार  होना  हमें  मानवता  से  परिपूर्ण  नीतियों  को  ही  अपनाना

 चाहिए  ऊंची  भालियों  में  भी  कहुत  से-लोग  अःस्‍्वक  में  करीब  हमें  उन्हें  ऊपर  लाने  के  लिए  भी
 कार्य  करमे  चाहिए  |  सक्षयता  जरूरतसंद  न्यक्लियों  को  मिलनी  चाहिए  चाहे  वह  किसी  मी  जाति
 का  हो  |.  हमें  ऐसा  ख्राज  कताने का  अब़्त्न  करना  चरहिए  जहां  किसी  जाति  अथवा  समुदाय  को  न
 तो  डर  हो  और  न  किसी के  प्रति  कोई  अक्षक्वत  हो  ।

 इन  शब्दों  मैं  यह  प्रस्ताव  इसःसभा  में  विचार  करने  ओर  अनुमोदित
 करने  के  लिये  रखता  हूं  ।

 श्री  मुकुल  बालकृष्ण  बासभिक  समापति  में  समभता  हूं  कि  यह
 संकल्प  जो  जाति  संघर्ष  को  समाप्त  करने  के  लिए  सभा  के  सम्मुख  रखा  गया  महत्वपूर्ण  संकल्पों  में
 से  एक  भू  कि  दसथों  लोक-समा  के  आरम्भ  से  बजट  सत्र  में  अत्याचार  के  मामले  पर  विस्तार  से
 चर्चा  हुई  थी  शोर  कई  दात्तान्दियों  से  हमारे  देशाਂ  में  विद्चणान  इस  समस्‍या  का  सामना  करने  के  लिए
 सरकार  स्वयं  धागे  धाई  है
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 दे  दारे  में  रंकल्प

 प्रत्याचार  की  समस्या  पर  चर्चा  करने  के  ५  छोर  $  खब्सूदर को  हुई  शुरूयमण्जियों  रंपे
 बैठक  इस  सरकार  द्वारा  उठाए  गये  महत्वपूर्ण  में-से  एकप्है  ।

 प्राज  जब  हम  इस  मामले  पर  चर्चा  कर  रहे  है  मे  महाराष्ट्र  के  घरमानी  जिले  के
 पिम्परी  देशमुख  नामक  एक  छोटे  से  गांव  में  सितम्बर  के  पहले  सप्ताह  में  हुई  एक  घटना  के  बारे  में
 बताना  चाहूंगा  ।  इस  गांव  प्रम्बादास  एक  दलित  पुलिस  कॉस्टेबल  कई  क्यों  से  मारुति
 मन्दिर  में  गार्ड  का  कार्य  कर  रहा  यह  गाड़ें  का  कार्य  उसे  अपने  पूर्वज़ों  स ेमिसा  एक

 जब  बहुत  अधिक  वर्षा  हो  रही  तब  अम्बादास  सवते  झगसे  को  तेज  वर्षा  से  बच्षामे  के  लिए
 मन्दिर  में  शरण  लेने  का  प्रयत्न  किया  !  यश्ञषपि  वह  कई  वर्षों  से  इस  मारुति  मन्दिर  में  बाढ़  का  कार्य
 कर  रहा  इस  मन्दिर  के  मीतर  जो  लोग  बेठे  थे  उन्होंने  सोचा  कि  अम्यादास  श्रछुत  है  भोर
 दलित  है  उसे  मन्दिर  में  प्रवेश  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  इसलिए  मन्दिर  में  एकत्र  इत  सब  लोगों
 ने  प्रम्बादास  पर  पत्थर  मारने  शुरू  कर  दिए  भौर  वह  इवय  पत्थरों  को  घोट  के  कारण  मर  गया  ।

 इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  जो  कि  एक  उब्मस  राज्य  वहां  आज  भी  इस  प्रकार
 की  घटनाएं  हो  रही  हैं  ।  प्रेस  में  प्राप्त  रिपोर्टों  मौरे  म्राख्याड़ा  के  मामों  में  हुए  हमारे  दोरे  से  पता
 चलता  है  कि  अमी  भी  वहां  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  दलित  के  पिछहे  बग्ग  के  लोग  मन्दिरों  भें
 प्रवेश  नहीं  कर  सकते  ।  आल  का  प्रशन  में  प्रवेश  से  संबंधित  नहीं  ह ैभथका
 मन्दिरों  में  प्रवेश  के  अधिकार  को  प्राप्त  करना  नहीं  प्रहन  समाज  केदलित  वर्गों  फो  समाज  के
 प्रन्य  वर्गों  क ेभाथ  बराबरी  के  अधिकार  भरिमा  के  साथ  उनके  जीने  से  सम्बन्धित  है  ।
 जिसका  आज  अमाव

 अत्याचारों  पर  मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलव  में  कई  निर्णय  ब्रिए  गए  ।  में  माननीय  कल्याण  मंत्री
 को  बधाई  देता  हैँ  कि  जबसे  उन्होंने  इस  मंत्रालय  का  भार  सम्माला  वह  दलित  और  कमजोर
 वर्गों  को  न्याय  देने  के  लिए  कार्यक्रमों  और  का्य  अम्योजनाओं  के  लिए  बहुत  श्रधिक  कार्य
 कर  रहे  हैं  ।  लेवि.न  कल्याण  मंत्री  कितने  मी  अधिक  कार्य  कर  लें  भौर  कितने-ही  समपित  क्‍यों  न
 जो  व्यक्ति  राज्य  के  कल्याणकारी  स्वरूप  के  प्रयत्नों  को  बेकार  करते  रहे  वे आज  सरकार  के
 प्रयासों  को  बेकार  करने  के  प्रयास  करेंमे  ।  मुदुय  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  नि्ेय  लिया  गया  कि

 प्रनुसूचित  जातिया  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  की  रिक्तियां  के  बकाया  पद  ३]  1992  तक
 मर  लिये  जाएंगे  ?  हमारे  पास  केबल  4  माह  का  श्वमय  है  ।

 श्री  मोरेइवर  सावे  :  सभा  में  ग्यूति  पूरी  नहीं  है  ।

 समापति  महोदय  :  गणपूति  के  लिए  घंटी  बजाएं  अब  गणपति  है  ।

 श्री  मुकूल  यालकृष्ण  वासमिक  :  में  कह  रहा  था  कि  हमारे  पास  केवल  चार  माह  का  समय

 है  ।  बकाया  पद  बहुत  अधिक  केन्द्रीय  सरकार  फी  बर्ग  क  सेथाओं  में  अनुस्‌चित  जातियों  के  बकाया
 पदों  की  संख्या  533)  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  बफाया  पढों  की  संख्या  1593
 सरकार  की  वर्ग  ख  बकाया  पढों  में  श्रनुसूचित  जफतियों  की  संख्या  10497  और  अश्रनुसूचित
 जनज!तियों  की  संख्या  2222  केन्द्रीय  सरकार  की  वर्स  ग  को  सेवाप्रों  में  भ्नुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  बकाया  पद  3,36,8:0  हैं  ।  अनुयूचबित  जनजातियों  के  1,7133  पिछले  बकाया  पद  बर्गं

 में  अनुसूचित  जातियों  के  3,21,795  और  अनुसूबित  जनजातियों  के  7,23,53  पिछले  बकाया
 पद  हैं  ।  हमारे  पास  इतने  अधिक  पिछले  बकाया  पद  हैं  ।

 229°



 जाति-संक्ष  को”पूल  कफ  से  सलात्स  कइने।के  अपामों  29  1991
 के  बारे  में  संकल्प  ल्‍्क  पल

 श्री  मुकुल  कालकुध्ण  ढ़ास
 eh  2  कप

 सरकार  ने  सभी  मुख्य  मंत्रियों  की  मौजूदगी  में  इसे  वृश्त  करने  का  वचन  दिया  केबल  यही
 नहीं  उसने  समी  सुदुयमंत्रियों  को  भी  विश्वास्त  मे  लेने  का  ,  प्रयास  किया  और  सभी  प्ुल्यमंत्रियों
 ओर  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  साथ  मिलकर  पिछले  सभी  बकाया  पदों  को  3।  1992  तक
 भरने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 सभापति  महोदंण  :  ईिल्ल  मासले  में  पिछली  बकाया  ?
 की  मुकल  आलक्षण्ण  धासनिक  :  रोजगार  भें  अनुसू  चित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  पिछले  बकाश  पद  ।  मेंने  विभिन्‍न  क्यों  ओें  पिछले  बकाया  पदों  के  भ्रौकड़े  उदघत  किये

 कई  मौकों  चाहूँ  किसी  भी  दल  कौ  कोई  मी  सरकार  रही  इस  प्रकार  की
 समितियां  बनाई  गई  संविधान  में  यह  व्यवस्था  दी  गई  है  कि  गंणतन्त्र  के  पहले  10  वर्षों  में  हम
 आरक्षण  की  सुविधाएं  इसे  मेलीमाँति  कॉर्योन्वित  किया  जायेगे  और  इससे  समाज  के  कमजोर
 वर्गों  और  दलितों  के  उत्थान  की  कोझ्षिश  करेंगे  ।  दस  वर्ष  बीत  हम  न्याय  दिलाने  में  असफल

 समानता  दिलाने  में  असकलः  शोजमार*नहीं
 '  दिला  जिक्षा  नहीं  दिला  शोर  काम

 दिलाने  मी  असफल  इस  अजकधि  को  बढ़ाया  इसे  चार  बार  बढ़ाया  जा  चुका  है|
 अब  में  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना-चाहता  हू  केन्द्रोध  सरकार  वा  राज्य  यदि  वे

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुनूसू चितेंਂ  जनजातियों  के  पिछले  बकाया  सभी  पंदों  को  3]  1992
 तक  न  भर  तो  उसके  बाद  क्या  होगा  ?7

 श्री  पी०-एम०  सईद  :  आप  मंत्री  महोदय  को  रोक  हटाने  के  लिए  कहिये  ।

 श्री  मुंकल  वालकृष्ण  वासनिक  :  कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 महोदय  ने  झ्रपने  एक  वक्‍तव्य  में  रोक॑  के  बारे  में  बताया  हैं  कि  विशेष  मर्ती  भ्रभियान  चलाया  गया

 यह  मंत्री  महोदय  का  उत्तर  रिगो्टों  में  वस्तुदः  यह  कहा  गया  है  क्रि  केन्द्रीय
 मंत्रालयों  और  विभागों  भर्ती  पर  रोक  चूंकि  मंत्री  महीदय  यहां  नंहीं  थे  और  वे  अभी  आये

 में  इसे  दोहरानां  चाहूंगा  |  यदि  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेचन  में  लिया  गया  यह  निर्णय  कि  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियाँ  के  पिछले  बक्ाथा  सभी  पदों  को  3]  मार्च  1992  तक  भर
 लिया  पूरा  नहीं  हो  तो  उसके  बाद  क्‍या  होगा  क्योंकि  पिछले  बकाया  पदों  की  संख्या

 बहुत  अधिक  है  और  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  तैथां  अनुसचित  जनजातियों  के  लिए  जो  विशेष
 अभियान  चलाया  उसका  कोई  अं  ही  नहीं  होश

 इसके  अतिरिक्त  उस  सम्मेलन  में  अत्याचारों  के  विधय  में  भी  इस  सम्मेलन  में  कई  निर्णय
 लिये  गए  अत्याचार  साल  दर  साल  बढ़ते  जा  रहे  नवीनतम  झाँकड़े  दर्शाते  हैं  कि  पिछले
 वर्ष  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  पर  श्रत्याचार  की  6810  वटनायें  और  ग्रनुसुचित  जनजातियों  पर
 भ्रत्याचार  को  3572  घटनायें  हुईं  ।

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  अत्याचार  निवारण  श्रधि  नेयम  की  घारा  4  में
 डन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  व्यवस्था  है  जो  जानबूक  कर  इस  अधिनियम  को
 कार्यान्वित  करने  में  अपने  कतेब्य  की  उपेक्षा  करते  आज  तक  इस  घारा  के  अन्तमंत  किसी  भी
 अधिकारी  के  विरूद्ध  कारंवाई  नहीं  की  गई॥  अतः  मेरा  मंत्री  रटोदय  से  अनुरोध  है  कि  इस  अधिनियम
 के  प्रभावों  प्रवतंन  के  कदम  उठाये
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 8  sors  जाक़ति-संक्य  को  पूर्णे  ०  से  सभाप्त  करने  के  उपाफे
 के  बारे  में  संकल्य

 न्‍अवकक»कआ«»आ«
 ऐसी  बहुत  सी  बातें  होती  रही  हैं  जो  कमजोर  वर्गों  के  हितों  के  विरुद्ध  रहीः  हैं  कल

 ही  मुछ्क  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  जिशिक्त  मई  उपायों  का  अनुसरण  करते  हुए  महाराष्ट्र  में  किलेक
 रूप  से  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  पर  होने  काले  अत्याचार  ओौर  उनकी
 समस्याओं  से  निफ्टने  के  छिए  सम्पूर्ण  महाराष्ट्र  में  38  अतिरिक्त  कलेक्टर  नियुक्त  करने  का  निर्णय
 लिया  गया  और  मेरे  विचपर  से  यदि  देश  में  जगह  ऐसे  किए  तो  इससे  इस
 समस्यत  को  क्थाश्तीत्र  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  में  अपने  भाषण  को  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 कई  बाकें  हुई  हैं  किन्तु  अन्य  वक्‍ता  मी  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  बोलेंगे  ।  एक  जिसके  बारे
 में  कई  संसद  में  और  संसद  से  बाहर  भी  करते  रहे  और  जिसे  उठाते  रहे  कह
 अनूसू चित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  संछों  को  मान्यता  देने  के  कारे  में
 कभजौर  वर्गों  के  के  कर्मचारी  जो  कठिनाइयों  का  सामना  करते  रहे  हैं  मले  ही  जातिकाद  की  भले

 ही  ये  पदोन्नति  प्रथया  तैनाती  की  वे  चाहते  हैं  कि  सरकार  उनके  संघ  को  मान्यता  दे  ।  जब  तंक
 सरकार  इन  संधों  को  मान्यता  नहीं  भले  ही  उन्हें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसू्क्कत
 जनजातियों  से  सम्बन्धित  संसदीय  समिति  द्वारा  बुलाई  गई  बंठकों  में  उपस्थित  होना  हों  तो  प्रबन्धक

 उन्हें  मा  लेने  की  अनुमति  नहीं  दे  ?  और  इसलिए  उन्हें  ऐसी  बैठकों  में  माग  लेने  के  लिए  छुट्टी
 लेनी  पड़ती  है  ।  केवल  यही  नहीं  उन्हें  मान्यता  न  दिये  जाने  से  अनेक  समस्यक्यें  पैदा  हो  गईं  हैं  श्रोर
 इस  लए  में  कननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोव  करू गा  कि  वह  इस  सुह्े  को  ले  और  यह  देखे  कि

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारी  संघों  को  क्याशीघ्र  मान्यता  प्रदान
 बी

 अन्त  में  में  एक  बार  फिर  माननीय  मंत्री  महोदय  को  उनके  करमठ  प्रयालों  के  लिए

 कथन  देता  हूं  सरकार  की  दचनवद्धताओों  को  कार्याक्‍्ति  करने  के  लिए  जिस  प्रकार  की  भी  छकक्‍्ति

 की  आवंदबकता  हम  अपनी  ओर  से  योगदान  देने  का  प्रयास  करेंगे  और  इसके  साथ  ही  में

 अपने  मांषण  को  संभाप्त  करता  हूं  ।

 प्रो»  रासा  सिह  रावत  :  समापति  मैं  डा०के०वी०आर०  चौधरी

 द्वारा  प्रस्तावित  संकल्प  का  स्वावत  करता  हूं  ।  वास्तव  में  देश  में  जातीय  संघर्ष  बढ़ता  चला  जा  रहा  है

 और  संघर्ष  वा  मूल  वरण  जाट्दाद  है  ।  ५छले  दिनों  बिहार  के  ऋरदर  जो  चुनाव हुएं
 मण्डल

 मबोग  के  नाम  पर  सारे  देश  के  अन्दर  एक  समुदाय  से  दूसरे  समुदाय  को  लड़ाने  का  जो  प्रयास

 किया  गया  अथवा  अनुसूचित  जाति  झोर  अनुसूचित  जनजाति  के  ऊपर  घिमिन्न  ब्रकार  के  जो

 अत्याचार  होते  हैं  अथवा  अभी  ब्राह्मण  और  भत्नाह्मण  के  बीच  कमी  जार  ओऔरफकूृराजपूक्त  के  बीच  में

 कमी  एक  जाति  का  दूसरी  ज्यति  से  जो  संघर्ष  होता  वे सब  वास्तव  में  जातिय  संघर्ष  कहलाते

 हैं  ।

 आज  हमारा  चिन्तन  केक्‍्ल  संकीर्ण  दृष्टिकोज  वाला  नहीं  होना  जातीय  सचष  में

 केवल  एफ  ही  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  बेकलाम  का  नाम  ही  हम  लेते  रह  और

 ऊंची  जातियों  में  मी  ऑपस  में  एक-दूसरे  की  होड़  रही  है  और  जो  संध्थ  पंदा  हो  रहा  है  या

 एक  जाति  को  दूसरी  जाति  से  वोट  के  नाम  पर  लड्षाया  जा  रहा  है  अथवा  एक  जाति  वो  दूसरों
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 रासा  सिह
 जाति  के  नाम  पर  राजनैतिक  रोटियां  सेंकने  के  लिए  जिस  प्रकार  का  सामुदायिक  और  संकीर्णीकरण
 किया  जा  रहा  है  वह  वास्तव  में  राष्ट्र  क ेलिए  घातक  है  ।

 इससे  पहले  कि  जातिवाद  और  जातीय  संघर्ष  की  इन  बुराइयों  के  बारे  में  मैं
 सदन  का  ध्यान  आकर्षित  मैं  आपके  माध्यम  के  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहूंगा  और  थोड़ा  आप

 यह  मी  सोचें  कि  आखिर  जातिवाद  का  जन्म  हमारे  देश  के  अन्दर  क्‍यों  हुआ  ?  मैं  जातिवाद  का
 समर्थन  नहीं  कर  रहा  जातिवाद  देश  के  ऊपर  एक  कलंक  जातिवाद  लोकतंत्र  के  मार्ग  में  एक
 सबसे  बड़ी  बाघा  इसलिए  इस  जातिबाद  को  समूल  नष्ट  करना  तमी  जातीय  संघर्ष  की
 समाप्ति  होगी  ।  क्योंकि  हमारे  जो  मूल  ग्रन्थ  वेद  उनके  अन्दर  कहा  गया  है  मनुष्य  बनो
 ओर  इसके  साथ-साथ  बेद  में  सामाजिक  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  वर्षाश्रम  व्यवस्था  के
 बारे  में  ऋषियों  ने  थोड़ा  चिन्तन  क्रिया  और  उस  वर्णव्यवस्था  के  अन्दर  जब  यह  कहा  गया  कि

 बाहु  राजन्य  ये  जो  मंत्र  पढ़ा  जाता  इस  मंत्र  का  जो  अर्थ  किया
 जाता  है  वह  बड़ा  गलत  है  ।

 इस  मंत्र  का  अर्थ  यह  है  कि  हमारा  समाज  एक  शरीर  एक  इकाई  है  और.उस  इकाई
 के  अन्दर  बचितम  करने  वाला  वर्ग  ब्राह्मण  है  ।  चिंतन  करने  का  अधिकार  जन्म  से  नहीं  जो
 उस  समय  समाज  में  चितन  करने  वाला  वर्ग  था  वह  ब्राह्मण  कहलाया  |  उस  समय  कहा  गया  कि
 समाज  रूपी  शरीर  का  मुख  ब्राह्मण  ब्राह्मण  जातिगत  या  जन्मगत  नहीं  होता  ।

 बाहुराजन्य

 ब्राह्मण  वह  है  जो  ज्ञान  में  प्रवीण  दक्ष  जो  समाज  को  ज्ञान  की  शिक्षा  देता  ज्ञान
 को  छिक्षा  के  साथ-साथ  ज्ञान  का  चितन  करता  सभांज  का  उद्घार  करता  वह  ब्राह्मण
 कहलाने  का  अधिकारी  लेकिन  ब्राह्मण  घर  में  पंदा  होने  से  या  ब्राह्मण  की  होने  से  कोई
 ब्राह्मण  नहीं  बन  जाता  मह॒षि  व्यास  ज्ञान  के  आधार  पर  ही  ब्राह्मण  कोटि  में  पहुंच  गए  झौर
 वाल्मीकि  निम्न  वर्ग  में  होने  बाद  मी  ब्राह्मण  कोटि  में  पहुंचे  ।  वेद  में  मी  व्यवस्था

 न  कोई  बड़ा  न  कोई  छोटा  स्वयं  योगेश्वर  कृष्ण  ने  गीता  में  कहा

 गुण  कर्म

 चारों  वर्णों  की  रचना  मेरे  द्वारा  गुभ  और  कर  के  आधार  पर  की  गई  है  भोर  वेद  कहते
 न  कोई  बड़ा  और  न  कोई  छोटा  है  ।

 समिति  समानीਂ

 समाज  शब्द  का  निर्माण  वेदों  के  श्राधार  पर  समानता  के  आधार  पर  हुआ  |  व्यक्ति
 अपनी  योजना  के  आधार  पर  ब्राह्मण  कोटि  में  पहुंच  सकता  मनुष्य  अपनी  प्रतिमाहीनता  के
 आधार  पर  शूद्र॒त्व  को  पहुंच  सकता  था  ।  ब्राह्मण  में  ऊंच  की  और  शूद्र  में  नीच  होने  की  भावना
 उस  समय  नहीं  थी  ।  दोनों  मनुष्य  मात्र  थे  ।  जेसे  आज  पाश्चात्य  देझों  में  मी  डिवीजन  आफ  लेबर
 हो  रहा  है  ।  एक  मेकेनिक  होता  एक  मिस्त्री  होता  एक  फोज  में  जाता  कोई  बिजनेस  में

 ट्रड  कामसे  में  जाता  हर  व्यक्ति  हर  चीज  में  एक्सपर्ट  नहीं  हो  सकता  ।  हमारे  ऋषियों  ने  समाज
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 में  वर्णों  की  व्यवस्था  की  लेकिन  उसमें  ऊंच  या  नीच  की  भावना  नहीं  थो  ।  यह  देश  का  दुर्भाग्य
 है  कि  मध्य  काल  में  जब  गुलामी  की  बेड़ियों  में  जकड़ा  तो  कुछ  लोग  धर्म  के  ठेकेदार  बन  गए  और
 शिक्षा  थोड़े  से लोगों  तक  सीमित  रह  गई  ।  उन  लोगों  ने  अपने  आपको  ऊंचा  रखने  के  लिए  बाकी
 समाज  को  नीचे  घकेल

 समापति  भारत  के  ऋषियों  ने  मी  यही  कहा  कि  हम  सब  एक  ईश्वर  की  सन्तान
 हैं  ।  ईइवर  ही  हमारा  मात्ता-पिता  है  और  हम  सब  उसकी  सन्‍्तान  हम  सब  एक  समान  हैं  ।

 मारत-भूमि  में  वंदा  होने  वाले  सारे  व्यक्ति  समान  सभी  जातियों  में  पंदा  होने  वाले  व्यक्ति
 समान  उनके  अन्दर  ऊंच-नीच  की  मावना  नहीं  थी  ।  जितने  मी  हमारे  संत-महात्मा  सब  ने

 यही  कहा  ।  गुरू  संत  महथि  दयानंद
 स्वामी  रामकृष्ण  महात्मा  राजा  राम  मोहन  राय  आदि  तमाम  समाज

 सुधारकों  ने  जाति-व्यवस्था  का  हमेशा  विरोध  किया  है  और  आज  भी  जाति-व्यवस्था  का  विरोध

 होना  चाहिए  |  तमी  समाज  के  अन्दर  समरसता  आ  सकती  परन्तु  दुमग्य  से  आजादी  के  बाद
 जाति  व्यवस्था  जो  घटनी  चाहिए  लेकिन  वह  बड़ी  पहले  आयंसमाज  में  नाम  के  आगे  जाति

 नहीं  लिखी  जाती  थी  ओर  पंजाब  तथा  हरियाणा  के  अन्दर  भआर्यसमाज  ने  जो  आंदोलन
 उसके  तहत  तथाकथित  निम्न  वर्ग  के  कहे  जाने  वाले  लोग  गुरूकुलों  में  पढ़कर  महाशय  भौर  पंडित
 तथा  बिद्धान  बन  गए  |  कोई  उनको  यह  नहीं  कह  सकता था  कि  ये  अमुक  वर्ग  के  लेकिन  बाद  में
 लोग  आयंसमाज  के  मंत्रियों  और  प्रधानों  क ेपास  गए  कि  हमें  आरक्षण  की  सुविधा  मिल  रही
 इसलिए  हमें  जाति  का  सर्टीफिकेट  ढे  दीजिए  ।  जाति-व्यवस्था  आरक्षण  के  नाम  पर  बढ़ी  मैं  इस

 सुविधा  के  विरोध  में  नहीं  सुविधाएं  मिलनी  लेकिन  आरक्षण  के  नाम  पर  समाज  के
 अन्दर  एक  वर्ग  से  अगड़ों  को  पिछड़ों  से  लड़ाना  ठीक  नहीं  है  ।  निम्न  जातियों  के  अन्दर  भी
 जाति  व्यवस्था  है  ओर  वे  मी  आपस  में  एक  दूसरे  का  विरोध  करते  जो  लोग  पड़-लिख  कर
 भागे  आ  गए  प्रच्छे  पदों  पर  आ  गए  संसद  भें  आ  गए  व ेलोग  भी  अपनी  जाति  के  लोगों  से
 बातचीत  करने  में  हीनता  अनुमव  करते  उनसे  बात  नहीं  करना  चाहते  ।

 |

 समापति  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्राज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि

 हमारी  करनी-कथनी  में  अन्तर  नहीं  होना  चाहिए  ।  जाति-व्यवस्था  लोकतंत्र  में  सबसे  बड़ी  बाघा  है  ।

 बुनावों  में  मी  लोकप्रियता  ओर  कामों  के  आधार  सेवा  के  आधार  पर  पार्टियां

 टिकट  दें  ।  यह  नहीं  कि  कौन  सी  जाति  वाले  व्यक्ति  वहां  पर  सबसे  अधिक  रहते  हैं  उस  जाति  के

 को  टिकट  दे  दिया  जाता  है  ओर  जाति  के  लोग  कहते  हैं  कि  बस  बोट  तो  अपनी  जाति  के

 आदमी  को  मिलना  चाहिए  ।  जाति  की  देटी  श्लौर  जाति  का  बोट  जाति  वाले  आदमी  को  मिलना

 यह  जो  बात  कही  जाती  है  यह  वास्तव  में  लोलतंत्र  के  मार्ग  में  बाधा  मैं  किसो  को  दोष

 नहीं  दे  रहा  सारे  राजनीतिक  दल  इस  बात  के  दोषी  मैं  कहना  बाहता  हूं  कि  हम  संद  इस

 बवित्र  सदन  जो  देश  की  आर्थाओं  का  केन्द्र  सारा  देश  यहां  से  मार्गंदशंन  प्राप्त  करना  चाहता
 अगर  वास्तव  में  हम  सच्चे  अर्थों  में

 जातीय  मावनाओं  को  दिलों  से  निकाल  जाति  सूचक  नामों

 का  प्रयोग  अपने  नामों  के  आने  लिखना  हमेशा  के  लिए  बन्द  कर  दें  और  विद्यालयों  के  अन्दर  यह

 निय  म  बना  लें  कि  विद्यालय  के  अन्दर  जो  बालक  पढ़ने  के  लिए  झाएगा  उसके  नाम  के  भागे  जाति

 सूचक  छाब्दों  का  प्रयोग  नहीं  होगा  तो  सबसे  बड़ी  बात  किसी  को  किसी  की  जाति  का  पता
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 के  बारे  में  संकल्प

 द(थ  एजतः

 च्ज्ह  इर्रेक्‍्ए  आर  सच्छतद  आर  हीनता  की  जावदा  ज्ो  ५६  बार  पंदा  हो  जातो  है  वह  भावना  मौ

 हमेशा  लिए  रूरम  हो  (aR)  गएलकेण  सदर»  ,  HAH
 अुए  शिए्रेल  र

 कीजिए

 अ  अशय  छा  :  यह  भ्राज  बदला  हुआ  व्यतावस्ण  कसा  ?

 ओओ०  रात  सिह  राबत  :  यह  वालागरण हम  सब  मिल  कर  यह  देश  कौ
 संसद  बनाएगी  ।  कल्जून  सब  बने  हुए  हैं  कि  छुश्नाछुत  अभिशाप  दण्डनीय  अपराध  लेकिन

 इसके  बाबजद  भी  प्तमाश  के  अन्दर  जो  संकोर्भ  विचार  के  लोग  होते  अथवा  जिमको  ज्ञान  नहीं
 होता  है  या  लिसको  जाति  फा  अहंकार  होता  घहां  एक  इन्साव  दूसरे  इन्सान  के  साथ  घुस
 ब्यवहार  करता  है  ।  जो  सबके  लिए  कलंक  को  चात्त  ऐमा  हमफरे  घर्मज्ञों  भें  कहौं-नहीं  था  ।  जब

 हमारा  देश  अुलासी  को  बेड़ियों  में  जकड़  गया  और  जकड़ने  के  बाद  कुछ  नाक्सन  लोगों  के  हाथ  में
 धर्म  की  बागडोर  आ  जयथी  तो  उन्होंबे  धर्म  की  अनुचित  व्याख्या  कर  दी  !  नहीं  तो  मन्दिरों  में  सबको
 जाने  का  अधिकार  मेन्दिसें  में  सबको  दर्शन  करमे  का  अधिकार  अजगबान  सथ  का  होता

 केक्‍ल  भात्र  पिसे  जाति  विशेष  का  नहीं  होता  इसीलिए  इस  कारे  में  हमें  रवकम  रखना

 भर  हिए  ।

 मैं  यहां  पर  यह  बात्त  माननीय  समापति  इसीलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  हम  लोगों  पर

 बड़ी  जिम्मेदारियां  हैं।॥  हम  लोग  यहां  पर  बहुत  कुछ  कहते  लेकिन  बाहर  जा  कर  जातिवाद  की
 आग  लगा  देते  जातिवाद  के  नाम  पर  ही  गांव  के  अन्दर  दूसरी  जाति  का  आदमी  वोट  डालने  के

 लिए  घुस  नहीं  सकता  ।  वहां  पर  लट्ठ  चलते  लड़ाइयां  होती  हैं,-संघर्ष  होता  है और  कमजोर  क्ये
 के  लोगों  को  तो  वोट  डालने  ही  नहीं  दिया  जाता  |  जो  जातियां  बराबर  बल  वाली  होती  हैं  तो
 घमासान  महाभारत  छिड़  जाती  जिसका  कोई  अन्त  नहीं  होता  चुनाव  हो  जोत  कर
 आ  उस  के  बाद  क्षेत्र  के  अन्दर  लीभों  में  जातीय  निरन्तर  बना  रहता  यह  जातीय

 जातीय  संघर्ष  वास्तव  में  राष्ट्र  कं  लिए और  समाज  के  लिए  चातक  मैं  सरकार  से
 आना  कह छा  कि  जातिकाद  के  जहर  को  घिटाने  की  कोश्िल्न  की  जाए  |

 मैं  शक  बकत  और  कहना  चाहता  हैं  कि  आरदाण  अवश्य  दकलॉग  पूरा  कसने  की  बच
 जअयश्य  लेकिन  मैं  उन  शाइयों  से  कहना  चाहूंगा  कि  समाज  को  बरेंटो  शमज  चफे  संबेढ़ो
 मत  ।  समाज  को  एक  रखना  अतवक्‍द्यक  अमर  हमारे  समाज  को  जातीकला  के  काम  पर
 लोड़ने  की  नेशिश  की  गयी  या  जो  बुसदइमां  हैं  उन  बुराइयों  को  उज्यागर-कर  के  समाज  को  शोडने
 की  कोजिश  की  गयी  त्तो  पह  समान  बविम्युंखलित  होजाएगा  |  समग्पज  विष्युस्ललित  हो  मवा  सो
 हमारा  राष्ट्र  क्भ्यखलित  हो  श्रगर  राष्ट्र  विश्यृंखलित  हो'गया  तो  हमारा  अस्तित्व  मी  खतरे
 में  पड़  लकत्ता  इसल्लिण  राजनीत्तिक  स्वार्थों  स ेऊपर  उठ  कर  शत्ने  अर्थों  में  हमें  इस  जातियादी

 जातीय  सघर्ष  का  विरोव  करना  चाहिए  और  कहीं  फ्र  भी  इसको  शनपने
 चजॉहिएछ  ३

 हिन्दू  धमकी  सबसे  घड़ी  विशेषता  रही  वह  संहिष्णुता  है  ।  बौर
 जीने  दोਂ  की  बात  हम  हमेशा  कहते  रहे  हैं  ।  में  अनेकताਂ  जो  हमारी  कही  जाती
 है  उस  दृष्टि से  पश्राज  हमें  सारे  भेदों  को  मुला  कर  एकता  का  परिचय  देना  हम  एक  देश  के
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 8  ऋाहायणा  emer  नींयडिकर्फर्श B  धर्का  Br  के  ऋष़फ  करने  के  उड़को
 के  बारे  में  संकल्प

 अन्दर  रहते  वाले  एक  भारत  माता  क्रे  पुत्र  एक  परमात्मा  की  ब्स्तान  हैं  और  एक  देश  की

 प्रिटूटी  पर  रहने  एक  देश  का  अन्त  खाने  बाले  हैं  ।  को  एकता  कप  परिज्रय  ऊलन्ने  हुए
 समाज  से  जो  बुराइफ  हुए  मद  को  एशल  छर  उसे  दूर  करना  चआाडदिए  ।  बरसइमों  का  जिक्र  कर  के

 समाज  को  बांटने  को  क्शेशणश  कर्ने  ऋऐर७  ५  रुक  सिहूए  छा  पूचएर>एक्ार
 जितना  ज्यादा  समाज  का  कल्याण  ऋररने  दाल  काजूनों  स्व  ऋचार-प्रस्तर  मर्िलाएक  कंए  स्ल्कद
 जितनी  ऊपर  कमजोर  वर्मों  बास्तव  में  जिमको  ज्यम  मिललम  आब  अफ्सोस  के
 साथ  कहना  पष्ठता  है  कि  गांव  के  अन्दर  जो  कमजोर  तबके  के  आदमी  जो  गरीब  था  वह  गरीब
 ही  लेकिन  एक  बार  जो  मजिस्ट्रेट  बन  गया  उसके  प्रोते  सब  मजिस्ट्रेट  बनते  चले  जाते  हैं
 वास्तव  में  जिनको  लाम  मिलना  उतको  नहीं  मिलता  आर्थिक  आधार  बाली  बात  फर
 चाहे  समाज  में  किसी  भी  जाति  का  हो  या  गरीब  ये  का  तो  उसके  लिए  भारक्षम  होना
 उसके  लिए  व्यवस्था  की  जादी  इन  शब्हों  के  साथ  में  इस  संकलय  का  स्वागत  करता  हूं  व
 मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  विब्रान  सभा  और  लोक  सभा  के  चुनाव  में  जो  जातिवाद  के  प्रतल
 करते  हुए  फाया  जाए  तो  उसके  चुनाव  को  भवेत्र  घोफ्ति  किया  जाए  ।

 श्रीमती  मालितो  भट्टाचाय  :  महोदय  जो  भी  इस  प्रस्ताव  में  जखा  कहा
 गया  उसके  बारे  में  कोई  शंका  नहीं  की  जा  सकती  कि  इस  देश  में  पिछले  10-15  वर्षों  में
 संघर्ष  में  सचमुच  बहुत  प्रबलता  ग्राई  है  ।  वास्तव  में  जातीय  संघर्ष  अधिक  दिखाई  देने  लगे  हैं  ।

 प्रचार  मष््यमों  में  इसके  बारे  में  अघिक  बताया  जा  रहा  यह  जनता  द्वारा  किया  जा  रहा

 किन्तु  इसके  अलावा  भी  हम  यह  समभते  हैं  कि  जस्तीव  संघर्ष  में  भी  सचमुत्  चुत  दडद्ध  हुई
 नातोय  संघर्ष  में  यह  ब॒द्धि  क्यों  हुई  है  ?

 समापति  महोदय  :  जाति  अथवा  बर्ग  ।

 श्रीमती  मालिनों  भट्टाचाय  :  ऐसा  नहीं  हैं  कि  पहले  जातीय  उत्पीड़न  नहीं  होता
 हमारे  कुछ  वक्‍ताओं  ने  प्राचीन  काल  के  बारे  में  कहा  किन्तु  जैसा  कि  हमें  वताया  गया  है  जातियाँ
 व्यावसाथिक  मिःतता  पर  आधारित  थी  और  त्तव  भी  एक  व्यक्साय  को  दूसरे  व्यक्साय  से  उच्च
 माना  जाता  शा  |  उस  सम्रध  मी  समा्रज  के  सत्ता  के  ढांचे  ने  लातीय  माधार  ओर  जातीय  उत्पीड़न
 का  उपयोग  किया  था|  यदि  ऐसा  न  तो  हमारे  प्राचीन  महाकाव्यों  में  शग्बूक  के  बारे  में
 पौराफ्कि  कथा  न  होती  जिद्वा  राम  द्वारा  स्वयं  शिसोेच्छेदन  कर  दिया  गया  था  और  एकलब्य  की
 कथा  न  होती  जिसका  अंग्रृठा  काट  लिया  गया  था  ।  हमारे  बहां  शेसो  पौराणिक  व्था  न  झेती  ।
 ये  पौराणिक  कथाये  यह  दर्शाती  हैं  कि शासक  तन्त्र  द्वारा  समाज  में  सत्ता  के  ढांचे  को  कायम  रखा
 जाता  था  और  उस  समय  मी  जाति  इसका  एक  माध्यम  थी  ।  किन्तु  अब  हम  इक्कीसवीं  सदी  की  शोर

 बढ़  रहे  जब  हम  सदी  की  ओर  बढ़  रहे  हम  कह  पाते  हैं  कि  हमारे  समाज  की  इन  सब

 पुरानी  बुराइयो  को  अधिक  भ्रध्॒त्न  रूप  से  षुनर्जीबित  किया  जा  रहा  है  ओर  हमारे  सल्यूर्द  सामाजिक
 ताने-बाने  में  जातीय  भेदमाव  का  जहर  फल  स्हा  है  ।  भव  में  यह  कहना  चफहूंग्री  कि  वतंमान  में
 जाति  भेद  की  ये  बुराई  न  केवल  कुल  पुरानी  सास्पशजिक  बुराइयों  का  अगसेव  ही  अपितु  हसके
 साथ  ही  एक  नई  व्यापक  समस्या  मी  में  तो  बह  कहूंगी  कि  सक्ये  में  श्री  भारत  के  नग्रे
 झासक  वर्ग  अपने  सामाजिक  और  राजनीतिक  वच्कस्व  को  कायम  रखने  के  बिए  जातीय  भेदमाथ

 स्भ्फे



 उ्क्ी-ककं  अरे  ल्‍कों  रूए  के  सायरोप्त  करने  के  उपायों  29  1991

 बोर ेमे
 लेकर

 मालिनी

 को  अभी  भी  उपयोगी  पाते  हैं  मौर  इसीलिए  सदी  की  ओर  बढ़ते  हुए  भारत  में  जाति  भेद
 आरी  मारत  के  प्रत्येक  तागरिक  मले  ही  वह  किसी  भी  जाति  धर्म  अथवा  समुदाय  का
 समानता  का  अधिकार  दिए  जाने  के  बावजूद  और  40  वर्ष  बीत  चुकने  के  वाद  जिसके  दोरान

 भनुसूचित  जातियों  ओर  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  रही  तथाकथित

 अनुसूचित  जातियों  श्रौर  अनुसूचित  जनजातियों  का  एक  छोटा  सा  भाग  ही  इन  भारक्षण  व्यवस्थाओं
 का  लाम  ले  सका  आप  जानते  हैं  कि  प्राचीन  मारतीय  रचनाओं  में  शुद्रों  तथा  स्त्रियों  को  एक
 बराबर  माना  गया  है  ।  शूद्रों  तथा  स्त्रियों  को  दिये  जाने  वाले  दण्ड  एक  से  ही  थे  तथा  आज  मी
 उनको  दिये  गए  सामाजिक  दर्जे  में  लगभग  समानता  इसीलिए  में  कह  रही  हूं  कि  भारत  में  केवल

 एक  महिला  प्रधानमंत्री  के  होने  से  या  एक  या  दो  स्थानों  पर  महिलाओं  को  उच्चस्था  मिलने  से

 महिलाओं  की  आम  स्थिति  की  कलक  नहीं  मिलती  इसी  प्रकार  कुछ  स्थानों  पर  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  समाज  में  ऊंचा  स्थान  मिलने  से  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातिपों  की  आम  *स्थिति  की  झलक  नहीं  मिलती  है  ।  मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  मारत
 में  जो  पार्टी  पिछले  40  वर्षों  के सबसे  लम्बे  समय  से  सत्ता  में  रही  इसके  बारे  में  गम्मी  रतापूर्वक
 चिन्तित  यदि  उन्होंने  यह  देखा  होता  कि  किस  प्रकार  असमानतायें  जारी  हैं  तब  उन्होंने
 निश्चित  रूप  से  अन्य  अनुपूरक  उपाय  किये  होते  जिनसे  अब  तक  भारक्षण  लागर  हुआ  होता  ।  आज

 हमें  बिल्कुल  भी  भ्रारक्षण  की  जरूरत  नहीं  है  मुके  यह्‌  जानकर  खुशी  हुई  है  कि  हमारे  यहां  संसदविद
 माननीय  मुकुल  वासनिक  सरकार  की  असफलताओं  के  बहुत  आलोचक  हैं  *****

 थरो  मुकूल  बालकृष्ण  बासनिक  :  समी  सरकारों  की  ।

 झीमतो  मालिनो  भट्टाचायं  :  जी  समी  सरकारों  की  |  परन्तु  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद

 एक  ही  दल  की  सरकार  सबसे  लम्बी  भ्रवधि  के  लिए  रही

 श्री  इन््रजीत  :  एक  छोटा  सा  प्रशइन  आपका  दल  पह्दिचम  बंगाल  में  20
 वर्षों  से  सत्ता  में  आपके  दल  ने  जातिवाद  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  किया  है  ?

 झीम तो  सासिनो  मट्ट/लायं  :  में  निद्िचित  रूप  से  इस  पर  चर्चा

 भरी  मुकल  बासकृष्ण  बासमनिक  :  इसी  प्रकार  वह  बंगाल  सरकार  की  भी  आलोचना
 करेंगी  ।

 झोमती  मालिनी  भट्टायायय  :  ठीक  यदि  बंगाल  सरकार  किसी  प्रकार  जाति  भेद-माव
 की  स्थिति  की  उपेक्षा  करतो  रही  होगी  तो  में  निश्चित  ही  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  आलोचना
 करू गी  ।

 श्री  इस्राजोत  :  में  जानने  चाहता  हूं  कि  रचनात्मक  रूप  से  क्या  किया  गया  है  ?

 ओबलो  सालिनो  भट्टाचार्थ  :  निदिचत  रूप  से  मुझे  अवसर

 केवल  यही  अत्यधिक  बेरोजगारी  जो  कि  सत्ता  में  रहने  वाली  पार्टी  की
 गलत  नीतियों  का  परिणाम  है  उसने  आज  गारक्षण  को  एक  गम्भीर  मामला  बना  दिया  आम
 आदभी  को  रोजगार  प्रदान  करने  में  असफज्ता  के  कारण  जातियों  के  बीच  कठुता  में  भर  वृद्धि  हुई
 है  ।  मण्डल  विरोधी  आन्दोलन  के  दौरान  क्‍या  हुआ  ?  थात्रों  को  कुछ  स्वार्थी  राजनीतिक  तस्वों  द्वारा

 302



 सर

 8  1913  जाति-उंच्षये  को  पूणें  रूम  से  समाप्त  करमे  के  उपायों
 के  ब ेमे  रुकल्प

 जानबूभकर  भड़काया  गया  था  तथा  ऊंची  जातियों  के  छात्रों  को  ऐसा  लगा  कि  उनके  रोजगार  पाने
 के  अवसर  कम  हो  जायेंगे  क्योंकि  कुछ  नये  आरक्षण  किए  जा  रहे  अतः  इन  गुमराह  युवादं  ने
 सोचा  कि  बेरोजगारी  का  कारण  आरक्षण  है  जबकि  ऐसा  बिल्कुल  नहीं  यदि  वास्तव  में  सरकार
 बेरोजगारों  की  समस्या  को  कम  करने  में  सफल  होती  तो  हमें  पता  लगता  कि  जातिगत  तनाव  भी
 कम  हुआ

 में  यह  भी  कहूंगी  कि  यदि  शूमि  सुधारों  के  विभिन्‍न  तरीकों  को--मेरा  मतलब
 क्रान्तिकारी  रूप  से  भूमि  सुधार  नद्दीं  बल्कि  संविधान  के  अनुसार  भूमि  सुधारों  को  लागू  किया  जाता

 है  जैसे  भूमि  परिसीमन  भूमिहीनों  को  भूमि  उनको  बरगदार  उन्हें  भूमि  जोतने  का
 अधिकार  देना--यदि  यह  सब  सरकार  द्वारा  तथा  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  में

 लागू  किया  होता  तो  में  म८सूर  करती  हूं  कि  जातिगत  तनाव  इस  समय  तक  कम  हो  गया  होता  ।

 अब  मैं  पश्चिम  बंहाल  पर  आर्तः  वास्तव  में  पश्चिम  बंगाल  में  अनेकों  किसानों  के
 संघर्षों  द्वारा--में  यह  dew  नहीं  कह  रही  हूं  कि  यह  वाममोर्चे  वाली  सरकार  के  कारण

 परन्तु  काफी  समय  $  संध्ष  चला  है  किसानों  को  जाति  के  बाबर  नहीं  बल्कि  अन्य  वर्षों
 के  बराबर  लाना  संमव  हुआ  4  उत्पीड़ित  तथा  शोषित  भूमिहीन  किसानों  तथा  कृषि
 मजदूरों  तथा  छोटे  तथा  मर्ले  किसानों  ने एक  होवर  संधर्ष  किया  है  तथा  उन्होंने  बड़े  जमींदारों
 के  खिलाफ  आवाज  उठार्ी  ४:  :  अनेदों  क्सानों  के  संघर्षों  के  द्वारा  हम  उत्पीड़ित  किसानों  को
 एक  कर  पाये  हैं  तथा  अन्त  में  वाम  मोर्चे  वाली  सरकारों  के  मत्ता  में  भाने  के  बाद  कुछ  प्रारम्भिक
 तथा  मूलभूत  भूमि  सुधार  क्ए  गए  ।  यह  वही  सब  है  जो  हम  अन्तिम  रूप  से  करना  चाहते  हम
 यह  सब  इस  संविधान  के  अनुसार  नहीं  कर  सकते  हैं  परन्तु  जो  कुछ  भी  थोड़ा  बहुत  भूमि  सुधार  हमने
 किया  है  उससे  हमें  व  व  गरोब  किसानों  को  आत्मविश्वास  दिलाने  में  सफलता  मिली  है  बल्कि
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में जाइिनद  तनाव  भी  कम  हुआ  है  !

 जातिगत  भेद  माव  अब  मी  में  यह  नहीं  कह  सकती  हूं  कि  पदिचम  बंगाल  में
 लोग  जातिवाद  से  ऊपर  उठ  गए  ऐसा  वल्कुल  नहीं  है  पहिचम  बगाल  अलग  नहीं  है  ।  जो

 कुछ  भी  शेष  भारत  में  होता  ह ैउसका  असर  पद्दिचवम  बंगाल  पर  भी  पड़ता  परन्तु  भूमि
 द्वारा  हम  इस  जातिवाद  के  जहर  से  उबर  पाये  है  तथा  इस  पर  नियन्त्रित  रख  इसके  बढ़ने
 का  दायरा  कम  हो  गया

 अब  संकल्प  में  यह  कहा  गया

 सभा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  जारी  जाति  संघ  पर  भप्नी  चिन्ता  व्यक्त  करती  है
 और  सरकार  से  आग्रह  करती  है  कि  वह  इसे  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  के  लिए  कदम
 उठाये  ।”

 ,

 आप  जाति  संघर्ष  को  समाप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  जब  जाति  उत्पीड़न  होता  है  यह  संधर्ष

 हमेशा  चलता  रहेगा  ।  समाप्त  क्या  करना  है  ?  जबकि  मैं  इस  संकल्प  से  पूरी  तरह  सहमत
 इसी  के  साथ-साथ  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  आप  जाति  संघर्ष  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  भाष

 इसे  केवल  जाति  उत्पीड़न  को  समाप्त  करके  ही  समाप्त  कर  सकते  आज  बढ़ता  हुआ  जाति

 संघर्ष  क्यों  है  ?  यह  इसलिए  है  क्योंकि  उत्पीड़ित  लोग  संघ  कर  रहें  भव  ओर  भागे  दबना
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 क्या  की  कमी  डुए  से  सभाष्त  करने  के  सवायों  29  |

 ईै  रुरे ए  रछलए

 नहीं  चाहते  व ेजातिवादी  संक्कज  के  आदेशों  का  अन्धानुकरंण  नहीं  करना  चाहते  हैं  जिससे

 उनका  उत्पीड़न  और  बढ़  गया  वे  और  दबने  के  लिए  तंयार  नहीं  हैं  |  संक्षेत  में  यह  इस  कारण  है

 4.54  म०प०

 जी  फी०एस०  सर्द  बीठहलीतਂ

 कि  तथाकथित  निम्न  जाति  के  लोग  सर्चर्ष  कर  रहे  मैं  तथाकथित  इसलिए  कह  रही  हूं
 बयोंकि  में  इन्हें  निश्चित  रूप  से  निर्भ्न  नहीं  स॑ममंतीਂ  हू  ।  उन्‍हें  निम्त  बना  दिया  गया  अब  वे  और
 पझंधिंक  निम्न  नहीं  रहना  चाहते  इंसी  क।रण  संत्र्ष  बढ़  रहा  यह  इस  कारण  है  कि  उत्पीड़न
 करने  वाले  तथा  उत्पीडित  लोगों  के  बीच  राजनीतिक  संघर्व  और  वढ़  रहा  है  जाति  संघर्ष  भी  और

 मधिक  कट  रहा  कमी-कभी  हमने  ऐसा  भी  है  है  जो  संघर्य  जमौंदार  तथा  किसान  के

 बीच  का  यंधर्ष  लगता  है  वह  जाकिगत  खा  में  होगा  कमतव  में  यह  जाति  संघ्स  नहीं  है  ।
 कस्‍्तव  में  यह  किसानों  के  अधिकारों  के  लिएਂ  पंघर्च  कारुतव  में  कह  मूमि  के  लिए  संघषं  है  ।
 वफस्क्व  में  यह  कृषि  मजदूरों  द्वारा  मजदूरी  की  मांग  के  लिए  संघपं  फन्स्तु  यह  जातिगत
 रूप  इसलिए  ले  लेता  है  क्योंकि  यह  क्षोपक  के  लिए  लामप्रद  होता  कभी-कणी  यह  भी
 देखा  गया  हैं  कि  जहां  कहीं  मी  उत्पीड़न  के  चिरुद्ध  सचर्ष  होता  हैंतो  कुछ  स्वार्थी  तत्कों  द्वारा  यह
 जानबूभकर  भ्रयास  किया  जाता  है  कि  इसे  जजुतिगत  रूप  दे  दिया  जाये  तथा  में  समभांतीਂ  हु  कि  हम
 समी  जो  कारत  के  नागरिक  होने  का  गर्क॑  करते  हैं  कह  हमारा  वर्तव्य  हैँ  कि  शोषक  कया  उत्पीडित
 के  बीच  के  संक््  को  जातिगत  रूफ  न  विया  जाये  तथा  साम्प्रदाथिक  रूप  न  दिया  जाए  तथा  इस
 संचणे  को  उच्ति  रूप  में  देखा  जाएਂ  क्‍्कोंकि  यह  सं्घ्च  है  जोकि  न्यायोक्तित  संघर्ष  है  यह  ऐसा
 संघर्ष  है  जिसे  जारी  रखना  है  इसके  जातिगत  रुक्‍्रूप  को  हटाना  होगा  तथाਂ  बंध  वा  मुख्य
 उद्देश्य  पूरा  करना

 अन्त  मैं  कहूंगी  कि  आरक्षण  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  मैंने  भी
 आरक्षण  पर  भ्रषनें  विच्कर  व्यक्त  किए  हमारे  समाज  में  जातिगत  भ्राधार  पर  बहुत
 अधिंक  अश्मानता  है  केवल  वर्ग  के  आधार  पर  ही  नहीं  बहिकि  जाति  के  आधार  पर  भी  |  कुछ
 अनुसूचित  जनजातियां  तथा  श्रनुसूचित  जातियां  हैं  जो  आशिक  रूप  से  कमजोर  होने  के  साथ-साथ
 समाज  के  अधिकांश  वर्ग  सामाजिक  दृष्टि  से  मी  पिछड़े  हुए  क्‍या  आप  सोच  सकते  हैं  कि  भारत
 में  कुए  से  पानी  पीने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  जिन्दा  जला  दिया  जाता  एक  कुँझा  उच्च
 जाति  के  लिए  सुरक्षित  होता  है  और  यदि  उस  कंए  से  कह  व्यक्ति  पानी  पी  ले  जो  तथाव-थित  उच्च
 जाति  का  नहीं  है  तो  वह  जिन्दा  जला  दिया  जाता  क्‍या  हम  यह  सोच  सकते  हैं  ?  बथा  गह  वही
 आधुनिक  भारत  है  जिस  पर  हमें  गयव॑  है  ?  माननीय  सदस्य  श्री  मुकुल  जी  ने  मराठवाड़ा  वी  घटना
 का  जिक्र  किया  हैं  ॥  आज  भारत  में  केवल  एक  ही  मराठवाड़ा  नहीं  मारत  में  सैकड़ों  हजारों
 मराव्काड़ा  हैं  ठेका  जब  तक  यह  असमानता  चलती  है  आरक्षण  का  कोई  फावदा  नहीं  तथापि
 सरकार  द्वारा  यह  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  कि  अब  तक  आरक्षण  यो  साथेक  बनाने  के  लिए
 बहुत  कम  किया  गया  है  तथा  ऐसी  स्थिति  आएगी  जब  आस्क्षण  उर्थहीनर  हो  जायेगा  ।  मैं  समझती
 हूं  कि  इसके  लि  में  पहले  ही  उंपाय  सुका  चुकी  हूं  ।  यह  उपाय  भूमि  सुधार  लोगों  को  रोजगार
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 &  1913  जाति-संघ्र्य  को  पूर्ण  रूप  से  समाप््य  करने  के  उपायों
 के  बारे  में  संकल्प

 ६५  जब९६ देन  हे  शर्देशेए३  ेजए५  ु+एरए  आए(ऋ  रोजगएर  के  रोजगार  के

 बस  बढ़ाए  बिता  सा्जिक  दऱद  बढ़े  जुर॥  एड  जरपत्‌  तण|  सुस्पदएु७  के  AAW  पुर  ५  एुछ

 सम्प्रदाय  का  व्यक्ति  कहेगा  कि  दूसरा  सम्प्रदाय  के  व्यक्ति  के  कारण  उसे  रोज़गार  नहीं  मिल  रहा
 एक  सम्प्रदाय  का  व्यक्ति  कहेंगा  कि  दूसरे  सम्प्रदाय  के कारण  उसे  रोजगार  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 गह  सामाजिक  यथार्थता  का  बिगड़ा  हुआ  रूप  है  यह  बिगड़ा  हुआ  रूप  तब  तक  चलता  रहेगा  जब
 तक  बेरोजगारी  की  भूमि  की  समस्या  हल  नहीं  होती  है  तथा  भ्रूमि  देश  में  बहुत  लोगों  के
 कब्जे  में  रहती  है  ।

 भूमि  भारत  के  नागरिकों  को  रोजगार  की  सभी  के  लिए
 साक्षरता  न्यूनतम  अनिवा्व  साक्षरता  के  लिए  ति:घ्ुल्क  स्कूल  ज्षिक्षा  द्वी  जानी

 5.00  न०्प  ०

 पश्चिम  बंगाल  में  स्कूली  शिक्षा  नि:शुल्क  कर  दी  गई  है  और  आज  हम  देखते  हैं  कि  जब  स्कूली
 शिक्षा  नि:शुल्क  कर  दी  गई  है  गरीब  जनता  में  कुछ  गरिमा  और  भात्मविश्वास  उत्पन्न  हुआ  वे

 महसूस  करते  हैं  कि  वे  शिक्षा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  बच्चे  जो  स्कूल  में  प्रवेश  मी  नहीं  ले  सकते  थे  अब

 स्कूल  आ  रहे  इसलिए  नि.शुल्क  स्कूली  शिक्षा  नितांत  आवश्यक

 मुझे  एक  वि.्सा  ग्राद है  जो  मुर्के  पश्चिम  बंगाल  में  बहुत  बड़े  ते

 सुनाया  था  ।  वह  भ्रनुसूचित  जा  त  से  हैं  और  अब  70  वर्ष  से  अधिक  के  हैं  ।  जब  बह  बहुत  छोटे  थे  ।

 उन्हें  स्कूल  भेजे  गए  ।  यद्यपि  वह  अनुसूचित  जाति  कै  थे  और  उनका  परिवार  बहुत  गरीब  उन्हें

 स्कूल  भेजा  उनका  परिवार  अपनी  जीविका  डकंती  से  चलाता  था  लेकिन  फिर  भी  उन्हें  स्कूल
 भेजा  गया  ।  जब  वह  स्कूल  गए  ठो  उन्हें  अन्य  लड़कों  के  साथ  बंचों  पर  ज़ैठने  की  अनुमति  नहीं  दी

 गई  ।  एक  दिन  एक  नए  मुख्याध्यापक  स्कूल  जब  उन्होंने  इस  लड़के  को  चटाई  पर  बैठे  देखा
 ओर  अन्य  लड़कों  को  बेचो  पर  व॑ठ  देखा  तो  वह  उनकी  तरफ  गए  और  उनको  हाथ  से  पकड़कर  बेंच
 के  पास  ले  श्राए  और  उन्हें  वहां  बैठाया  ।  उस  बूढ़े  शिल्पकार  ने  अपनी  आं्षों  में  पानी  लाते  हुए  कहा
 कि  इस  घटना  ने  इनके  सारे  जीवन  को  बदल  डाला  |  उस  दिन  के  बाद  बह  अपने  आपको  भारत
 के  अन्य  नागरिकों  के  साथ  बराबर  के  अधिकार  रखने  वाला  मारत  का  नाग्ररिक  समभने  मैं

 समझता  हू  कि  इस  किस्से  से  पता  चलता  है  कि  यह  एक  विशेष  घटना  है  णदि  ऐसा  आम  हो  जाए
 तो  जो  समस्या  आज  है  अह  समस्या  तहीं  रहेंगी  ।  इसलिए  में  इस  संकल्प  का  समर्थन  करते  हुए  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 श्री  पी०सो०  चाक्को  :  समापति  हम  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भ्रौर  बहुत  ही
 क्रावश्यक  विषय  पर  विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  जो  कि  प्रत्येक  भारतीय  नायरिक  की  चेतना  को

 भान्‍्दोलित  कर  रहा  है|  दुमग्यिवश  इस  विषय  के  लिए  राजनीति  को  जिम्मंदार  ठहराया  जाता

 है  ।  यहां  कि  अबुभ्वी  सदस्य  अथवा  कथित  वरिष्ठ  सदस्य  इस  विषय  में  अनाइक्ति  ही  नहीं
 रखते  इसे  सपमम्प्रदायिक  ढंग  से  देखते  यही  बात  मु  सतसे  अधिक  दु:ख  पहुंचात॑  है  ।

 मैं  दक्नयत  क्िचार  से  ऊपर  उठकर  साननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तादित  इस  संकल्प  वा  समर्थन  करता

 हूं  ।  इस  समा  का  प्रत्येक  प्रत्येक  दल  ओऔर.वर्ग  सरकार  का  सम्थंन  करने  के  लिए  सहमत
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 के  बारे  में  संकल्प

 पी४सी०

 होगां  और  इस  बुराई  को  दूर  करने  क ेलिए  सरकार  को  संभी  प्रकारें  से  समथेन  मैं  इस  चिवध

 के  इतिहास  में  जाना

 मारतीय  जनता  पार्टी  के  मेरे  मित्र  का  समर्थन  कर

 रहे  यह  हमें  लगमग  पांच  हजार  वर्ष  पीछे  ले  जाता  है  जब  लोगों  को  जाति  के  आधार  पर

 विभाजित  किया  जाता  था  |  जब  वर्जानुजयਂ  समाज  में  शुरू  हुप्ला  यह  बुराई  शुरू  हुई  थी
 और  यह  हमारे  समाज  में  प्रमी  मी  एक  आधुनिक  समाज  पर  राजनंतिक  नेताओं

 द्वारा  लादा  जा  रही  यह  समाज  के  लिए  अत्यधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  इस  समय  भी  हम॑
 राज॑नेतिक  उपलब्धियों  के  लिएँ  डूसका  सहारा  लें  रहे  अनेंक  राजनेधिके  जो  राजनैतिक
 परिवर्तन  के  हिंमोयती  अनेंके  कारणों  से  इस  जातिवाद  कौ  उपयोग  कर  रहें  हैं  |  दुर्माग्यवर्श  यह
 इसका  सबसे  दुखदायी  माग  है  ।  मह  जातिवाद  प्रथा  समाज  में  रमी  हुई  है  और  समाज  जमाये  हुए
 है  ।  इसे  समाप्त  करने  के  लिए  लोगों  के  विचारों  को  बदलना  होगा  ।  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  कह
 रही  थीं  कि  बंगाल  में  कषकों  के  संघर्ष  से  स्थिति  में  परिवेतंन  आया  मैं  नहीं  जानदा  कि  वह
 किस  संसार  में  रह  रही  हैं  ।  मैं  उस  राज्य  से  हूं  जहां  बहुत  ही  क्रान्तिकारी  भूमि  सुधार  किए  जा

 रहे  हैं  ।  ऐसा  बंगाल  में  ही  नहीं  केरल  में  मी  हुआ  है  ।  इसमें  साम्यवाद  का  योगदान  नहीं  है  ।  यह
 राष्ट्रीय  आन्दोलन  का  १रिणाम  है  जो  कि  साम्यवाद  से  बहुत  पहले  आरम्भ  हुआ  था  ।  मैं  उंसका  विरोध

 नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  यह  कहने  की  चेष्टो  कर॑  रहा  हूं  कि  केवेल  भूमि  सुधा र  से  हीं  सहायता  नहीं  मिली

 हैं  ।  यदि  कीई  सुझाव  देना  चाहता  है  तो  वह  संरकांर  को  जिम्मेदार  ठहराती  दुभग्यिंवंश  कुछ
 कांग्रेस  विरोधी  अनांप-सनाप  असहंनीय  हो  गया  श्रीमती  भट्टाचायें  ने  कंहां  कि

 सांवेधॉनिक  ढांचे में  कुछ  भी  कर  पाना  संमंवे  नहीं  संमेस्या  कहां  हैं  ?  समंस्याਂ  भारतीय
 संविधान  के  कारण  अन्तेंतोगत्वो  मारतीय  संविधान  को  शिकार  बनायी  गंयां  सोॉबियत्त
 संघ  में  75  वर्ष  माव्सवाद  से  बाद  अन्तंतः  जंसो  उन्होंने  कहा  स्थिति  बदल  रहीਂ  है  |  हम॑  सोवियत  संघ
 की  बंदलती  स्थिति  के  साक्षी  हैं  ।  ऐसा  हो  रहा  है  ।  संविधान  को  जिम्मेदार  ठहूँराना  ठीक  नहीं  स्वयम्‌
 को  दोषी  ठहराना  चाहिए  ।

 श्रीमती  मालिनी  मंट्राचायं  :  मैंनें  संविधांन  को  दोषीਂ  नहीं  ठहराया  मैंने  अपने  संच्घिन
 की  बंहुंत  हीं  उन्‍नत  बताया  हैँ  ।

 ओऔ  पों०सी०  चांक्को  :  आपने  कहा  कि  यंहं  हमारे  संविधान  में  संभव  नहीं  मैं  आपका
 भाषण  बहुत  सावधानीपूर्वेक  सुन  रहांँ  मैं  आर्पकी  बहुँत  प्रशंसा  करता  हूं  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  बेरोजगारी  दूर  करना  संभव  नहीं  जाति  व्यवस्था  को  समाप्त
 करना  संभव  नहीं  श्रौप  संविधान  को  तथा  व्यवस्था  को  दौंवे  देकर  जँंपेनें  को  तसल्ली
 दे  देते  हैं  ।  ओपने  कंहीं  कि  संविधान  से  पिंछले  40  सालों  में  कंषा  हासिल  हुआ  ?  मेंरा  दल
 तेंथा  ऑपेका  दल  तैथीं  सभी  के  संभौ  दल  इसके  लियें  बरांबर  दोंबी  आज  भी  आप  प्रंपनेਂ  कच्ये
 को  स्कूल  लें  करं  जांइयें  ।  उसमें  एक  शीस  दिया  हाँता  है  कि  आपकी  जाति  बेंबीं  हैं  ।  क्ंच री  बच्ची

 यह  नहीं  जानती  है  कि  उसकी  जांति  क्‍्यां  है  श्रोर  शॉम  को  इस  बारे  में  अपनी  माँ  से  पूछंती  है  ।

 यह  सोच  व्यवस्था  में  संविधान  में  पह्चिचम  बंगाल  या  महाराष्ट्र  में  बह  हमारे
 दिमांग  में  है  क्या  हम  इसंका  उन्मूलन  करने  को  तैयार  है  ?
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 आरक्षण  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  शुरू  किया  गया  था  ।  हम  जानते  हैं  जो  से  तथा
 पोढ़ियों  से  चल  रही  है  जाति  व्यवस्था  और  उसकी  बुराईयों  और  इसे  समाप्त  करने  की  आवश्यकता
 के  बारे  में  जानते  हैं  ।  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  जो  लोग  समाज  के  लम्मों  तथा  प्रगति  से  वंचित
 उन्हें  सामाजिक  दुष्टिकोण  अपनाकर  आगे  लाना  होगा  ।  सबके  लिये  कांग्रेस  सरकार  ने  आरक्षण

 शुरू  किया  था  तथा  इसमें  अनेकों  बार  सुधार  किया  गया  यदि  इसमें  कोई  कमी  है  तो  हमें
 मिलकर  इसे  ठीक  करना

 अब  क्या  हो  रहा  है  ?  मारत  में  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  समाज  जाति.के
 आधार  पर  विभाजित  इसको.समर्थन  देने  वाले  कौन  हैं  ?  क्‍या  इस  सभा  में  वामपंथी  दल
 अर्न्तात्मा  में  कम्चक  महसूस:किये;  कि  बिना  इसका  कर  सुकते  आप  उन  लोगों  का  समर्थन
 कर  रहे  हैं  जो  जातियत  ग्रावनाओं  के  आधार  पर  जिन्दा  हैं  और  पनप  रहे  हैं  और  जातिगत  भावनाओं
 को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ।  वे  अपने  वोटों  के  लिये  जातिगत  भावनाओं  पर  निर्मर  कर  रहे  आप  सब
 को  डा०  लोहिया  जी  का  सुविख्यात  सिद्धान्त  याद  होगा  ।  उन्होंने  कहा  था  में  वर्ग  संघर्ष

 बल्कि  जाति  संघर्ष  जारी  रहेगा  ।”  यह  देश  की  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  ?  आज  भी
 शताब्दी  के  अन्तिम  छोर  में  तथाकथित  प्रगतिशील  बामपंथी  दल  क्या  कर  रहे  हैं  ?  वे  ऐसे  दलों  का
 समर्थन  कर  रहे  हैं  साम्प्रदायिकता  तथा  जातिवाद  को  बढ़ावा  दे  रहे  कांग्रेस  सरकार  के
 विरुद्ध  उनका  यह  एक  सूत्रीय  कार्य क्रम  कांग्रेस  विरोधी  घारणा  ऐसी  स्थिति  में  आा  गयी  है  कि  कोई
 भी  उसके  वास्वद्विक  में  नहीं  देखी  जा  सकती  है  यह  नकारात्मक्रता  आपके  ऊँचे
 घोषणाओं  के  बाबजूद  जाति  व्यवस्था  की  ओर  ले  जा  रही  है  यह  हो  रहा

 मुझे  बहुत  कम  देने
 मैं  इस  सकंल्प  की  मावना  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 यदि  आप  राजनीतिक  रूप  से  आरोप  को  बांटते  हैं  कि  फलाने  राज्य  में  सरकार
 तब  आप  कहेगे  कि  वह  सरकार  जिम्मेदार  श्री  राम  विलास  पासवान  ने  यहाँ  पर  कुछ  मामले
 उठाये  हैं  और  उन्होंने  कुछ  ऐसी  घटनायें  बतायी  जो  जवाहर  लाल  नेहरू  विष्वविद्यालय  में  हुई  हैं
 जो  देश  की  एक  सर्वाधिक  प्रतिष्ठित  त्था  सम्मानित  संस्था  वहां  जो  भी  हुआ  उसके  लिये
 किसी  एक  को  ज़िम्सेदार  नहीं  ठहराया  जा  सकता  ।  यह  किसी  एक  दल  के  लिये  चिन्ता  की-बात

 नहीं  हम  सभी  को  इस  पर  शर्म  आनी  चाहिये  सरकार  को  ऐसे  लोगों  से  अपनी  पूरी  ताकत  के  साथ
 सख्ती  से  निपटना  चाहिये  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  लोगों  के  दिमागों  में  जो  यह  जातिगत  मावना
 उसे  घीरेव्धीरे  और  बूढ़ने  दिया  जा  इसे  स्वामाविक  रूप  से  बढ़ने  दिया  जा  रहा  इसे

 एक  सम्मान  ड्रिया  जा  रहा  है  इसे  में  स्थान  दिया  जा  रहा  है  दुर्माग्यवश  ऐसा  हो  रहा
 अग्रतिशील  दलों  को  अन्तिम  रूप  से  एक  बार  यह  तय  करना  होगा  कि  भले  ही

 वे  हार  ज्ञायेंया  सरकार  न  बना  तो  भी  वे  जातिवादी  दल  को  वोटों  को  खातिर

 समर्थन  नहीं  आप  इस  प्रकार  का  निर्णय  ले  सकते  हैं  यह  देश  की  वतंमान  स्थिति

 है  सभी  राजनीतिक  दलों  को  निर्णय  लेना  होगा  आप  कह  सकते  हैं  कि  अन्य  बातों  के  अलावा  चतुववर्ण
 इस  समस्या  के  लिये  जिम्मेदार  इसके  परिणामस्वरूप  यह  समस्या  हुई  पर  आज  समस्या

 को  बढ़ावा  देने  के  लिये  कौन  जिम्मेदार  है  ।  सबको  अपनी  अन्‍्तर्रात्मा  से  पूछना  होगा  ।

 हमारे  में  शिक्षण  में  ऐसी  समी  बातों  को  और  हेतु  बच्चे
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 के  बारे  में  संकल्प

 पीं०सी०  चौंर्बको  ||
 अथवा  उसके  मात!-पिता  द्वारा  भरे  जानें  वाले  आविदर्न  पंत्र  ऐसी  भावंना  पंदां  करने  जाति  दर्श्निं
 वाले  माग  को  पूरी  तरह  हटा  देना  चाहिये  इसी  कारण  बहुत  सी  घटनायें  हो  रही  यदि  ऐसी  धटनार्ये
 और  भ्रघिक  होती  तो  इनसे  कुछ  लोग  खुश  होते  उन्हें  इनमें  प्रसन्‍नतां  मिलती  है  |  यह  दृष्टिकोण
 नहीं  होना  चाहिये  ।  जो  भी  सरकार  जो  भी  दल  तंथा  जो  मी  राज्य  हो  उसे  सरूत  कदम  उठाने

 चाहिये  ।  इस  बात  पर  हम  सब  एक  हैं  इस  समस्या  की  ओर  हमारा  स्वस्थ  मानसिक  दृष्टिकोण  होना
 चाहिये  |  कम-से-कम  हम  यहां  से  शुरूआत  तो  कर  सकते  इस  समस्या  को  हल  करने  में  और  अनेक
 वर्ष  लग  सकते  हम  इस  समस्या  को  भूमि  सुधार  संबंधी  समस्या  के  समतुल्यं  नहीं  समझ  सकते

 भूमि  सुधार  पूरी  तरह  लागू  किये  जाते  जाति  व्यवस्था  भ्रमी  भी  सर्वोपरिं  रूप  में  यह
 केवल  सतही  दृष्टिकोण  है  यह  इस  समस्या  के  प्रति  दृष्टिकोण  यदि  हम  इस  संमस्थ्रा  के  प्रति
 नकारात्मक  दृष्टिकोण  को  छोड़  दे  तो  हम  इसे  हल  कर  सकते

 सेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  आम  समस्या  का  निष्पक्ष  तथा  उचित  रूप  में  विश्लेषण  करना
 चाहिये  ।  यदि  हम  सही  मायनों  में  समस्या  का  पता  लगाने  में  असमर्थ  रहते  हैं  तो  हम  रस  समस्या
 को  कभी  भी  हल  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 सभी  राजनीतिक  दलों  द्वारा  सयु क्‍त  कार्यवाही  तथा  उनमें  आपस  में  स्वंसम्मति  से  ही
 इस  बहुत  महत्वपूर्ण  तथा  धूलंभूत  समस्या  का  हल  निकाला  जा  सकता  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  सरकार
 इसका  समाधाने  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  या  अन्य  किसी  ऐसे  मंच  के  माध्यम  से  करेगी  1  सरकार  को
 एक  आचार  संहिता  बनाने  की  कोशिश  करनी  एक  समान  कार्य  योजना  होनी
 केवल  तमी  इस  बुराई  को  दूर  किया  जा  सकता  |  कम  से  कम  बढ़ने  से  रोका  तो  जा  सकता
 या  किसी  हद  तक  नियन्त्रित  किया  जा  सकता  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  संकल्प  की  मावना  का
 समर्थन  करता

 को  पीधूव  तीरको  २):  सभापति  हमारे  हिन्दुस्तान  के  सबसे  मारी  रोग
 कासटीजम  के  विरोध  में  सरकार  की  कुछ  चेष्टा  हुई  है  कित्तु  यह  काफो  काधटीजम  हमारे
 धमं  सेमी  लागू  होता  है  ।

 यदि  कॉसस्‍्ट  खत्म  हो  जाये  तो  हिन्दूज्म  खत्म  होना  मम्भव  हो  सकती  है|  आज  ब्राह॑ण  के  बिना  कोई
 पूजा  नहीं  हो  सकती  शेड्यूल्ड  कास्ट  के  लोग  उसके  साथ  बंठंकर  प्राजे  पूजा  नंहौं  कर  संकते  हैं
 क्योंकि  उनके  साथ  बेंठ  कर  पूजा  करने  से  भगवान  उनका  दुश्मन  बन  आज  कोई  भी
 शंकराचार्य  ट्राइवल  नहीं  हो  सकता  उनके  लिये  ब्राह्मण  होना  आवश्यक  होता  है  ।

 +#+)  ।  कास्ट  सिस्टम  अभी  भौ  चल  रहा  है
 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  ऐसी  बातें  कह  कर  यह  जाति  संधर्ष  को  बढ़ावा  दे  रहे  है  ।
 )

 ‘

 *क  अध्यक्ष  पीठ  के  प्रादेश  से  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 8  भंग्रेहा येंणे  1913,  जारि-संचपषे  को  पूले  रूप  से  सभाष्त  करने  के  उच्च
 के  बारे  में  संकल्प

 का
 समाषति  महोदय  श्री  :  पीयूष  तीरकी  यह  ठीक  नहीं  है  ।  पल  कर

 श्री  पीयूष  तीरकी  :  बहुत  जल्दी  कानून  बना  कर  इस  बुराई  को  दूर  नहीं  किया  जा  सकता
 है  ।  इस  सामाजिक  बुराई  को  कैसे  रोका  जा  सकता  इसके  बारे  में  हमें  गम्भीरता  से  सोचना

 होगा  ।  समाज  के  अन्दर  स्वार्थी  तत्व  होते  वे  इसको  बहुत  बढ़ावा  देते  हैं  )  ऊंचे  पदों  पर  जो  लोग
 बंढे  हुए  वे  अपने  प्रभाव  से  जिससे  चाहें  अंपने  बच्चों  की  शादी  करवा  लेते  हैं  लेकिन  जो  गरीब
 तबके  के  लोग  वे  अपनी  कास्ट  से  बाहर  अपने  बच्चों  की  शादी  नहीं  करवा  पाते  इस  कारण
 जब  तक  आप  उन्हें  ऊपर  नहीं  उठायेंगे  तब  तक  यह  बुराई  हमारे  समाज  में  फेलती  जायेगी  ।

 सर्मापति  आपको  तो  मालूम॑  ही  है  कि  हमारा  देश  बहुत  बड़ा  यहां  पर
 विभिन्‍न  माषायें  बीली  जाती  किसी  के  ऊपर  जोर  जबरदस्ती  करके  कोई  भाषा  बोलने  के  लिये

 उन्हें  मजबूर  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यहां  लोगों  के  पहनावे  में  भी  अन्तर  तरह-तरह  के  कपड़े  लोग

 पहनते  यहां  देहाती  और  शहरी  इलाके  में  भी  अन्तर  अब  रीजलिज्म  की  हवा  चल  पड़ी
 इतनी  विभिन्‍नताओं  के  हीते  हुए  भी  एकसा  लेकिंग  देखने  में  आया  है  कि  इसमें  सब  का  समान

 सहयोग  नहीं  मिल  रहा  है  |  दिल्‍ली  में  ही  आप  देखिये  ।  वहां  पर  बच्चों  को  पढ़ाने  के  लिये  बहुत
 अच्छे-अच्छे  स्कूल  उपलब्ध  हैं  ।  एक  तरफ  आप  अंग्रंजी  हटाओं  की  बात  करते  हो  और  दूसरी  तरफ
 अंग्रेजी  को  बढ़ावा  दे  रहे  हो  ।  स्ठेट्स  में  आप  जाकर  देखें  तो  वहां  स्कूलों  की  हालत  दूसरों  दी
 है  ।  बंगाल  में  बिहार  में  मद्रास  में  तमिल  झोर  आन्न्न  अदेश  में  तेलग्रू  पढ़ावी  जाती

 यहां  दिल्‍ली  में  तमिल  भाषी  ओर  तेलग्ू  माषी  लोग  अपने  बच्चों  को  अंग्र  जी  पढ़ाते  हैं  ।  माप

 देहातों  में  भी  अच्छे  कान्वेंट  स्कूल  खोलिये  ।  वहां  पर  बच्चे  अच्छी  तालीम  हासिल  नह्ढीं  कर  पाते
 आप  अगर  आंकड़े  उठा  कर  देखें  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  दिल्ली  पर  बहुत  अधिक  पंसा  खर्च
 किया  जा  रहा  इसी  कारण  दिल्‍ली  के  लोग  अपने  आप  को  भाग्यवान  महसूस  करते  हैं  ओर  हर
 कोई  दिल्‍लो  आने  की  कोशिश  में  रहता  जब  तक  विकास  का  असंतुलन  रहेगा  तब  तक  यह
 बीमारी  बढ़ती  चली  जायेगी  ।

 आज  अधिकाँश  लोग  अपने  स्वार्थ  के  लिये  कमी  कास्ट  को  आधार  मानते  कभी  धर्म  को
 ओर  कभी  भाषा  को  आधार  मानकर  चलते  इसको  भी  रोकना  होगा  और  सब  को  संगठित
 करना  होगा  ।  और  यह  जो  हरिजन  एट्रासिटीज  चल  रही  यह  सब  जो  चल  रहा  इसका  कौन
 मालिक  वह  इस  दल  के  आदमी  हैं  तो  पहले  उनको  निकालना  अगर  उस  दल  के
 जिनको  उसने  वोट  दिया  उसको  नुमाइन्दा  बनाया  उसको  वहां  मारा  जा  रहा  है  तो  उस  दल
 के  लिए  कसम  खानी  चाहिए  कि  यह  दल  हमारी  रक्षा  नहीं  कर  उसको  छोड़  दें  ।  आज
 पश्चिमी  बंगाल  में  क्‍यों  हरिजनों  पर  एट्रासिटीज  नहीं  होती  उंबली  उठाकर  कई  बड़ी
 जातियां  यहां  क्‍यों  नहीं  इसलिए  कि  पोलिटिकल  कांससनंस  कहां  है  ।  कह  राजनीति
 करते  राज  को  बदलने  के  लिए  ।  अगर  दाढ्यूल्ड  शेड्युल्ड  ट्राइब्स  के  लोग  इसी  तरह  से

 द्डलग्गू  रहेगे  और  राजनेतिक  रूप  से  अपनी  चिन्ता  घारा  को  नहीं  बदलेगे  तो  इनको  मारा  ही
 कहीं  इनकी  बरूशा  नहीं  जायेगा  ।  पश्चिम  बंगाल  में  तो  ऐसा  नहीं  होता  भी  बहुत

 से  हॉंड्यूल्ड  दौड्यूल्ड  ट्राइंब्स  के  लोग  कोई  बड़ी  ऊंची  जाति  वाला  उन  को
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 ज्दिकोचए  ओए  एूए  रूए  पे  सक्षाप्त  करने के  उप  29  1991

 के  बोर मे  सकर५

 राम  इसीलिए  राजनैतिक  रूप  से  भी  शड्यूल्ड  शंड्यूल्ड  छोटी  कास्ट
 बंकवर्ड  क्लास  के  लोगों  को  सोचना  पड़ेगा  ।  नहों  तो  यहां  एक  मंत्री  ने घिसा  पिटा  बोल  दिया  कि
 इतनी  स्कीम्स  आ  रही  3।  मार्च  तक  सब  आपको  मिल  आपका  रिजवेशन  का  सारा
 कोटा  फुलफिल  किया  सारे  देहातों  में  अच्छे  स्कूल्स  इस  तरह  के  बहुत  से  आश्वासन
 लोग  सुन  चुके  हैं  ।  |

 जब  फ्री  इण्डिया  है  त्तो  शंड्यूल्ड  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  के लोग  अपनी  रक्षा  क्‍यों  नहीं
 कर  सकते  उस  पर  भी  सोचना  उसके  आगे  इस  सारे  शासन  में  शैड्यूल्ड  शेड्यूल्ड
 द्राइत्स  के  लोगों  की  हत्या  यहां  उनको  जनानियों  को  कहीं  तो  जीते  जी  बच्चों
 को  आग  में  यह  दिल्‍ली  में  मी  रोज  हो  रहा  है  तो  इसके  मायने  हैं  कि  इनको  पोलिटिकल
 कांससनेस  और  ज़्यादा  तेजी  से  लानी  होगी  |  मैं  नहीं  कहता  कि  रातों  रात  यह  सब  शिक्षित  हो  जायेगे
 बोर  सल्िक्षित  ही  खाली  होने  से  मी  कुछ  नहीं  होगा  जब  तक  इनके  सोचने  की  चिन्ता  घारा  नहीं
 क्दलेगी  ।

 कोन  सा  घममं  पैदा  हुआ  मुसलमानों  से  बचने  के  लिए  लोगों  ने  मुसलमान  घर्मं  अपना
 लिया  कहीं  पर  हिन्दू  लोगों  के  साथ  होकर  हिन्दू  ट्राइबल  के  साथ  होकर  कुछ  लोग
 उधर  भागे  तो  उस  समय  दूसरे  घम्म  का  ग्रूप  हुआ  था  भ्रौर  अभी  अगर  बचाव  का  कोई  रास्ता  है  तो

 वह  पोलिटिकल  पार्टी  यदि  कांग्रेस  इनको  बचा  नहीं  सकती  है  तो  ये  लोग  कांग्रस  में  इतने
 दिन  तक  क्‍यों  रहेगें  और  मार  खाते  रहेगे  ?  अब

 इज्जत
 के  साथ  उनको  भागे  आना  होगा  ।

 का  तमी  अन्त  होगा  जबकि  शिक्षा-दीक्षा  में  और  इकोनोमिकलो  हम  समाज  से

 डिस्वैरिटी  को  मिटा  सकेगें  तो  कोई-भी  हमें  हटा  नहीं  सकेगा  ।  आज  लेण्ड  रिफाम्स  भी  बहुत  जरूरी
 चीज  है  ।  असल  में  जो  खेतिहर  उनके  पास  जमीन  बहुत  बम  1/4  जमीन  उनके  पास  है  और
 जो  कभी  मी  खेती  नहीं  उनके  हाथ  में  सारे  हिन्दुस्तःन  की  जमीन  का  3/4  हिस्सा  सरकार
 को  यह  हक  है  कि  जो  असल  ट्रिलर  जो  शैड्यूल्ड  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  का  लेण्डलैस
 आदमी  है  उसको  दो  तीन  महीने  के  सारी  जमीन  को  अपना  कर  उनके  बीच  आबंटित  करे
 त्तमी  मैं  कहूंगा  कि  इनकी  नीयत  ठीक  है  और  इस  तरह  से  फास्टिज्म  और  दूसरी  तरह  से  ये  लोग

 लड़ने  को  तैयार  हैं  ।
 घन्यवाद  ।

 श्री  पाला  के०एम०  मेब्य  :  महोदय  इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  जिससे  देश  के  लोग  काफी
 ककन्तित  हैं-पर  बोलने  का  मौका  देने  के  लिए  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 के  दो  माग  पहला  देश  में  चल  रहे  जाति  युद्ध  का  है  कि  जो  हम
 ्छभी*की  बन्‍ता-का  विषय  इस-बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  और  दूसरी  बात  है  देश  में  इस
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 8  1913  जाति-संष्  को  फ्थे/डप  से  सभाष्त  कहने  के  सुपहां
 ६  शेर कै  सेचऋरु

 जातियुद्ध  को  समाप्त  करने  की  जरूरत  ।  मेरे  पहले  के  वक्‍ताओं  ने  अनेक  सुझाव  बिल्ले-हैंः  ओर  मैं
 उन  समस्याओं  या  सुझावों  को  दुहुसना  नहीं  जिसके  बारे  में  पहले  ही  बता  दिया  बया

 हम  जानते  हैं  कि  देश  में  जातियुद्ध  में  क्यः  कुछ  हो  रहा  जाति  जाति  संरच्षना
 और  जाति  युद्ध  से  सम्बन्धित  अन्य  समस्याओं  को  जानकारी  हर  व्यक्ति  को  है  और  इसे  ज्यादा
 विस्तार  से  दुहराने  की  जरूरत  नहीं  है  और  मैं  इसकी  गहराई  में  नहीं  जाना  हमारे  सामने
 यह  चुनौती  है  कि  इसे  कैसे  दूर  किया  इस  बुराई  को  कैसे  दूर  किंया'जाए  जो  हमारे  समाज
 में  व्याप्त  है  ?  इसके  लिए  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  देश  मेंਂ  चल  रहे  इस  जाति  शुद्ध  का-गहेरा  अध्ययन
 करना  होगा  ।  इस  गहन  समस्या  के  कुछ  पहलुओं  पर  चर्चा  पहले  हो  की  जा  घुकी  झेरे  सिए
 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  इन  समी  की  गहराई  में  जाया  जाए  |

 जैसा  कि  कहा  जा  चुका  है  और  यहां  सभा  में  रखा  गया  है  यह  जाति  प्रथा  लगमग  घार
 या  पांच  हजार  वर्ष  पहले  शुरू  हमारा  समाज  चतुवर्ण  पर  भांधारित  है  जो  कम  से  कम  चार
 हजार  वर्ष  पुराना  यह  चतुवर्ण  बैश्य  और  शूद्र  व्यावसायिक  भिन्‍नताओं  पर
 भाधारित  था  और  देश  में  एक  प्रकार  का  ताल-मेल  ताल-मेलਂ  इस  मामलेः  में  था  कि  प्रत्येक
 वर्ण  ने  इस  तथ्य  को  स्वीकारा  था  कि  दूसरा  वर्ण  एक  विशेष  काम  करके  ही  समाज  भें  जी  सकता  है
 जो  अनौपचारिक  तौर  पर  उसे  सामाजिक  या  ऐतिहासिक  रूप  से  दिया  गया  था  ।  इसखिए  श्रश्केक्
 जाति  ने  इस  तथ्य  को  स्वीकारा  कि  दूसरे  जाति  को  समाज  में  जीना  मैं  हूं  कि  पूरे
 इतिहास  में  यही  स्थिति  रही  ।  विशेषकर  पिछले  सौ  या  पचास  वर्षों  के  दौरान  समस्या  यह  थी  कि
 यह  सामाजिक  ताल-मेल  या  चतुवर्ण  पर  भझ्राघारित  ताल-मेल  में  कुछ  बाधा  आई  है  और  कुछ
 सामाजिक  सुत्र  बन  रहे  समस्या  का  यही  आधार  जैसा  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों ने  ध्यान
 दिलाया  कि  यही  वर्तमान  जाति  युद्ध  और  समस्या  और  इससे  जुड़ी  कठिनाइयों  का  आधार

 हम  जानते  हैं  क  इस  देश  में  लगभग  चार  या  पांच  हजार  जातियां  तथा  उपजातियां  हैं  ।

 हमारे  देश  में  सारे  विश्व  के  धर्म  विद्यमान  हमारे  देश  में  हजारों  पुरानी  भाषायें  यह  कहा
 जाता  है  कि  मारत  एक  ऐसा  देश  है  जिसमें  विभिन्‍न  प्रकार  के  30  नाख  देवताओं  की  पूजा  की  जाती

 है  जिसका  अर्थ  है  कि  प्रत्येक  गांव  से जौसतन  5  से  6  विभिन्‍न  प्रकार  के  देवताओं  की  पूजा  की  जाती
 इसका  यह  भी  अथ  है  कि  हम  ऐसे  समाज  में  रह  रहे  हैं  जिसमें  काफी  अंनेकता  हैं  और  यदि

 इसमें  बाघा  पड़ी  तो  समाज  बर्बाद  हो  इन  समी  भिन्‍न  बल  मिन्‍न  जातियां  समी  किम
 सामाजिक  सूत्रों  में  एक  समुचित  संतुलन  बनाए  रखना  है  ताकि  समाज  जिन्दा  रहे  ।  समस्‍या  यह  है
 कि  हमें  इस  व्यापक  असमानता  में  अनेकता  में  एकता  को  ढ़  ढना

 समापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अगली  बार  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।



 अद्गस्फीति  को  भिम्नम्तित  करने के  लिए  ऋरतीप  परेजव  29  1991

 बेंक  की  ऋण  नीति  में  परिवर्तन

 &  30  Boho

 आधा  घन्टे  की  चर्चा

 मुद्रा-स्फीोति  को  नियण्त्रित  करने  के  लिए  मारतोय  रिजरब  बफ  को

 ऋण  मोति  में  परियतंन

 .  समापति  महोदय  :  अब  समा  आधा  घण्टे  की  चर्चा  प्रारम्म  श्री  शरद

 श्री  ब्विप्ने  उत्तर  मुद्रास्फीति  को  रोकने  के  लिए  भारतीय
 रिजब  बेंक  की  ऋणनीति  के  संबंध  में  दितांक  22  1991  के  तारांकित  प्रश्न  स॑०  24  के  बारे
 में  वित्त  राज्य  मंत्री  द्वारा  दिये  गए  छत्तर  से  उद्भूत  मुद्दों  पर  आधा  घण्टे  की  चर्चा  शुरू  करने  की
 अनुमति  चाहता  हूं  ।

 ु
 महोदय  इस  पर  दिनांक  22-1.1-1991  के  प्रदन  के  भाग  का  पाठ़  इस  प्रकार

 मास्तीय  स्व  ज्ेंक  ने  मुद्रास्फीति  को  नियंत्रित  करने  और  के  विचार  से

 ;1991  में  ऋपनी  ऋण  जीति:में  कम्तिपय-पच्वितंन  करने  घोषणा  की.थी  -।  /

 इसका  उत्तर  था  :  हाँਂ
 प्रश्न  का  भाग  इस  प्रकार  था  :

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 इसदा  उत्तर  खा  :

 रिजर्व  बैंक  द्वारा  ऋणनीति  में  जो  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  गये  उनमें  बैंक
 दर  में  प्रतिविन्दु  एक  प्रतिद्वत  उधार  को  दरों  में  1.5  प्रतिशत  प्रतिविन्दु  वृद्धि  और
 अल्पावधिक  जश्ना  की  चिर्यात  ऋण  ब्याज  दर  में  निर्यात  पुनवित्तीपन  का
 उदारीक रश  प्रजिन  में  कमी  पुनवित्तीयन  सुविधाओं  १)  वापस

 लेवा  और  भारतीय  रिजबं  बैंक  के  पास  के  रोकड  शेष  १र  ह््याज  की.दर  में  कमी
 किया  जाना  शामिल  है  ।”'

 भ्रएन  का  माग  इस  प्रवार

 मुद्रास्फीति  की  वृद्धि  में  कितनी  कमी  की  जा  सकेगी  और  1991-92  के  दौरान
 इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  करने  के  लिए  यदे  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  तो  वह  क्‍या

 है  1!

 इसका  उत्तर  था  :

 वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  वर्ष  प्रति  वर्ष  के आधार  पर  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार
 मुद्रास्फीति

 की  दर  24-8-1991  -  प्रतिशत  तक  हो  गई  थी  |  26  अवतूबर  1991
 के  समाप्त  सप्ताह  में  मुद्रास्फीति  की  दर  घटकर  13,3  प्रतिशत  हो  कोशिश  यह  है
 कि  मुद्रास्फीति  की  दर  में  और  कमी  की  जाय  ।”
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 §  1913  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  मारतीय  रिजवें
 बैंक  की  ऋण  नीति  में  परिवत॑न

 बह  बताया  गया  है.कि  ऋण-लीति  में  बेंक  दर  में  एक  प्रतिशत  प्रतिबिन्दु  वृद्धि  शामिल  है  ।  निस्सन्देह
 यह  सच  है  कि  बंक  दर  बढ़ाकर  पहले  जुलाई  में  [।  प्रतिशत  गौर  बाद  में  अक्तूबर  में  12  प्रतिशत
 कर  दी  गई  थी  ।  किन्तु  जहाँ  तक  उधार  की  दर  का  सम्बन्ध  उत्तर  में  बताया  गया  था
 की  दर  में  1.$  प्रतिशत  बिन्दु  वृद्धि  ।  जहाँ  तक  मुझे  जानकारी  है  यह  सर्वाधिक  उम्र  उपाथ  किया
 गया  था  और  जहां  तक  वाणिज्यिक  बैंकों  की  उधार  की  न्यूनतम  दर  का  सम्बन्ध  इस  दर  का

 अप्रैल  में  ।6  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  17  प्रतिशत  और  जुलाई  में  ।7  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  18.5  प्रतिशत
 कर  दिया  गया

 अन्ततः  अवतूबर  में  इसे  18,5  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  20  प्रतिशत  कर  दिया  गया  ।  ये  दर

 उन  ऋण  लेने  वालों  पर  लागू  होंगी  जो  2  लाख  रुपये  से  अधिक  ऋण  लेगे  और  क्योंकि  यह  न्यूनतम
 दर  बैंक  निर्धारित  न्यूनतम  दर  से  अधिक  कोई  भो  दर  प्रभारित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र

 इसलिए  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  जहां  तक  वाणिज्यिक  बेंकों  की  उधार  की  दरों  का

 सम्बन्ध  औसत  दर  24  प्रतिशत  से  25  प्रतिशत  तक  अलग-अलग  है  मुझे  यह  कहना  चाहिये  कि

 जहाँ  तक  वाणिज्यिक  बैंकों  की  दरों  का  सम्बन्ध  पुराने  साकार  मी  इतनी  अधिक  दरों  की  बात

 सुनकर  लज्जित  हो  जायेगे  |  यह  नोट  करना  बहुत  दिलचस्प  होगा  कि  क्या  इससे  मुद्रास्फीति  में

 कोई  कमी  हुई  है  और  क्या  इससे  थोक  मूल्य  सूचकाँक  में  वमी  आई  है  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  मुद्रास्फीति  लगभग  14  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  तक  चालू  वर्ष
 के  दोरान  निरन्तर  बढ़ने  के  बाद  समी  जिन्सों  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  जो  पिछले  सप्ताह  सर्वाधिक

 209,2  में  गिरावट  आई  है  और  यह  2।  1991  को  208,2  हो  मुद्रस्फीति  की

 वाधिक  जो  14  सितम्बर  को  समाप्त  सप्ताह  में  15.7  प्रतिशत  तक  बढ़  गई  बिन्दु  दर  ब्रिन्दु
 के  आधार  पर  थोडी  घटकर  15.1  प्रतिशत  हो  गई  और  26  अवतूबर  को  समाप्त  होने  हले  सप्ताह
 के  दौरान  मुद्रास्फो।॥  की  दर  और  घटकर  13.5  प्रतिश्षत  हो  गई  ।

 किन्तु  इसके  साथ  थोक  मूल्य  सूचकांक  फिर  से  बढ़कर  205.2  हो  गया  अब

 नवम्बर  के  पांचवें  सप्ताह  में  थोक  मूल्य  सूचकाँक  फिर  से  210.1  हो  गया  और  टस  प्रकार  तीन

 सप्ताह  की  थोड़ी  सी  अवधि  में  जो  गिरावट  का  रुख  बना  वह  उलटा  हो  गया  है  ।

 अतैव  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  ऋण  में  कमी  किए  जाने  से  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  कोई

 कमी  नहीं  हो  रही  है  और  इससे  सम्पूर्ण  देश  में  कीमतें  बढ़  रही  हैं  ।  असामान्य  रूप  से  अधिक  उधार

 की  दरें  उत्पादकता  रोधी  हो  सकती  हैं  क्योंकि  उधार  की  अधिक  लागत  का  मार  सामान्यतया  अन्तिम

 उपभौक्‍ता  पर  डाल  दिया  जायेगा  श्र  उससे  मुद्रास्फीति  में  वृद्धि  होगी  ।  मारतीय  रिजव  बैंक  द्वारा

 किये  गए  उपायों  में  मुद्रास्फीति  को  रोकने  के  लिए  यह  मोद्रकि  दृष्टिकोण  दिखाई  देता  है  यह  विशेष

 रूप  से  चालू  स्थिति  से  न/टने  के  लिए  अनुकूल  नहीं  जान  पड़ता  ।  जेसा  कि  विगत  समय  में  भी  हुआ

 है  भ्रौर  इस  परिप्रेक्ष्य  ते  देखा  जाये  तो  धनराशि  के  रूप  में  विकास  को  बढ़ाने  के  लिए  सब  प्रकार  से

 ऋणों  में  कमी  किये  जाने  से  उत्पादक  विशेषकर  छोटी  और  मंमली  फर्मों  को  झ्राघात  लगेगा

 जबकि  बड़े  उद्योग  की  तो  अन्य  स्रोतों  तक  भी  पहुंच  जहां  तक  छोटे  और  मंभोले  बिनिर्माताशों

 का  प्रइन  वे  केवल  वाणिज्पिक  बैंकों  के  उधार  पर  निर्भर  है  और  ऋणों  में  किपी  भी  प्रकार  को
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 मुंद्रा-स्फीति  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  29  1991

 बंक  की  ऋण  नीति  में  परिवतंन

 शरद

 इतनी  कमी  किए  जाने  का  उत्पादन  पर  बुरा  असर  पड़ेगा  और  इसका  रोजगार  पर  बुरा
 असर  पड़ेगा  ।

 इसलिए  इस  बात  का  कोई  कारण  नहीं  हैं  कि  ऋण  की  दरें  इतनी  अधिक  बढ़ाई  जाए

 जैसा  कि  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  वाणिज्यिक  बकों  के  माध्यम  से  किया  गया  इससे  केवल

 मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  जितने  जल्दी  ऋण  की  दरों  को  एक  उपयुक्त  स्तरों  तक  कम  किया

 जाएगा  विकास को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  उतना  ही  अच्छा  होगा  जो  कि  भच्छी  बात

 मरतीय  रिजवं  बैंक  साथथंक  रूप  से  नियन्त्रण  कर  सकता  है  क्योंकि  मारतीय  रिजवं  बंक

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  बढ़ते  हुए  ऋण  की  कुल  घनराशि  पर  नियन्त्रण  रख  रहा  जहां  तक  इन

 वाणिज्यिक  बैंकों  का  सम्बन्ध  यह  आवद्यक  नहीं  है  कि  बंक  की  ऋण  दरों  में  प्रसाधारण  वृद्धि
 करके  नियन्त्रण  किया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  की

 जांच  करें  और  जहां  तक  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  पड़ने  वाले  दबाव  का

 सम्बन्ध  इस  नीति  की  पुनरीक्षा  की

 श्रो  सुधीर  गिरि  :  सभापति  सरकार  ने  बेंक  दरों  में  वृद्धि  की  है  तथा

 इसके  साथ  ही  स्ताथ  सरकार  ने  ऋण  की  दरों  में  भी  वृद्धि  की  है  ।  बैंक  दर  में  |  प्रतिशत  की  वृद्धि
 की  गई  है  तथा  ऋण  की  दर  में  1.5  की  बृद्धि  की  गई  इससे  लघु  ध्यापारियों  के  लिए  समस्‍यायें
 उत्पन्न  हुई  होंगी  बड़े  व्यापारी  तो  इससे  बच  जायेंगे  तथा  छोटे  व्यापारियों  पर  इससे  मार  पड़ गा  ।

 इस  पहलू  की  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  भ्रल्पावधि  जमा  का  सम्बन्ध  है  उन  पर  प्रभाव  पड़ा  है  और  इससे  लघु
 जमा  राशियों  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिल  रहा  है  ।  यदि  इन  लघु  जमा  राहियों  पर  भी  अधिक  ब्याज
 दिया  जाए  तो  इस  लघु  जमा  राशियों  को  एकत्र  किया  जा  सकेगा  तथा  इससे  शायद  सरकार  को

 मुद्रा  की  आपूर्ति  को  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 निर्यात  ऋण  के  सम्बन्ध  में  ब्याज  में  वृद्धि  की  गई  है|  निश्चय  ही  ब्याज  में  इस

 वृद्धि  से  मुद्रा  स्फीति  इससे  मुद्रा  स्कीति  कम  नहीं  मेरा  निवेदन  है  कि  केवल  बाजार
 में  मुद्रा  की  आपूर्ति  में  कमी  करने  से  ही  मुद्रास्फीति  पर  रोक  नहीं  लगाई  जा  सकती  ।  इसके  साथ  ही
 साथ  वस्तुओं  की  आपूर्ति  भी  बढ़ाई  जानी  सरकार  द्वारा  इन  उपायों  को  नहीं  अपनाया  गया

 है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  क्या  सरकार  स्थिति  की  वास्तव  में  पुनरीक्षा  करेगी  भौर  अमीष्ट  परिणाम
 प्राप्त  करने  के  लिए  श्र+नी  ऋण  नीति  में  परिवततेन  करेगी  ।

 श्री  शोबललमभ  पाणिग्रही  :  इस  बात  की  सबको  जानकारी  है  कि  जब  यह
 सरकार  सत्ता  में  बाई  थी  तो  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  भ्रत्यन्त  जर्जर  थी  तथा  हमारी  बिगड़ी  हुई
 अअंव्यवस्था  को  सही  स्थिति  में  लाने  के लिए  इस  सरकार  द्वारा  किए  गए  अनेक  उपायों  के  लिए
 मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देता  नई  आथिक  नीति  में  अनेक  उपायों  का  वर्णन  किया  गया  मैं

 उत्तर  को  पुनः  पढ़ना  नहीं  चाहूंगा  क्‍योंकि  श्री  शरद  दिधर  ने  पहले  ही  उत्तर  का  उल्लेख  क्रिया  है
 जिसमें  मारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  ऋण  नीति  के  सम्बन्ध  में  अक्तूबर  में  किए  गए  उपायों  के  बारे  में
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 बैंक  की  ऋण  नीति  में  परिवेतन

 बताया  गया  सरकार  ने  बेंक  दरों  ऋण  दरों  अल्पावधि  जमा  राशि  दरों  निर्यात  ऋण
 ब्याज  दरों  बिन्दुवार  वृद्धि  की  थी  तथा  अन्य  अनेक  उपाय  परन्तु  यह  एक
 जनक  और  असन्तोषजनक  बात  है  कि  इतने  उपाय  करने  के  बाद  भी  अमी  तक  अमीष्ट  परिणाम
 प्राप्त  नहीं  हुए  ।  मुद्रास्फीति  के  आंकड़े  दुगुने  हो  गए  यह  16.7  तक  पहुंच  गए  हैं  और  इनमें  कोई
 असाधारण  कमी  नहीं  आ  रही  और  इससे  स्वामाविक  रूप  से  सभी  व्याकुल  मैं  मारतीय  रिजवं
 बेंक  की  8  अक्तुबर  को  घोषित  की  गई  सेशन  क्रडिट  पालिसी  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सेशन  क्रंडिट  पालिसीਂ  की  घोषणा  की  थी  और  ऐसा
 करते  समय  गवंनर  ने  कहा  वह  सब  उपाय  किए  हैं  जो  हम  मुद्रा  आपूर्ति  पर  नियन्त्रण
 करने  तथा  मुद्रास्फीति  को  रोकने  के  उहं श्य  से  कर  सकते  उन्होंने  कहा  कि  अन्तिम  प्रयास  किए
 गए  गये  यह  उनके  द्वारा  दिए  वक्‍तब्य  से  स्पष्ट  है  ।  अत्यन्त  कठोर  उपाय  किए  गए  मारतीय
 रिजवं  बैंक  के  उनका  3]  1992  के  अन्त  तक  मुद्रास्फीति  की  दर  को  कम  करके

 90,,  तक  लाने  का  कार्यत्रम  सरकार  का  मुद्रास्फीति  की  दर  को  कम  करके  9%  तक  लाने
 के  लिए  और  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?  निश्चय  सरकार  चिन्तित  सरकार  और  अनेक
 उपाय  करने  के  बारे  में  सोच  रही  है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  कुछ  ऐसे  कदम
 उठाने  के  बारे  में  मी  सोच  रही  है  जो  1980  के  दशक  के  प्रारम्म  में  किए  गए  सरकार  काले
 थन  की  उत्पत्ति  पर  रोक  सरकारी  व्यय  भोौर  व्यर्थ  के  खर्च  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कर

 रही  है  ?  पहले  मी  सभा  में  यह  बताया  गया  था  कि  उन्होंने  इस  संबंध  में  अनुदेश  जारी  किये

 परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  काले  घन  पर  रोक  सरकारी  व्यय  तथा  अनुत्पादक  ब्यय  को  कम
 करने  के  बारे  में  ऐसे  कोई  विशिष्ट  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  |  जैसा  कि  भ्राप  जानते  हें  कि  यह  कार्य

 बहुत  बड़ा  है और  इतने  अधिक  उपाय  करने  के  बाद  भी  रभीष्ट  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  ।
 मैं  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  विचार  जानना  चाहता  हूं  ।

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेहवर  :  सभापति  इन  तीनों  प्रश्नों  के

 उत्तर  मेरे  सहयोगी  श्री  दलबीर  सिंह  द्वारा  दिए  गये  थे  जब  यह  माननीय  जिन्होंने  यह
 मामला  उठाया  सभा  में  उपस्थित  नहीं  थे  और  स्वाभाविक  रूप  से  इस  पर  अब  चर्चा  की

 जंसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  इच्छा  व्यक्त  की  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा
 कि  जहां  तक  प्रश्नों  के  उत्त रों  का  सम्बन्ध  है  वह  तथा  सही  है  और  उन्होंने  प्रश्नों  से  सम्बन्धित

 मुद्दों  के  उत्तर  दिए  मैं  बाद  में  उठाए  गये  प्रश्नों  पर  आता  हूं  ।  मैं  इस  बात  की  प्रशंसा  करता

 हूं  कि  वरिध्ठ  सदस्यों  ने  अर्थव्यवस्था  की  स्थिति  तथा  इन  नीति  सम्बन्धी  निर्णयों  के  विशेष
 रूप  से  मुद्रास्फीति  की  ऊंची  दर  तथा  ऋण  की  बढ़ी  हुई  दरों  से  सम्बन्धित  अनेक  मुद्दे  उठाए  हैं  ।  जहां
 तक  पहले  प्रदन  का  सम्बन्ध  है  कि  क्या  नीति  में  कोई  परिवतंन  किया  गया  इसका  विवरण  संक्षेप
 में  दिया  जा  रहा  मूल  रूप  से  दो  परिवतंन  किए  गये  हैं  ।  पहला  परिवतंन  जमा  राशि  दर  में  एक
 प्रतिशत  की  वृद्धि  तथा  ऋण  को  दरों  में  1.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  किया  जाना

 लोसरा  भ्रएन  मुद्रास्फीति  की  दर  के  बारे  में  हमारे  पास  दो  विशेष  तिथियों  के  दो  मूल
 प्रांकडं  उपलब्ध  यह  24  अगस्त  से  अवतूबर  की  किसी  तारीख  तक  के  हैं  ।  24  अगस्त  को  नीति

 बनाने  से  कुछ  समय  पूर्व  दर  16,69  थी  तथा  26  अक्तूबर  1991  को  यह  दर  कम  होकर  13.33

 हो
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 बेक  की  ऋण  नीति  में  परिवतंन

 हम  इस  तथ्य  को  पूर्ण  रूप  से  समभते  हैं  के  जब  आथिक  उपायों  में  परिवर्तन  किया  गा
 तो  माननीय  सदस्य  श्री  शरद  दिधे  और  अन्य  सदस्यों  के  स्वाभाविक  रूप  से  दो  बातों  की  चिन्ता

 एक  तो  ऋण  की  दरों  में  वृद्धि  तथा  दूसरा  म॒द्रास्फीति  के  बारे  में  ।

 ऋण  दरों  के  संबंध  इसमें  केवल  |  प्रतिशत  को  वृद्धि  की  गई  है  |  जहां  तक  जमाकर्त्ताओं
 का  सम्बन्ध  सभी  ने  इसका  स्वागत  किया  इसे  |]  से  12%,  तक  बढ़ाकर  हम  उन  लोगों  को
 भोर  अधिक  प्रोत्साहन  देना  चाहते  थे  जो  बचत  करना  चाहते  उसके  द्वारा  हम  मुद्रास्फोति  की

 दर  को  नियन्त्रित  करने  का  भी  प्रयास  कर  रहे  इसलिए  यह  वृद्धि  की  हम  सब  को

 कारी  है  कि  अन्य  अनेक  अस्थायी  योजनायें  भी  थो  तथा  बेंक  बीते  हुए  समय  में  घाटे  में  रहा  था  ।

 यह्‌  आवश्यक  समझा  गया  कि  दरों  में  कुछ  उपयुक्त  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  और  इसलिए

 यह  एक  प्रतिशत  की  वृद्ध  जमाकर्त्ताओं  को  बचत  करने  के  लिए  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 की  गई  है  ।  इसके  द्वारा  बेक  में  अधिक  पू  जी  जमा  की  जा  सकती  है  बेक  की  जमा  पूजी  में  बृद्धि
 होगी  तथा  इससे  बैंक  द्वारा  यह  जमा  पू  जी  को  लघु  उद्योग  सीमान्त  कृषकों  तथा  बौद्योगिक
 क्षेत्र  को ऋण  के  रूप  में  दी  जा  सकतो

 श्री  शरद  विघे  :  मुझे  बेंक  दर  के  बारे  में  कोई  शिक्रायत  नही  है  कक  ऋण-दरों  के  आरे
 में  चिन्ता  है  ।

 भ्री  रामेशबर  ठाकुर  :  मैं  ऋण-दर  की  बात  पर  आता  यह  दोनों  साथ-साथ  चलते

 हमेशा  ही  जमा  पूंजी  दर  तथा  ऋण  दर  में  अन्तर  रहता  थह  एक  सदृश्य  कार्यवाही  हैं  तथा  इस
 बात  को  अवश्य  हो  समझना  चाहिए  कि  बेंक  उद्योग  में  दोनों  समान  नहीं  हो  सकते  थदि  एक  बार
 जमा  पूजी  दर  बढ़ाई  जाती  है  तो ऋण  दर  को  क्रमानुसार  बढ़ाया  जाता  है  |  व्यय  आदि  के  सारे
 प्रबन्ध  करने  के  इस  ऋण  से  ही  हम  बेक  गो  चलाने  गे  समर्थ  यह  सामान्य  प्रक्रिया  है  ।

 श्री  शरद  विध्े  :  यह  संगत  वद्धि  नहीं  उसमें  बैवल.एक॑  प्रतिशत  की  व॒द्ध  की  गई  है
 तघा  इसमें  20  प्रतिशत  की  वृद्ध  को  गई  हूँ  ।

 श्री  रामेइबर  ठाकुर  :  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  समझेगे  ।  मैंने  बताया  कि  कुछ  कारणों
 की  वजह  से  इसे  उसके  समतुल्य  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसे  हमेशा  अधिक  रखा  जाता
 क्योंकि  जब  हम  घनराशि  उधार  लेते  हैं  तो  ऋण  से  सम्बन्धित  योजनाओं  का
 योजनाओं  ५)  योजनाओं  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  आदि  कार्य  किए  जाते  हैं  !  माप  जानते  हैं
 कि  हमें  हमेगा  100  प्रतिशत  नहीं  मिलता  कई  बार  ऋणा  को  वसूली  नहीं  होतीं  ।  इसके  लिए
 व्यय  किया  जाता  हमें  ऋण  की  दर  में  1,5%  की  वृद्धि  करनी  पढ़ी  ।  यह  अत्यन्त

 उपयुवत  ब  त  है  जो  कि  हम  कर  सकते  थे  यह  हमेशा  ही  इसी  प्रकार  किया  जाता  बेकिंग  नीति
 में  ऐसा  ब-रता  होता  हूँ  ।

 श्री  शरद  दिघे  :  मैंने  जो  कुछ  वहा  हूँ  मंत्री  जी  ने  वह  नहीं  मैंने  कहा  है  कि  ऋण पद
 की  दर  में  1.5  प्रतिशत  की  यह  वृद्धि  सही  नहीं  है  ।  मैंने  आंकड़े  दिए  यह  28  प्रतिशत  के  हैं  ।

 ।
 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  मैं  यही  कहने  जा  रहा  हूं  मैं  विशेष  रूप  से  यह  कहूंगा  कि  वृद्धि  की
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 दर  केवल  1.5  प्रतिशत  ही  है  |  इसमें  कोई  भ्रांति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  कृपया  पहले  पूरी
 बात  तो  सुन  लीजिए  और  इसके  बाद  कप  अनुपुरक  प्रइन  पूछ  सकते  मैं  यहीं  हूँ  ।

 मैं  आपको  अल्यविधि  ऋणों  की  स्थिति  बताना  हमने  यह  कहा  है  कि  7500/-
 तक  दर  में  10  प्रतिशत  से  11.5  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  की  गई  7500/-  रु०  से  15,000

 रुपए  तक  हमने  दर  में  11,5  प्रतिशत  से  13  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  की  15,000  रुपए  से
 25,000  रुपए  तक  हमने  दर  में  12  प्रतिशत  से  13.5  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  की  25,000  रु०
 से  50,000  रुपये  तक  हमने  इसमें  14  प्रतिशत  से  15.5  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  की  50,000
 रुपए  से  2  लाख  रुपए  तक  हम  इसमें  ।5  प्रतिशत  से  16,5  प्रतिशत  तक  दे  वृद्धि  की  2  लाख
 रु०  से  अधिक  पर  न्यूनतम  वृद्धि  18.5  प्रतिशत  की  गई  थी  और  अब  इसे  20  प्रतिशत  कर  दिया
 गया  है  ।

 इस  हमने  इस  दर  को  समान  रूप  से  1.5  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  है  ।

 समापति  महोदय  पो०एस०  :  माननीय  इसके  उनके  अनुसार
 इसमें  8  प्रतिशत  का  अन्तराल  है  ।

 श्री  निमंल  कान्ति  चटर्जो  :  उनसे  ब्याज  कर  भी  एकत्र  किया  जा  सकता  है  ।

 शो  रातेदबर  ठाक्र  :  वह  एक  अन्य  प्रइन  करदाताओों  से  संबंधित  मामला  भिन्‍न  है
 इसे  मैं  बाद  में  चर्चा  श्री  दिधे  ने  सही  मुद्दा  उठाया  जिससे  हमारा  भी  संबध  है  ।
 लेकिन  प्रइन  यह  है  कि  पटले  मी  न्यूनतम  दर  18.5  प्र:तशत  यह  अपरिक्तंनीय  दर  नहीं  थी  ?

 हमारे  द्वारा  इस  दर  को  बढ़ाने  से  पहले  भी  बेंक  अग्निम  राशि  के  आधार  पर  2  लाख  रुपए  के  बाद
 ऊंची  दर  पर  ऋण  देपे  के  लिए  स्वतन्त्र  थे  ।  अभी  भी  न्यूनतम  दर  केवल  20  प्रतिश्मत  लेकिन

 वह  ऋण  आदि  जैसे  विभिन्‍त  पहलुओं  पर  विचार  करते  हुए  बातचीत  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 हैं  ।  पहजे  भी  ऐश्वा  होता  था  ।  आज  भी  ऐसा  लेकिन  हम  समभते  हैं  कि  पहले  18  प्रतिशत  के
 बजाय  यह  20  प्रतिशत  स  22  प्रतिशव  तक  हुआ  करती  थी  |  भ्रव  यह  बढ़  गई  कुछ  मामलों  में
 यह  22  प्रतिशत  से  23  प्रतिशत  तक  हो  गई  हमें  इस  संबंध  में  जानकारी  .

 समापति  महोदय  :  तब  भी  पांच  प्रतिशत  का  अन्तराल  है  ।

 भौ  रामेदवर  ठाक्र  :  स्पष्ट  रूप  से  कुछ  स्तरों  के  बाद  उद्योगों  में  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  बैंकों  को  कुछ  विवेकाघिकार  दिए  जाने  हैं  ।

 जहां  तक  छोटे  ऋणों  का  सम्बन्ध  हमने  एक  निदिचत  दर  निर्धारित  की  2  लाखंरु०

 के  यदि  ऋण  अधिक  होता  है  तो  प्रत्येक  पार्टीवार  और  प्रत्येक  परियोजनावार  कुछ
 विवेकाधघिकार  मौजूद  है  ।  कुछ  अंन्य  पहलू  भी  है  जैसे  पार्टी  का  प्रतिभुति  आदि  ।

 इस  यह  नीति  पहले  भी  अपनाई  जाती  थी  अवतूबर  में  इसे  1,5  प्रतिशत  बढ़ाने  कां

 यह  अर्थ  नहीं  है  कि  हम  कोई  नई  नीति  लाए  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।  इसकी  प्रशंसा

 की  जानी

 यदि  कोई  विज्ेष  मामला  माननीय  सदस्य  हमारे  घ्यान  में  लाते  हैं  तो  उसकी  जांच

 करेंगे  ।:

 डोर
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 श्री  शरद  दिधे  :  मेरे  पास  कोई  विशेष  मामला  नहीं  है  ।

 श्री  रामेशवर  ठाक्र  :  यह  एक  पुरानी  नीति  है  जिसे  हम  पहले  मी  अपना

 रहे  थे  और  आज  मी  उसे  अपनाया  जा  रहा  है  ।

 लघु  छोटे  परिवहन  वाहनों  के  लिए  आवधि  ऋणों  के  सम्बन्ध  में

 7500  रु०  तक  के  लिए  इसे  11  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  गया  पहले  यह  10  प्रतिशत  थी  ।  7500
 रु०  से  10,000  रुपए  तक  के  लिए  इसे  11.5  प्रतिशत  से  13  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  गया  15,000

 10,00  च०  १०

 रुपए  से  25,000  रुपए  तक  के  लिए  पहले  यह  दर  12  प्रतिक्षत  अब  यह  13.5  प्रतिशत  है  ।

 25,000  रुपए  से  50,000  रु०  तक  यह  ।8  प्रतिशत  थी  अब  यह  14  प्रतिशत  इसमें  कुछ  कमी
 की  गई  है  ।  अब  50,000  रु०  से  अधिक  2  लाख  रु०  14,000  रुपए  के  स्थान  पर  यह  15,000
 रुपए  2  लाख  रु०  से  अधिक  यह  14,000  Fo  से  15,000  रु०  तक  इसलिए  ये  न्यूनतम  दरे

 2  लाख  ०  से  अधिक  पर  ऊंची  दर  पर  वृद्धि  से  छोटे  छोटे  आदमी  को  नुकसान  नहीं  होगा
 ओर  प्रत्येक  व्यक्ति  जो  जमा  पर  1  प्रतिशत  पा  रहा  उसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  उद्योग  से  कोई
 परेशानी  नहीं  है  ।  अच्छी  दर  प्राप्त  हो  रही

 ह

 प्रदन  यह  है  कि  इसका  प्रभाव  क्‍या  पढ़ता  है  ?  प्रमाव  के  बारे  में  मैं  विनम्नरतापूवंक  बताना

 चाहूँगा  कि  बैंकों  में  जमाराक्षि  में  वृद्धि  हुई  यह  बढ़  रही  यक्षपि  बेंकिग  उद्योग
 में  कुछ  भड़चनें  हैं  फिर  भी  इनमें  वृद्धि  हो  रही  उन  पर  हम  बाद  में  अलग  से  विचार-विम
 झोर  वाद-विवाद  करेंगे  हमें  विशेष  समिति  नर्रासह  समिति  से  विशेष  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  उस  पर
 यथाक्षीघ्र  अलग  से  विचार  किया  इस  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जहां  तक  इन
 चीजों  के  प्रमाव  का  सम्बन्ध  इस  ढद्धि  से  मुद्रा  स्फीति  या  प्रन्य  नहीं  बढ़े  हमने  पहले  भी

 आंकड़े  दिए  अगस्त  यह  69  प्रतिशत  तत्परचात्‌  यह  13.33  प्रतिशत  तक  नीचे  आई  और
 अब  उसके  लगभग  चल  रही  यद्यपि  16  को  यह  कुछ  बढ़ी  मैं  स्‍्वयम  कह  रहा

 मैं  समा  का  आभारी  रहूंगा  ।  9  को  यह  13.51  प्रतिशत  16  नवम्बर  को  यह  कुछ  बढ़कर
 13,67  प्रतिक्षत  हो  गई

 भी  निर्मेल  कान्ति  लटजों  :  इसका  अभिप्राय  है  कि  सौसम  का  कोई  प्रपाव  नहीं  पड़ा  है  |

 भी  रामेइबर  ठाकुर  :  मैं  आपको  आंकड़े  दे  रहा  मैं
 आपको  आंकड़ों  से  बता  रहा  हूं  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  13.3  प्रतिशत  से  गिरकर  13.3  प्रतिशत  हो
 गई  ।  झांकडं  यह  बता  रहे  इसपर  किसी  को  विवाद  नहीं  हम  इसका  पता
 लेकिन  सच  यह  है  कि  3  प्रतिशत  की  कमी  पर्याप्त  यह  स्वीकार  किया  गया  किसी  को

 इससे  आपत्ति  नहीं  इसे  अधिक  होना  चाहिए  हमने  स्वयम्‌  इसे  कहा  है  ।  रिजवं  बैंक  ने
 स्वयं  कहा  है  कि  हमारी  इच्छा  इसे  मार्च  1992  तक  तक  लाने  की  इस  दिशा  में  प्रयास  किए
 जा  रहे  हैं  और  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  इसमें  कमी  आई  नई  शुरुआत  से  इन  कुछ  महानों  में

 3  प्रतिशत  तक  कमी  भाई  है  परन्तु  अर्थव्यवस्था  जो  बनाई  गई  है  और  अथंध्यवस्था  जो  हमें  मिली

 है  में  पहले  से  हो  कई  तथ्य  मौजूद  मेरे  मित्र  ने  अथंव्यवस्था  की  स्थिति  के  बारे  भें  बहुत  अच्छी
 प्रकार  बताया  हमारी  अरथंव्यवस्था  बहुत  खराब  थी  जिसे  नई  सरकार  को  मेलना  पड़ा  ।  हमारे
 पास  विदेक्षी  मुद्रा  नहीं  जमाराधि  बहुत  कम  श्रन्य  परेक्षानियां  विदेक्षी  मुद्रा
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 बैंक  की  ऋण  नीति  में  परिवर्तन

 आन्त्रिक  और  बाह्य  परेशानियां  उवंरकों  के  कच्चे  तेल  की  समस्या  इनके

 रिक्त  बहुत  ही  कम  समय  में  कोई  मी  देश  अधिकतम  1900  करोड़  रु०  जमाराशि  का  दावा  नहीं

 कर  पहले  प्रधान  मंत्री  ने घोषणा  की  थी  कि  वह  6000  करोड़  रु०  हो  गई  दूसरे
 राज्य  सभा  में  यह  घोषणा  की  गई  कि  यह  6700  करोड़  रुपए  हो  गई  आज  समा  में  यह  बताते

 हुए  मुझे  खुशी  हो  रही  है  कि  यह  अब  6900  करोड़  रुपए  हो  गई  यह  प्रतिदिन  बढ़  रही  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  सरकार  की  उपलब्धियां  जो  उन्होंने  इस  संबंध  में  देखी  की  प्रशंसा  करनी

 श्री  निर्मल  क्रान्ति  चटर्जो  :  मैं  समा  को  इसकी  जानकारी  देना  चाहता  हूं  ।

 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  हम  6000  करोड़  रुपए  से  7000  करोड़  रुपए  पर  पहुंच  मए
 आपको  प्रशंसा  वःरनी  चाहिए  कि  जमाराधि  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  अच्छे  परिणाम  भरा  रहे

 यह  7000  करोड़  €पए  हो  गई  हमारा  लक्ष्य  10,000  करोड़  रुपए  का  है  और  इसके  लिए
 प्रयास  कर  रहे  समी  प्रयास  दिए  जा  रहे  इसकी  प्रशसा  की  जानी  चाहिए  कि  माननीय

 प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  की  की  गई  पहल  के  अच्छे  परिणाम  आने  छुरू
 हो  गए  पूर्ण  स्थिरता  लाने  और  सम्पूर्ण  विकास  में  कुछ  और  समय  लगेगा  हम  ऐसा  करने  के  लिए
 बचनबद्ध  हैं  ।

 श्री  शरद  दिधे  :  एक  प्रइन  का  उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया  क्‍या  यह  संच  है  कि  ऋषणों  के

 मूल्य  सूचांक  पर  प्रतिकूल  प्रमाव  पड़ा  है  |  मूल्य  सूचांक  अब  बढ़ना  शुरू  हो  गया  है  ।

 ओ  ए०  चारलेस  :  कया  मंत्री  महोदय  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  क्‍या  मैं  एक
 प्रइन  पूछ  सकता  हूं  ?

 सभापति  महोदय  :  यह  आधे  घंटे  की  चर्चा  केवल  तीन  सदस्यों  को  प्रइन  पूछने  की

 अनुमति  यह  गलत  प्रथा  होगी  ।

 श्री  एन०  चारलेस  :  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारतीय  रिजव  बंक  ने  2500  रुपए  और
 उससे  अधिक  राशि  ५र  आय  कर  कम  करने  के  लिए  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  थे  और  इप्तका
 राशि  पर  गंभीर  अभाव  पड़ा  है  और  अल्प  जमा  राशि  वालों  के  लिए  कठिनाईयाँ  प्रदा  हो  गई  है  ।

 थी  भोबल्लम  पाजिग्रही  :  मैंने  कुछ  मुद्दे  उठाए  थे  जिनका  अभी  तक  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 भरो  रामेशथर  ठाकुर  :  मैं  उसपर  आ  रहा  हूं  ।

 ओर  श्रोबल्लभ  पाणिप्रही  :  मैंने  काले  धन  और  सरकारी  खर्चों  को  कम  करने  आदि  के  बारे
 में  पूछा  सब  बातों  के  बारे  में  बोलते  बया  वह  सकल  घधरेल  उत्पादों  की  बढ़ती  दरों
 को  मस्तिष्क  में  रखते  हैं  और  क्या  इसका  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ेगा  ?  क्‍या  इसकी  कोई  नारंटी  है  ?
 श्री  दिघे  श्रौर  अन्य  सदस्यों  ने सकल  घरेलू  उत्पादों  पर  काले  घन  और  सरकारी  लों
 के  प्रभाव  का  उल्लेख  क्‍या  कोई  स्वीकारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे

 श्री  रामेइबर  ठाक्र  :  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  हमारी  समझ  में  इनका  कोई  प्रतिकूल  प्रमाव

 नहीं  काफी  हद  तक  इन्होंने  मुद्रास्फीत  को  रोका  लेकिन  जहां  तक  मुद्रास्फीति  का  संबंध

 है  काफी  कुछ  अभी  किया  जाना  सरकार  मुद्रास्फीति  के  लिए  चिंतित  है  पध्लोर  हम  इसे  शीक्र  से



 भुद्रा-स्फीति  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  मारतीय  रिज॑  29  1991
 बेक  की  ऋण  नीति  में  परिवतेत

 झीध्र  कम  करने  और  1  अंक  तक  लाना  चाहते  हैं  जैसा  मानतीय  वित्त  मंत्री:ने  पहले  घोषणा
 की

 जहां  तक  भारतीय  रिजवं  बेंक  का  सम्बन्ध  है  उसने  आवश्यक  उपाय  किए  हैं  ।  यह  निरन्तर

 ह ैऔर  जटिल  श्रौर  बड़ी  अर्थव्यवस्था  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  नियंत्रण  करने  वाला
 करक  जहां  तक  घन  आपूर्ति  और  धन  नीतियों  का  सम्बन्ध  कुछ  कदम  उठाने  इसलिए
 जेसा  कि  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  गवनंर  ने  घोषणा  की  है  जो  आवध्यक  समझा  गया  किया  गया

 भविष्य  में  यदि  और  कदम  उठाना  आवश्यक  होगा  वतंमान  तथ्यों  और  आंकड़ों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  ओर  निर्णय  लिए  जाएंगे  ।

 समय-समय  पर  निर्णय  लिये  जाते  मारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निरंतर  समीक्षा  की  जा
 रही  है  ।  यह  काम  सभी  सरकार  में  निरतर  किया  जाता  भविष्य  में  मी  यह  किया

 जहां  तक  इस  करले  घन  का  सवाल  माननीय  सदस्यों  को  पता  होगा  कि  भ्रमी  पिछले  दिनों
 ही  मैंने  विस्तारपू्वंक  तीन  णोजनाओं  के  सृजन  के  बारे  में  बताया  पहली  योजना  राष्ट्रीय
 आवास  बैंक  दूसरी  रोजना  है  विदेशी  मुद्रा  प्रेषण  योजना  और  तीसरी  है  भारत  विकास
 बांड  ।  हमें  इन  पर  सकारात्मक  जवाब  मिला  परन्तु  हमने  मूलरूप  से  इसकी  चार  महीने  की
 योजना  बनाई  थी  ।  इन  दो  योजनाओं  को  शुरू  किये  अभी  सिर्फ  दो  महीने  ही  हुए  हैं  और  हमने
 समय  को  दो  महीने  और  बढ़ाकर  3]  जनवरी  1992  तक  कर  दिया  समाचार  और  जानकारी
 पत्नों  के  प्रभार  से  विभिन्‍न  देशों  से  विशेषकर  अनिदासी  भारतीयों  से  प्रत्युत्तर  प्राप्त  हुआ  है  और  हमें
 आाशा  है  कि  अगले  दो  महीनों  में  हमें  और  अच्छी  प्रत्युत्तर  मिलेगा  |

 जहां  तक  सरकारी  खच  का  सवान  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इस  सभा  में  घोषणा  की  थी  कि
 सरकारी  खर्च  को  कम  करने  के  लिए  सभी  उपाय  किये  जा  रहे  सरकारी  खर्च  के  बारे  में  हमने
 अत्यधिक  कमी  करने  तथा  संयम  बरतने  की  घोषणा  की  परन्तु  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  यहां  यह
 सुनिष्चित  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  और  कारगर  उपाय॑  किये  जा  रहे  हैं  जिससे  कि
 सरकारी  खर्चे  पर  नियंत्रण  हो  सके  |  वित्त  मंत्रों  के संयम  और  कमी  बरतने  का  संदेश  कारगर  हुआ

 सभी  स्तरों  पर  यह  सुनिइच्रत  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  क्रि  जहां  तर  संभव  और  व्यवहायं
 हो  खर्च  सें  कटोती  की  जाये  और  सरकार  पर  नियंत्रण  रखा  जाएਂ यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  लिए
 अनिवायं॑  है  )

 श्री  पो०  सी०  थाको  :  सदस्प  ने  आय  कर  में  कटौती  के  बारे  में  पूछा  ye:

 )
 ॥  ह

 शी  रामेश्वर  दाक्र  :  सदस्थगण  इस  बात  की  प्रणंसः  करेंगे  कि  आयकर  कटौती  की
 योजना  क्यों  जो  भ्रायकर  ये  दापरे  में  नहीं  है  कौई  कर  देने  की  जरूरत  नहीं  है  और  उन्हें
 सिर्फ  एक  पत्र  देना  होता  है  कि  उन्हें  आयकर  नहीं  अदा  करना  है  ।  कर  दाताओं  को  अपनी
 रिती  संख्या  बतानी  होती  १रन्‍्तु  क्या  सब्स्य  यह  महसूस  करेंगे  कि  वे  व्यक्तित  जो  कर  नहीं  दे  रहे
 हैं***  )

 थी  ए०  चाल्‍स  :  यह  राशि  सिर्फ  2500  रू०

 320:
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 श्री  रामेशबर  ठाकुर  :  जी  2500  रुਂ  आय  हमारे  पास  कुछ  मामले  हैं  ।  बैंकिंग

 उद्योग  ने  यह  ध्यान  दिलाया  है  कि  कुछ  ऐसे  कर  दाता  हैं  जिन्होंने  बेंक  का  खाता  लोला  है  तथा

 जमा  राशि  है  लेकिन  वे  कोई  आयकर  नहीं  दे  रहे  आयक्वर  कटौती  का  मतलब  क्‍या  होता

 इसे  क्या  होना  कोई  ज्यादती  नहीं  है  ।  जैसा  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बताया  जहां  तक

 बैंकिंग  उद्योग  का  सवाल  है  अब  तक  इस  कटौती  का  कोई  ज्यादा  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  इधर  उधर

 कुछ  राशि  जमा  हो  सकती  है  विशेषकर  ऐसी  भी  जमा  राशि  हो  सकती  है  जिसमें  लोगों  ने  संमवतः

 समानान्‍्तर  अर्थव्यवस्था  का  घन  जमा  किया  होगा  और  संमवतः  वे  ही  प्रभावित  और  ऐसे
 खातों  पर  हम  कोई  छूट  नहीं  दे  सकते  ।  जहां  तक  सामान्य  खातों  का  प्रइन  कोई  कठिनाई

 नहीं  व ेआय  विवरण  दे  सकते  हैं  या  फिर  वे  अपनी  निर्धारण  संख्या  दे  सकते  झौौर  यदि  कोई

 कटौती  दी  जाती  है  तो  कोई  कठिनाई  नहीं  है तथा  करदाताओं  के  आयकर  निधधरिण  में  कटौती  का

 लाभ  मिलेगा  ।  जो  करदाता  नहीं  हैं  उन्हें  कछ  नहीं  करना  होगा  ।

 ओरो  पी०  सो०  चघाको  :  एक  प्रशन  पूछा  गया  था  कि  कया  इससे  बैंकों  की  जमा  राशि

 प्रभावित  हुई

 ओर  रामेशवर  ठाक्र  :  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इससे  जमाराशि  प्रभावित  नहीं  हुई
 यही  जानकारी  है  ।  कुछ  ऐसे  जो  अनुचित  लाभ  उठा  रहे  हज्जा  कर  रहे  आप  ऐसे

 किसी  नियमित  जमाकर्त्ता  का  कोई  भी  मामला  लाएं  जो  कहता  हो  कि  उसने  इतना  पैसा  इस
 कारण  निकाला  ऐसी  बात  नहीं  यदि  कोई  ऐसा  जो  हमारे  देश  के  राजस्व  के  लिए
 लाभकारी  उठाया  जाता  है  ताकि  उन  लोगों  से  कुछ  पैसा  लिया  जाए  जो  उनकी  ओर  बकाया  है
 तो  क्‍या  हमें  ऐसे  कदम  की  प्रशंसा  नहीं  करनी  चाहिए  ?  हम  इस  मामले  को  देख  रहें

 मैं  नहीं  समझता  कि  किसी  भी  व्यक्ति  के  लिए  कोई  समस्या  खड़ी  करने  का  इरादा

 आपकी  अनुमति  से  मैं  सिफं  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  कि  हमारे
 घुनाव  घोषणा  पत्र  में  बताया  गया  इन  प्रगतिशील  उपायों  को  लागू  किया  जा  रहा  इसके
 परिणाम  आ  रहे  हैं  ।  सारी  अर्थव्यवस्था  की  पुनगेठित  करने  में  समय  लगता  परन्तु  परिणाम
 प्रत्यक्ष  है  ।  हमने  सोना  वापस  ले  लिया  जो  उस  समय  एक  समस्या  बनी  हुई  थी  ।  अपनी
 बद्धता  को  बचाने  के  लिए  हमने  46  टन  सोना  बाहर  भेजा  और  उसे  पूर्णरूपेण  वापस  लिया  ग्रया  है  ।
 अन्य  20  टन  सोना  के  लिए  आंशिक  भुगतान  कर  दिया  गया  है  और  शेष  भुगतान  4  दिसम्बर  के
 नियत  दिन  को  कर  दिया  हमने  यह  सब  किया  और  इसके  सकारात्मक  परिणाम  मिले

 जनता  तथा  बौद्धिक  व्यापारी  समुदाय  और  विदेशी  निवेशक  इसकी  सराहना  कर  रहे
 थोड़े  से  परिवर्तन  को  कठिन  नहीं  मानना  यह  एक  बढ़ती  हुई  अर्थव्यवस्था

 व्यवस्था  के  ही  हित  में  कुछ  कुछ  रोक  लगाना  जरूरी  होगा  ।

 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  उन  सदस्यों  को  घन्यवाद  देता  हुं  जिन्होंने  इस  चर्चा  को  उठाया  और
 *.  हमें  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  का  मौका  परन्तु  मैं  एक  बात  का  उल्लेख  करना  चाहुंगा-..इस

 सभा  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  था  कि  सरकार  की  नीतियों  की  सफलता  को  देखकर  कुछ
 लोग  चीख  पुकार  कर  रहे  उन्होंने  यह  समाचार  फैंलाया  है  कि  अवमृल्यन  होने  जा  रहा
 अवमूल्यन  का  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।  आज  हमारी  स्थिति  मजबूत  अश्रब  हमें  अच्छे  परिणाम  मिले

 प्रतिदिन  हमारा  कोष  बढ़  रहा  है  |  अवमूल्यन  का  प्रइन  कहां  है  ?  अब  लोग  समस्या  खड़ी  करने
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 की  कोशिश  कर  रहे  आज  भ्ननचाही  हड़ताल  मुझे  बताया  गया  कि  वह  असफल  हो  गयी  है
 क्योंकि  जनता  उनके  साथ  नहीं  अब  हमें  ऐसी  स्थिति  नहीं  पंदा  करनी  चाहिए  जिससे  हमारी
 अधंव्यचस्था  प्रभावित  हो  ।  एक  घंटे  की  मेहनत  भी  बर्बाद  नहीं  होना  अब  सभा  से  मेरी

 यह  प्रषील  है  कि  अब  समय  आ  गया  है  जब  कि  हमें  अपनी  अर्थ॑व्यवस्था  का  पुननिर्माण  करना

 होगा  ।  हम  सबों  को  एकजुट  होना  चाहिए  और  अर्थव्यवस्था  को  उसके  अपने  मूल  स्वरूप  में  लाना

 होबा  और  इसमें  और  विकास  करना  होगा  ताकि  राष्ट्रों  के सोजन्य  में  हमारी  आधिफ  स्थित्ति  सुदृढ़
 वास्तव  में  हम  अपने  देश  के  लोगों  की  मदद  कर  सकेंगे  और  विश्व  में  अपना  सर  उठा  सकेंगे  ।

 सभापति  लहोदथ  :  अब  समा  कल  दिनांक  2  दिसम्बर  1991  को  समंबेत  होने  के
 लिए  स्थगित  होती  है  '

 6.17  मभ०  प०

 तत्पश्यात्‌  लोक  समा  सोमवार  2  दिसस्‍्बर  1991  अप्रहा  913
 *  के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई ।

 प्रिटवेल  126  पटपर


